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27 में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

ato raging is given to this Part In order that it may be filed as a separate compllation 


ALM . . 


भाग II - लण्ड 3 - उप - खण्ड (11 ) 
PART II.. - Section 3- - Sub -section (11) 


( रा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये साविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) 


MINIS 


NY 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 


AFFA 


पिध, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


( Department of Legal Affairs ) 


New Delhi, the 16th May, 1984 


NOTICE 


( विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 16 मई, 1984 

. सूचना 
का० आ० 1734.- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के० 
जयप्रकाश शेट्टी, एडवोकेट , नं० 257, 1 4 काम , 2 नाक , आर०टी० नगर , 
बंगलोर- 560032 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के दियम 4 के अधीन एक 

आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बंगलोर शहर में व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया आए । 


S. O . 1734.- - Notice is hereby given by the Competent Autho . 
rity in pursuance of rule 6 of the Notarics Rules , 1956 that 
application has been made to the said Authority, under rulo 
4 of the said Rules, by Shri K . Jayaprakash Shetty, Advocate , 
No . 257, -14th Cross, II Block , R. T . Nagar , Bangalore- 560032 
for appointment as a Notary to practise in the City of 
Bangalore . 


. 


2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्सि पर किमी भी प्रकार. 
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं० 5 ( 24)/ 84-न्याय]] 


2. Any objection to that appointment of the said person ar 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
withio fourteen days of the publication of this Notice . 


INo . F. 5 ( 24 ) / 84-JAN.] 


216 GI/ 84 - 1 
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नई दिल्ली , 17 मई , 1984 

का००1737.---- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध । और प्रकीर्ण उपबन्ध ) 

म्कीम , 1970 के ग्लंड 7 के माथ पटिस रवंच 5 के उपसंह ( 1 ) के अनुसरण 
सूचना 

में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिभर्य बैंक से परामर्ण करने के पश्चात 
का० आ . ! 7:55. - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 # अनुसरण 

श्री जे० एस० भटनागर यो जिन्हें 11 मई, 1954 मे यनियन बैंक आमा 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह भूचना वी जाती है कि श्री बलगम , 

इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुयन किया गया है उस नारीत्र 

में यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त 
एडवोकेट , गवि व डाकखाना शहाबाद , मोहम्मदपुर , नई दिल्ली 45 ने उक्त 

करता है । 
प्राधिकारी को उबत नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे नई दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी 

[ संख्या एफ 9/ 30/ 13-- ओ०- 2 )] 
के रूप में नियुक्त किया आए । 

S. O . 1737. - In purstance of sub-clallse ( I ) of clause 5 , 
2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 

read with clauso 7, of the Nationalised Banks (Management 

and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , the Central 
का आक्षेप इम भूषना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिम्बित रूप Government after consultation with the Rerve Bank of 
में मेरे पास भेजा जाए है । 

India , hereby, appoints Shri J . S. Bhatnagar. who has been 

appointed as Managing Director of the Union Bank of India 
[सं० एफ० 5 ( 16 ) / 838 न्या० ] 

with effect from May 11, 1984 to be the Chairman of the 

Board of Directors of the Union Bank of India with effect 
एम० गुप्त , सक्षम प्राधिकार from the same date . 

INo . F. 9 / 39 / 83- BO. 112 ) ] 


New Delhi, the 17th May , 1984 

NOTICE 


नई दिल्ली , 18 मई , 193.1 


S. O . 1735. - Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , that 
application has been made to the said Authority , under rulo 
4 of the sald Rules , by Shri Bal Ram, Advocate , Village and 
P . O . Shahabad , Mohamonadpur , New Delhi-45 for appoint 
ment as a Notary to practise in New Delhi. 


का आ० 1738.-. -रष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रयंभा तथा प्रकीर्ण उपयंध ) 
म्कीम, 1970 रन पड : के उपग्रण्ड ( ग ) को निगग्ण में तयगरकार 
भारतीय रिजर्व बैंक के पाम ग द्वारा भारत मरा . वित्त 
मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( किग प्रभाग ) की 95.4 की 
अधिसूचना सं० एफ० 9/15/ 94- मो०- 1 यो 

जाता है । 
[ गं० एफ 9/ 26/ 84- 470ओ01 ] 
च० ० म रचन्दानी,निगम 


2 . Any objection to the appointment of the said person ay 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice , 

[ No. F. 5( 86) / 83-Judi.] 

S. GOOPTU , Competent Authority 
___ . . - . .. . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 


.. . . . .. , 


. . . 


वित्त मंत्रालय 


New Delhi, the 18th May, 1984 
S. O . 1738. --- In pursuance of sub-clause ( c ) of clause 3 of 
the Nationalised Banks (Management and Miscellatieous Pro 
visions ) Scheme, 1970 , the Contral Government , aticr con 
sultation with the Reserve Bank of India , hereby rescinds the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance , Department of Economic Allairs (Banking Division ) 
No.. F . 9 / 15 / 84 - B. O . [ dated May 5, 1984 . 

[ No. F. 9 / 26 / 84- BO. . I] 
C . W . MIRCHANDANI, Director 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 11 मई, 1984 
का० आ० 1736. --- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) 
स्कीम 1970 के खंड 8 के उपरखंड ( 1 ) के माथ पठिन खंड 3 के उपबंड 
( क ) के अनु मरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श 
करने के पश्वास श्री जे०एम० भटनागर को 11 मई, 1981 से आरम्भ 
होने वाली गौर 10 मई 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के मप में नियुक्त करती 


( गजरव विभाग ) 
नई दिल्ली , 3 मई, 1984 
प्रधान कार्यातप संस्थापन 


[ सं० एफ० 9/ 39/ 83-बी मो०-I-( 1) ] 


का आ० 17 30.- -केन्द्रीय राजस्व बोई अधिनियम , 1963 ( 1963 
की मध्या 54 ) की धारा 3 को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एलदहारा भारतीय राजस्व सेवा 
( आयकर.) के अधिकारी श्री एमास० नारायणन का जो पिछले दिनों 
मुख्य आयुक्त ( प्रशासन ) नथा आयगर भाययन तमिलनाड - 1 मदाम के 
पद पर तैनात थे , 26 अप्रैल , 1984 के पूर्यापन ग केन्द्रीय प्रत्यक्ष मार 
माई के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है । 

[ फा०सं०To 15002 1/ 4/ 8-4-प्रशा• I] 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Economic Affairs ) 

New Delhi, the 11th May, 1984 


( Department of Revenue ) 


S. O . 1736. — In pursuance of sub - clause ( a ) of clause 3 read 
with sub - clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalised Banky 
( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 1970, 
the Central Government, after consultation with the Re 
sert Bank of India, hereby appoints Shri J . S. Bhatnagar as 
the Managing Director of the Union Bank of India for a 
poriod commencing on May 11, 1984 and ending with May 
10, 1987. 


New Delhi , the 3rd May, 1984 

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
S . O . 1739.. -- In exercise of the powers conferred by suh . 
section ( 2 ) of section 3 of the Central Board of Revenue 
Act , 1963 ( No . 54 of 1963 ), the Central Government herchy 


[ No. F. 9 / 39 / 83- BO.I(1)] 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


-- 


- 
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- . - .. -- - - - - ---- - -- --- -- --- - - - 
appoints Shri M . S . Narayanan , an officer of the Indian Re 

नई दिल्ली , 16 मई , 1984 
venue Service (Incuine -iax ) & lately posted as Chief Com 

स्टाम्प 
missioner ( Admn. ) & Commissioner of Income -tax, Tamil 
Nadu -l, Madras, as Member of the Central Board of Direct 

का आ० 17 4 ... भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 
Taxes with effecl from the forenoon of the 26th April , 1984 . 

2 ) की धारा 20 की उप-धारा ( 2 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग 
[ F. No. A. 19011 / 4 / 84- Ad . [ करते हु तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 

दिनांक 29 फरवरी , 1984 की अधिसूचना संख्या 17 24-स्टाम्प फा०सं० 

33/2/ 33-वि०क ( आया०सं० 818 ) का अतिलंघन करते हुए केन्द्रीय 
का आ० 17-1() --- केन्द्रीय मजस्य वोई अधिनियम , 196.3 ( 1963 सरकार एतवार नीच दो गई सारण, के स्तम्भ ( 3 ) में स्टाम्प शुल्क 
की संख्या 54 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की संगणना के प्रयोजनार्थ उम सारण के स्तम्भ ( 2 ) में तदनुरूपी 
का प्रयोग करते हुए फैन्द्रय सरकार एतद्धारा भारतीय राजस्व मेत्रा 

प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तित करने 

के लिए विनिमय की दर निर्धारित करती है । 
( आय ) अधिकारी श्री एबी० जैन को जो पिछले दिनो मुख्य 
आयुषन (प्रशासन ) Tथा आयकर दिल्ली- 1 नई दिल्ली के पद पर तैनात 

मारणी 
थे 30 अप्रैल , 1961 के अपराहन से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य 
के Fप में नियुक्त करती है । 

क्र०सं० देण का नाम 

विदेशी मुद्रा 100 २० के समतुल्य 
[फा०म० ए० 19011/ 3/ 64-प्रशा०1] 

विदेशी मुद्रा के विनिमय 

की दर 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - .. - - - 


S.O . 1740 . — In exercise of the powers conferred hy sub 
section ( 2 ) of Section 3 of the Central Board of Rc enue 
Act, 1963 ( No . 54 of 1963 ), the Central Government hereby 
appoints Shri S . B. Jain, an officer of the Indian Revenue 
Sci vice (Incomc- tax) and lutely posted as Chief Commissioner 
( Admn.) and Commissioner of Income-tax , Delhi-I, New Delhi 
as Member of the Central Board of Direct Taxes witli cffect 
from the afternoon of the 30th April, 1984. 

[ F. No. A. 19011/ 3 /84-Ad. I] 


1. आस्ट्रियन 
2. आस्ट्रेग्नियन 
3. बेल्जियम 
-!, कनाडियन 
5. डोनिश 
6. डूत्रे 
7 . एच 


लिग 
यालर 
फंक 
डानर 
मोनर 
मार्क 
गिल्डर 
फैक 
डालर 
लीरा 
येन 
डॉलर 
फोनर 
स्टलिग 
मोनर 
फैक 
डालर 
डालर 


9 . हांगकांग 
10. इतालवी 
11. जापानी 
12 मलेशियन 
13. नार्वेजियन 
14. पौष्ठ 
15. स्वीडिश 
16. स्विम 
17. अमरीकी 
18. सिंगापुर 


167 . 5 
9 , 820 
488 . 5 
11 . 750 
87 . 65 
23 . 76 
26. 71 
73 . 55 

71 . 80 
149 . 28 

2057 
21 . 09 
69 . 00 
6 . 4050 
71 . 05 
19. 775 

9 . 250 
19 . 205 , 


का आ० 174 1.-- -केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( कारबार के संव्यवहार 
का विनियमन ) नियमाव 1974 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए सरार द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
का सदस्य ता भारत हार के पदेन अपर सचिव श्री एन० सुअामनियन 
को 30 अप्रैल, 196.!वाहन में अगला आदेश होने नवा झन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोई " अायात का है । 


-- - - - -.. . - -- - - 


-- 


[ फा०सं० ए० 1901 1/ 53/ 61-प्रणा-I] 

जी०एम० मेहरा , उप सचिव 


[ सं० 33/ 84/ स्टाम्प फा०स० 33/ 2/ 83-वि०१०] , 


New Delhi , the 16th May, 1984 


STAMPS 


S.O . 1741. — In exercise of the powers conferred hy Rule 3 
of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of Transac 
tion of Business ) Rulcs , 1964, the Central Government hereby 
appoints Shri N . Subramanian , Member, Central Board of 
Direct Taxes and cx -officio Additional Sccretary to the Gov 
ernment of India , as Chairman of the Central Board of 
Direct Taxes with cffect from the afternoon of the 30th 
April, 1984 and unt l further orders. 


S. O . 1742..--In exercisc of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Lection 20 of the Indian Simp Act , 1899( 2 of 1899 ) 
and in supersession of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Dpartment of Revenue ) No . 
17 / 84 - Stamps F. No . 33/ 2 /83 ST ( S. O . No. 818) dated the 29th 
February, 1984, th: Central Government h :reby perscribzi in 
column 3 of the Tahle below the ratc of exchange for the con 
version of the foreign currency specificd in the coresponding 
cotry in colunin (2) thereof into the currency of India for th : 
purposes of calculating stamp duty . 


[ F. No. A. 19011 / 53 / 81 - Ad. I] 

G . S . MEHRA, Dy. Secy . 
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- - - - 


- 


TABLE 


the value of rupecs sixteen crores and fifty lakhs to be issued 
by Housing and Urban Development Corporation Ltd ., New 
Delhi are chargcable under the said Act. 


S . No . 


Foreiy ! Curruncy 


Rate of ex 
change of 
l orcign currency 
equivalent to 
Rs . 100/ 


___ [ No. 34 / 84 -Stamps -F. No. 33 / 25 / 84 -ST ] 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


आदेश 
नई दिल्ली , 18 मई, 1984 


- - 
Schillings 
Dollars 


- - -- - - - - - 
167 . 5 
9 . 820 


स्टाम्प 


Francs 
Dollat s 
Kroners 


Marks 
Guilders 
Franc 


- - -- - . - - - - -- -- 
1 . Austrian 
2 . Australian 
3. Belgian 
+. Canadian 
5 . Danish 
6 . Deutsche 
7. Dutch 
8. I rench 
9 . Hong Kong 
10 . Italian 
J1. Japanese 
12. Malayasian 
13. Norwegian 
14. Pound 
15 . Swedish . 
16. Swiss 
17. U.S. A. 
18 . Singapore 


188. 5 
11 . 750 
87 . 65 
23 . 76 
26. 71 
73. 55 

71 . 80 
149 , 28 

2057 
21 . 09 
69 . 00 
6 . 4050 


का आ० 17 44.- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1699 का 2 ) 
की धारा 9 को उपधारा ( 1 ) के खण्ठ ( ब ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्धारा मैसर्स ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज 
लि०, कलकत्ता को केवल तिरासी हजार तीन मा एक रुपये के उस 
समेकित स्टाम्प शुल्फ की अदापसी करने की अनुमति देती है जो उक्त 
कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले एक करोड़ ग्यारह लाम्म छः हजार 
आठ सौ रुपये के अंकित मूल्य के ऋग -पत्नों के रूप में बंधपनो पर प्रभाय 


Dollars 


[ सं० 3784-स्टाम्प- फा . सं० 33/ 29 / 84-बि०१० ] 


Lire 
Yen 
Dollars 
Koricrs 
Sterling 


Kroners 


71 . 05 


Francs 
Dollars 
Dollars 


17 . 775 

9 . 250 
19. 205 


ORDER 
New Delhi , the 18th May , 1984. 

STAMPS 


- 


- 


[ No. 33/ 84- Stamps- F. No. 33/2// 83- ST] 


आदेश 


S .O . 1744 .-- In exercise of the powers conferred by clause 
(b ) of sub-section ( 1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby permits 
M /s. Usha Martin (ndustries Ltd , Calcutta to pay consoli 
dated stamp duty of rupees cighty-three thousand three hund 
red and one only ,, chargeable on account of the stamp duty 
on bonds in the form of debentures of the face value of rupees 
One crore eleven lakhs six thosuand and cight hundred caly 
to be issuod by the said company , 


नई दिल्ली , 17 मई , 1984 


स्टाम्प 


INo. 37 / 84 _ Stamps- F. No. 33 / 29 / 84- STI 


का०आ० 1743.- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 
2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) दाग प्रवत्त शक्मियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्वारा उस शुरूफ को माफ करती 
है जो नावास और शहर विकास निगम लि . नई दिल्ली द्वार) सोलह 
मारोह पचास लाख रुपये मूल्य के गण पत्रों के रूप में जारी किए जाने 
थाले म पन्नों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्नन प्रभार्य है । . 


आदेश 


[सं० 34/ 84- स्टाम्प- फा०सं० 33/ 25/ 86-वि००] 


स्टाम्प 


ORDER 
New Delhi, the 17th May , 1984 

STAMPS 


का आ . 1745.-- - भारतीय, स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा ७ 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एलवारा उस शुल्क को माफ करती है जो राष्ट्रीय 
लघु औद्योगिक निगम द्वारा मान्न चार करोड़ रुपये मूल्य के वचनपक्षों 
के रूप में जारी किए जाने वाले बंधपनों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
प्रभार्य है । 
. [सं० 36/ 84 स्टाम्प- फा सं 33/ 23/ 84-वि० ० ] 

भगवान दाम , अवर सचिव 


S. O . 1743.- - In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub- section { 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the 
duty with which the bonds in the nature of debentures to 
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%3D 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


ORDER 


STAMPS 


S . O . 1745 . ---In exercise of the powers conferred by clause 
( a) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899) the Central Government hereby remits the 
duty with which the bonds in the nature of Promissory notes 
of the value of rupees four crores only to be issued by the 
National Small Industries Corporation are chargeable under 
the sald Act. 


( ii ) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 

कार्यकलापों की बार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी के प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक ऐम प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

जाए और उमे मूचित किया जाए । 
( iii ) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपनी कुल आय तथा व्यय वर्शाते 

हुए अपने मंगरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परि 
मंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पन्न की एक -एक प्रति 
प्रतिवर्ष 30 जून तक घिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 
तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक -एक प्रति संबंधित 
आयकर आयुक्त को भेजेगा । 


[ No. 36 / 84-Stamps / F. No. 33 / 23 / 84- ST ] 

BHAGWAN DAS , Under Secy . 


संस्था 


शशि पर 


मंगलौर विश्वविद्यालय मंगलौर । 
.. यह अधिसूचना 17-9- 1983 मे 16- 9- 1936 तक तीन वर्ष की 
अवधि के लिए प्रभावी रहेगी । 


नई दिल्ली 10 फरवरी , 1984 


आयकर 


[सं० 5640/ फा० स० 203/ 117/83- आ० का नि०-II ] 


मदन गोपाल चंद गोयल, अवर सचिव 


का०भा० 1746. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 28- 9- 1963 
की अधिसूचना संख्या 5412 ( फा० सं० 203/ 35/ 83- आ० क० नि०-II ) की 
मातवीं लाइन में आने वाले “ अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के 
क्षेत्र में शब्दों का एतदद्वारा लोप किया जाता है । 


New Delhi, the 16th February , 1984 


[ संख्या 5610 / फा० सं० 203/ 24/ 84- आ० क० नि०-II ] 


INCOME TAX 


CORRIGENDUM 
New Delhi , the 10th February, 1984 

INCOME TAX 


S. O. 1747. --It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Department of Science & Technology, New Delhi the pres 
cribed authority for the purposes of clause ( ii ) of sub - section 
( 1 ) of section 35 of the Income-tax Act , 1961 read with Rule 
6 of the Income -tax Rules , 1962 under the category " Univer 
sity " subject to the following conditions : 


S. O . 1746. - It is hereby notified for general information 
that the words, “ in the area of other natural and applied 
scienceg" occurring in seventh line of Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) Notification No. 5412 ( F. No . 203 / 
35 / 83- ITA. II ) dated 28 -9 - 1983, are hereby deleted . 


(i) That the Mangalore University , Mangalore will main 

tain a separate account of the sums received by it 
for scientific research . 


[ No. 5619 / F. No. 203 / 24 / 84-ITA. II] 


(ii) That the said university will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms 
as may be laid down and intimated to them for 
this purpose by 30tb April cach year . 


नई दिल्ली 16 फरवरी 1984 


प्राय -कर 


( ii) That the said University will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its 
assets liabilities with a copy of each of these docu 
ments to the concerned Commissioner of Income 
tex . 


का० भा० 1747. --- सर्वमाधारण की सूचना के लिए एतद्धारा अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई 
विल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयफर नियम 1962 के नियम 8 के 
साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) 
के खण्ड (ii ) के प्रयोजनार्थ "विश्वविद्यालय " प्रवर्ग के अधीन निम्न 
लिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् : - - 


INSTITUTION 


Mangalore University, Mangalore. 


This notification in offective for a period of three years 
from 17- 9 -1983 to 16 - 9- 1986 . 


( i ) यह फि मगलौर विश्वविद्यालय मंगलोर वैज्ञानिक अनुसंधान के 

मिए उनके द्वारा प्राप्त धनराशियों का एक पुथक लेखा 
रखेगा । 


INo. 5640 / F. No . 203 / 117 / 83-ITA. II] 

M. G . C GOYAL, Under Secy. 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 
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[PART II - SEC. 3(ii)1 
- 

- - - - -- . m 
नई दिला, 23 पार्ष, 1934 

the Banking Regulation ( Co -operative Societies) Rules, 1966 
shall not apply to the Co-operative City Bank Ltd ., Gauhati 

so far as they relate to the publication of its balance -shcet 
का आ० 174 &..- - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 4.3 ) 

and profit & loss account for the year ended the 30th Jine 
की धाग 10-3 की उपधारा ( 1 ) के खण्Y ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्मियों 

1983 together with the auditor s report in the news papers , 
फा प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , पलवाय , उक्त खण्ड के प्रयोज 
नार्थ, इण्डस्ट्रियत रिकंस्ट्रशन कार्पोरेशन आफ इणि लिन जनवरी , 

[ No. F. 18 -2 / 84- ACT 
1981 में जारी किए गए 4 . 5 करोड़ माये ( अधिसुचित गाशि ) 

AMAR SINGH , Under Secy , 
825 प्रनिागन - 12 वर्षीय आई भार०सी० आई० बन्धपत्र विनिविष्ट 
करती है । 

नई दिल्ली , 18 मई , 1984 
[ सं० 5727/ फा० सं० 178 29/ 34- 8000 ( नि0- 1 ) ] 
बी० बी० श्रीनिवासन, निदेशक 

फा० प्रा० 1750 - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1978 
( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

का प्रयोग करते हुए बोन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री मी० एन शर्मा को 
New Delhi, the 28th March , 1984 . 

जम्मू सरल बैंक जम्मू का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 31- 3- 1981 

से प्रारम्भ होकर 31 - 1- 1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उम 
INCOME- TAX 

अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौगन श्री वी० एन० शर्मा 
S .O . 1748 . — In exercise of the powers conferred by clause अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 
( ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 80 - L of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby specifies 

[संख्या 2/ 11/ 81 पार० पार० श्री . ] 
the 8. 25 % 12 years I. R. C . L Bonds for 4. 5 Crores ( noti 
fied amount) issued by the Industrial Reconstruction Corpora 
tion of India Ltd . in January , 1984 for the purposes of the 

New Delhi, the 18th May , 1984 
said clause . 

S . O . 1750 . - In exercise of the powers conferred by sub 
[ No. 5727 / F. No. 178 / 29 / 84- IT ( AD] 

section ( 1 , of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
___ V . B. SRINIVASAN, Director 1976 (21 of 1976 ) the Central Government hereby appoints 

Shri V . N . Sharma as the Chairman of the Jammu Rural 

Bank , Jammu and specifies the period cummencing on the 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

31 - 1 -84 and ending with the 31- 1- 1986 as the period for 

which the said Shri V .N . Sharma shall hold office as such 
( मैंकिंग प्रभाग ) 

Chairman . 
नई दिल्ली , 17 मई , 1984 

[ No. 2 (11 ) / 81 - RRB] 


sued by the loci . Bonds Pnent hereby tax Act, 


फा०आ० 17.14.--- बैककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 56 थे नाथ पटि , धारा 5.3 द्वारा प्रवस्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिझर्थ बैंक की सिफारिश 
पर, एतद्वारा यह घोषणा करता है कि बैंककारी विनियमन ( सहकारी। 
ममितियां ) निमम 1966 के नियम 1 ) के साथ पठिन उक्त अधिनियम 
की धारा 31 के प्रावधान को ऑपरेटिभ सिटी चैक लि० , गोहाटी को 30 
जून 1983 को समाप्त सर्ष के लिए उसके लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
सहित तुलनपन्न और लाभ- हानि लेखा समाचार -पत्र में प्रकाशित होने के 
सम्बन्ध में लागू नहीं होरो । 

[ स०फ० 18-2/ 84-एस। ] 
अमर सिंह, अवर सचिव 


फा० भा० 175 1. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 19765 
( 1976 का 21 ) की धारा 11 को उपधारा ( i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करने हुए , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्री मुनीर खां को कानपुर 
क्षेत्रीय ग्रामीण श्रम , कानपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1- 3- 1984 
से प्रारम्भ होकर 31- 3- 1987 को समाप्त होने वाली अघधि को उस 
अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री मुनीर खा अध्यक्ष 
के बप में कार्य करेंगे । 


संख्या एफ० 2/ 6 1/ 82 प्रार० आर० वी०] 

एम० एस० हसूरकर , निदेशक 


(Department of Economic Affairs) 


( Banking Division ) 


S. O . 1751. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ) the Central Government hereby appoints 
Shri Munir Khan as the Chairman of the Kanpur Ksbetriya 
Gramin Bank , Kanpur and specifies the period commencing 
on the 1 -3 -1984 and ending with the 31- 3- 1987 as the period 
for which the said Shri Munir, Khan shall hold office as 
such Chairman, 


New Delhi, the 17th May, 1984 


S. O . 1749 . — In exercise of the powers conferred by section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 1949 
( 10 of 1949 ) , the Central Government on the recommendation 
of the Reserve Bank of India hereby declares that the pro 
visions of Section 31 of the said Act, read with Rule 10 of 


INo. 2 ( 61 ) ] 82- RRB] 
S . S. HASURKAR, Director 
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नई दिल्ली , 17 अप्रैल , 1984 

के गप में ) हुए लगभग 187 लाख टन की अपेक्षा कम , अर्थात् 177 

लाख टन रहने की आशा है । माई का उत्पादन 82 लाम्न गठेि रहने का 
का० आ0 1752 - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1931 की धारा 

अनुमान है, जो पिछले वर्ष के वास्तविक उत्पादन अर्थात् , 81 लाख गांठों 
53 ( 2 ) के अनु मरण में वन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने , भारत सरकार को 30 

के लगभग बराबर ही बैठेगा । 
जून , 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिमर्व बैंक के कामका 
पर बार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचं उद्धृत की जाती है : 

4. इस स्थिति का एक अनुकुल पहन यह है कि 1982- 83 के 

मूखे में मरकारी वसूली एजेंसियों के खाद्यान मंगारों पर कोई बाम अगर 
पहली जमाई 1982 से 30 जून 1983 सफ हे वर्ष के लिए 

नही पड़ा । वसुली कार्यों में तेजी लायी गयी जिसकी वजह से इम 

विपणन मौसम में चावल और मोटे अनाम फी वसूली ( 71 लाख टन ) 
भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट 

पिष्ठले वर्ष की 73 लाख टन की अपेक्षा केयन सीमान्न मप में कम थी । 
____ मा - [ आर्थिक स्थिति 

माथ ही , पाल रखी मोमम के दोगन गैह की वसूली 82 लाख टन 

के उच्च स्तर पर पहुंच गयी । इसके अलाया , अमेरिया गे 40 लाख टन 
1. वर्ष 1982- 83 में , भयंकर सूखे के कारण कृषि उत्पादन में हुई गैह आयात करने की व्यवस्था को भी अंतिम मार दिया गया , जिसमें से 
भारी कमी तथा औद्योगिक उत्पायन की वृद्धि दर में आई भारी गिरावट फरवरी 1983 के अंत तक , 14 . 5 लान टन गहुँ प्राप्त किया जा चुका 
के कारण अर्थव्यवस्था को गंभीर आघात पहुंचा । फलन : गष्ट्रीय आय था । यह आयात उस स्टाफ स्तर पर को बनाये रखने के लिए जरूरी 
में केवल सीमान्त वृद्धि ही हुई । समग्र भुगतान मंतुलन ने थोड़ा सुधार था जो मार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नेजी से किये जा रहे 
दर्शाया, भले ही उम पर अभी भी बराबर दबाव बना हुआ है । इन प्रनिकल वितरण के कारण कम होता जा रहा था । 1982- 8.3 ( जुलाई-जून ) 
प्रवृत्तियों के बावजूद वर्ष के अधिकांश भाग में मूल्य काफी स्थित बने रहे । में कुल 164 लाख टन खायन उठाया गया जबकि 1951-82 की इसी 

अवधि में 118 लाग्न टन खायाश उठाया गया था । 1982-83 के 

दोगन उठाये गये खाद्यान्न का मामिक औसत , 1951- 82 के 12 लाख 
2. कृषि उत्पावन - वर्ष के दोगन , भारी सूत्रे की वजह से कृषि टन से बढ़कर , 14 लाख टन हो गया । जून 1983 के अंत में , सरकारी 
उम्पादन में गिरावट आयी । दक्षिण - पश्चिमी मानसून के देर से आने , एजेंमियों के पास खाद्यानों का मगर 165 लाख टन का था जो पिछले 
वर्षा ठीक में न होने और वह भी ममय मे पहले ही खत्म हो जाने की वर्ष के 155 लाख टन के स्तर से ज्यादा था । 1981 - 4. 2 मौसम 
यजह से 15 राज्यों के 480 लाख हेक्टेयर से अधिक फमल- अम्न पर में चीनी के उत्पादन में हुई तेज वृद्धि के कारण इस वर्ष के दौरान 5 
प्रतिकूल प्रभाय पड़ा । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पिछले पांच वर्षों लाख टन चीनी का एक " बफर स्टाक " बनाया गया । 
की अवधि में भारतीय कृषि को दूसरी बार भयंकर सूखे का सामना करना 
पड़ा है । 1979- 80 में भी दक्षिण -पश्चिमी मानसून ने धोखा 
दिया था और 410 नाम्न हेक्टेयर फमल -मेल सूखे मे ग्रस्त हो गया था । 

5. औद्योगिक उत्पादन — कृषि उत्पादन में मौसम की स्थिति में सुधार 
1982- 83 में खरीफ की फमन्नों के लिए मौसम की स्थिति मर्वथा होने पर वृद्धि की आशा की जा सकती है, इसलिए कृषि उत्पादन में कमी 
प्रलिफूल थी । हमके कारण 1981- 82 के 791 लाख टन के उत्पादन हाना उतना चिंताजनक नहीं है जिसना कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि 
की तुलना में इस वर्ष यह लगभग 90 लाख टन की कमी के साथ की गति में कमी आना है । जुलाई 1982 गे मई 1983 के ग्यारह 
890 या 700 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान है । फिर भी महीनों की अयधि के दौरान , पिछले वर्ष के इंन्ही महीनों के औद्योगिक 
खरीफ में उत्पादन में हुई यह कमी , 1979- 80 जितनी नहीं है क्योंकि उत्पावन के ममग्र मूषकांक के मुकाबले केवन 3 . 2 प्रतिशत की ही 
उस गमप 150 लाख्न टन की कमी हुई थी । इसका कारण यह है वृद्धि पुई जबकि 1981- 82 में यह वृद्धि 7. 6 प्रतिगम की थी । 
फि खाद्यान्न पैदा करने वाग्ने प्रमग्न गग्य 1979- 80 में , इस वर्ष की कैलेण्डर वर्ष 1982 के प्रारंभ में भी उत्पादन में गिरावट फी 
अपेक्षा, मूग्वे से अधिक प्रभावित हुए थे । इसके अलावा , लधु मिनाई प्रवृत्ति स्पष्ट रूप में दिखायी पर रहो यो । जनवरी-मार्च 
मुविधाभों का रख रखाव और विस्तार करके और उर्वरकों तथा अन्य 1982 फी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में औमत 
कुषि उत्पादों आदि को उपलब्ध करा कर मानसून की असफलता के विप वृद्धि 6 . 4 प्रतिशत की रही जबकि 1981 फी इसी तिमाही 
रीत प्रभाव को कम करने के लिए. ओ प्रयास किये गये उनमे भी में 8 . 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । यद्यपि अप्रैल- जून 1932 की सिमाही 
1982-83 के दौरान फमल को बचाने में सहायता मिली । इस वर्ष में , सूचकांक में औसत वृद्धि पिछली तिमाही के लगभग बराबर ही अर्थात् 
के दौरान हन प्रयामों में काफी बद्धि की गयी । अनुमान है कि पिछले 6 प्रतिशत बनी रही, मथापि, पिछले वर्ष की सपनुरूप तिमाही की अपेक्षा 
वर्ष की अपेक्षा, 1982- 83 में उर्वरकों का उपभोग लगभग 6 प्रतिणन यह वृद्धि बहुत कम थी क्योंकि शब 11 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी 
बढ़ गया है । यद्यपि, उपभोग का जो लक्ष्य रखा गया था उसमे यह जुलाई- मितंबर . 1982 में उत्पादन की बुद्धि की गति में कमी और 
बहत कम है , फिर भी पीमम की प्रतिकुल स्थितियों वाले वर्ष में यह भी ज्यादा विखायी दी जब भूचकांक में औसत वृद्धि 2 . 1 प्रतिशत ही 
युति भी कप नहीं है । आशा है, रवी को फमल के खाद्यान्नों का उत्पादन रह गयी । जुलाई -गितंबर 1981 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 
580 लाख टा के रिकार्ड उत्पावन तक पहुंच जायेगा जो 1981 -82 

औपन वृद्धि 9 . 1 प्रतिशत की थी । 1982 में अक्तूमर -निमबर की 
ॐ रमी उत्पादन में लगभग 40 लाख टन अधिक है । 

तिमाही में 3 . 6 प्रतिशत की ही बुद्धि दुई जबकि 1981 में 8 . 0 
प्रतिणम की बुद्धि हुई थी । औद्योगिक उत्पादन में यह गिरावट बगमर 

जारी है क्योंकि जनवरी से मई 1983 के लाजा आंकड़ों के अनुसार 
1. आगा है , 1982- 83 में , खाधानों का कुल उत्पादन 1270 -- 

3 . 6 प्रतिणन की ही ओमत - नि हुई है जबकि पिछले वर्ष के इन्हीं 
1280 लाख टन रहेगा । यह अधिकतम उत्पादन भी पिछले वर्ष 

महीनों में 6 . 6 प्रतिशन की वृद्धि हुई थी । 
के 1330 गाज टन फे - वास्तविक उत्पादन से 50 लाख टन कम बैठेगा । 
जहां तक खाग्रेसर, फसलों का संबंध है , जूट , मेस्सा और तिलहनों के 
उत्पादन में ज्यादा भजी ने गिरावट आयी है । जूट और मेस्सा फा ___ G . औद्योगिषा उत्पादन सूचकांक के क्षेत्रवार वर्गीकरण के अनुसार , 
उत्पादन लगभग 72 नान गाठ ही रहने का अनुमान है जबकि 1981- 82 औद्योगिक वृद्धि में गिरावट मुख्य रूप में निर्माण क्षेत्र के कारण आयी 
में 84 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था । पी प्रकार, तिलहन का है , जिसका हिस्सा इस सूत्रोक मे 81 प्रनिशत रहता है । जुलाई 
उत्पादन पिछले वर्ष के 12 1 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 110 लाख 1982 से मई 1983 के ग्यारह महीनों की अवधि में हम क्षेत्र में 
टन ही होगा । गन्ने का उत्पादन भी , पिछने मौसम के दौरान ( गुष्ठ मात्र 1 . 7 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज की गयी जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 
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6 . 8 प्रतिशत की थी । खनन भौर उत्खनन ( माइनिंग और क्वेरीइंग ) जाते है । तद्नुसार कुछ नये भौर तेजी से उभरते हुए उद्योगों जैसे 
में पिछले वर्ष 15 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि इस वर्ष 8 , 4 कूर , पंद्रोलियम क्रूज तपा कतिपय इंजीनियरी उधोगों के सूचकांक में कम 
प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । 1982- 83 ( जुलाई-मई ) के दौरान बिमली भार है । 
के उत्पादन में 6 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह 1981- 82 के इन्हीं ___ 11. एक महत्वपूर्ण घटक, जिसने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक 
महीनों में हुई 7 . 1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक रूप से उत्पाषन को स्पष्टतः प्रभावित किया है, यह है भयंकर सूखे के कारण 
कम ५ । । 

मांग पर पूर्णतः प्रतिकूल प्रभाव और उसके परिणामस्वरूप कृषि आय में 
7. सूचकांको के उपयोग- आधारित वर्गीकरण के विश्लेषण से यह पत्ता 

कमी । उद्योग धारा पिछले वर्ष ( जुलाई- जन ) के दौरान , 7 . 6 प्रतिशत 

पर दर्ज की गयी वृद्धि दर काफी अच्छी थी । स्वभावत: कृषि को 
चलता है कि पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के सबंध में सूचकांक में जुलाई 
1982 - मार्च 1983 की अवधि के दौरान 3 . 9 प्रतिशत की पूर्ण कमो 

दृष्टि से कमजोर इस वर्ष में इस प्रवृत्ति को बनाये नहीं रखा जा 
दर्ज की गयी जबकि . 1981-82 की इसी अवधि के दौरान 7 . 7 प्रतिशत 

सका । कृषि उत्पादन और आय में कमी से मांग पर प्रतिकूल प्रभाव 
की वृद्धि हुई थी । उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में 0 . 6 प्रतिशत की 

डालने वाले इस सामान्य घटक के अलावा कुछ और भी ऐसे कारण ये 
सीमान्त वृद्धि हुई जबफि 1981 - 82 में इसमें 10 . 6 प्रतिशत की वृद्धि 

जिमकी वजह से उत्पादन में कमी आयी । ये मूलत : अधोग -विशेष से 
दर्ज की गयी थी । मध्यवर्ती वस्तू उद्योग में 3 . 2 प्रतिशत की वृद्धि 

संबंधित थे । बहुत बड़े निर्माण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के मामले में 
हुई जो 1981-82 में हुई 3 . 3 प्रतिशप्त के लगभग बराबर हो । 

बम्बई मिलों में लंबी हड़ताल ने न केवल सूती वस्त्र के उत्पादन को 
मूल उद्योगों के संबंध मे , 1982- 83 ( जुलाई- मार्च ) में 8 . 4 प्रतिशत 

प्रभावित किया , बस्किा रमायनों, टैक्मटाईल मशीनरी जैसे अन्य औद्योगिक 
की वृद्धि भी खासी रही, लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 

समूहों के उत्पादों की मांग को भी प्रभावित किया । कुछ अन्य उद्योगों , 

को , उदाहरण के लिए वाणिज्यिक वाहन और कृषि के लिए ट्रैक्टरों आदि 
11. 0 प्रतिशत की रही थी । 

को , पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाने के कारण 
8 . पिछले वर्षों के औद्योगिक उत्पावन सूचकांकों को देखने से यह वर्ष के दौरान अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ी । इन मामलों में 
जाहिर होता है कि हर वर्ष इसमें तेजी मे उतार- चढ़ाव आना एक उत्पादन में घीमेपन का कारण रहा है माग से पूर्ति का समायोजन । 
सामान्य बात रही है । 1975- 76 ( जलाई जून ) में सूचकांक में वृद्धि जमाकि पहले बताया जा चुका है, बिजली उत्पादन में बुद्धि के बावजूद 
की दर 10 . 5 प्रतिशत थी जो 1979 - 80 में 1 . 9 प्रतिशत हो रह 

उपलब्धता और आवश्यकता के बीच अंतराल रहा जिसने विशेष रूप से 
गयी । 1971 - 72 से लेकर 12 वर्षों की अवधि में केवल 3 वर्ष दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में उद्योगों को प्रभावित किया । निर्यात मांग में 
में सूचकांक में 7 . 0 प्रतिशत से अधिक की पुद्धि हुई, जबकि 3 वर्षों गिरावद ने उद्योगों उदाहरण के लिए जूट निर्माण में 17 . 5 प्रतिशत की 
में यह वृद्धि 3 . 0 प्रतिशत से कम रही । लेकिन उद्योग की उत्पादन 

गिराषट ने उत्पादन को धीमा कर दिया यह दावा किया जाता है कि 
युद्धि की दर के धीमेपन के अनेक वर्षों के दौरान , इस कमी का उवार आयातों ने कुछ वस्तुओं के घरेलू उत्पादन पर प्रभाव डाला है । 
मुख्य कारण बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा 1982 बार मार मोठा - झार का उदाहरण दिया जाता है जिसके मामले में 
83 का वर्ष इस दृष्टि से उल्लेखनीय रहा कि इसमें मूलभूत सुविधाओं 1979- 80 और उसके बाद काफी मात्रा में आयात किया गया । 
के क्षेत्र का कार्य निष्पादन कुल मिलाकर अच्छा रहा । 

हो , 1982-83 में आयात काफी कम हो गया अनुमान है कि समग्र रूप में 

वर्ष के दौरान उत्पावन पिछले वर्ष के स्तर पर ही पहुंचा है तथा वर्ष 
___ . वित्तीय वर्ष 1982- 83 में देश में बिजली का उत्पावन पिछले 

के अन्तर में स्टाफ काफी कम थे । 

. 
वर्ष की इस अवधि के उत्पादन की अपेक्षा 7 . 0 प्रतिशत अधिक रहा । 

___ 12. राष्ट्रीय आय, बचत तथा निवेश- -- कृषि उत्पादन में कमी तथा 
ताप ( थर्मल ) और अणुशक्ति से बिजली के उत्पादन में 13 . 5 प्रतिशत 

औद्योगिक उत्पादन की पदि दर में गिराषट आने के कारण राष्ट्रीय 
की वृमि हुई जिसने जल विद्युत में हुई 2. 6 प्रतिशत की कमी को काफी 

आय पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । रिजर्व बैंक के अनुमानों के 
हद तक पूरा कर दिया 1, 31. 6 बिलियन किलोवाट बिजली का कुल 

अन्मार 1982- 83 में वास्तविक निवाल राष्ट्रीय उत्पावन की वृद्धि 
उत्पादन , वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 0 . 4 बिलियन किलो वाट कम 

दर एक और दो प्रतिशत के बीच रही जमकि 1981- 82 और 80 
था । इसके अतिरिक्त बिजली के उत्पादन में वृद्धि की दर देश भर 

81 में यह परि वर क्रमश : 5 . 0 प्रतिशत और 8 . 1 प्रतिशत पी । 
में एक समान नहीं रही । दक्षिण और पूर्व जैसे कुछ मेव ऐसे थे जिनमें 

अनन्तिम अनुमान लगाया गया है कि 1982- 83 में कुल शुद्ध घरेलू 
बिजली की कमी की समस्या गंभीर रही और इसने इन क्षेत्रों में 

बघत चाल, बाजार मूल्यों पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के 16 , 8 प्रतिशत 
स्थित उद्योगों के उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया । इस वित्तीय 

के बराबर रहेगी । 1981-82 में यह 16 . 5 प्रतिशत थी । इससे 
वर्ष के दौरान , कोयले का उत्पादन 130 4 . 0 लाख टन हुआ जो पिछले 

अनुमानित बचत में थोड़ी सी वृद्धि का पता चलता है । कुल बचत की 
वर्ष के उत्पावन स्तर से 4 . 4 प्रतिशत अधिक था । लेकिन, उसी गति 

दर में स्थिरता मुख्य रूप से मार्वजनकि मेव की पचप्त में 0 . 8 प्रतिशत 
से कोयले का उठाव न होने की वजह से यह भंडारों में जमा पड़ा रहा 

पाइंट की सामान्य गिरावट तथा घरेलू क्षेत्र की बचत में 1 . 1 प्रतिशत को 
बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 0 . 5 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि 

वृद्धि के कारण आयी थी । हो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पावन में घरेलू निजी निगमित क्षेत्र 
हुई । लेकिन यहां भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि . के पास इसका 

की बचत का हिस्सा लगातार तीसरे वर्ष में 0 . 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है । 
स्टाक इकट्ठा हो गया यह दोनों ही बातें इस बात की सूचक हैं कि 

शुख राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिसतता के रूप में शुद्ध देशी बचत और निवेश 
उपयोग करने वाले उद्योग की मांग में कमी हुई है । पैट्रोलियम रिफायनरी 

के अनुमान आगे की सारणी में दिये गये है । 
उत्पादों और कच्चे तेल दोनों के उत्पादन में क्रमश : 10 . 3 प्रतिशत और 

शुद्ध देशी बचत एवं निवेश के अनुभात-बाल बाजार कीमतों पर शुद्ध 
30. 1 प्रतिशत की पर्याप्त पशि हुई । सीमेंट में 11 , 6 प्रतिशत की 

राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में 
तथा नाईट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में क्रमः 8 . 0 
प्रतिशत और 3 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 1982- 83 में रेल 

भेन्नमव 

राजकोषीय वर्ष 
के राजस्व अजित करने पाले यातायात में 3 . 0 प्रतिशत की परि हुई । 

1980- 81 1981- 82 1982-83 

( अनंतिम ) 
___ 10 . औद्योगिक, उत्पावन की अखि घर में कमी लाने वाले फारण 

2 
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की नीषी दर की व्यवस्था करते समय हमें 
यह मान ध्यान में रखनी होगी कि सोयोगिक उत्पादन में बालू सूचकांक 1. परेलू बोल . 

_____ 13. 4 12. 6 13 . 7 
में भार, 1970 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के माधार पर प्राप्त विभिन्न 

जिसमें से 
उद्योगों द्वारा निर्माण के जरिये मुल्य में किये गये अशान से लिये 

( क ) विसीय परिसंपत्तियों में बचत 6 . 

8 6 . 

2 8 . 0 
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2. मार्वजनिक क्षेत्र 
3. देगी निगी निगम क्षेत्र 
4. कुल शुद्ध दशो बचन ( 1 + 2 + 3 ) 16. 1 
5 . विदेणी स्रोतों का आगमन 1 . 9 
6. कुल शुद्ध निवेश ( 4 + 5 ) 18. 0 
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अनुपात को घटाया गया तथा 1981-82 के उत्तरार्ध में पुनर्वित्त फार्मूलों 
को उदार बनाया गया । वित्तीय वर्ष 1982- 83 के लिए जुलाई 1982 
में जारी किये गये ऋण-विस्तार विषयक मार्गदर्शी मित्रांतों में 
बताया गया कि वाद्येतर ऋण के विस्तार में लगभग 16. 8 
प्रतिशत की वही वृद्धि पर बनी रहे जो 1981- 82 में थी । इसका अर्थ 
यह हुआ कि ममम्न प्रणाली के लिए यह वृद्धि लगभग 4, 600 करोड़ 
स्पन होगी जबकि पिछले वर्ष वास्तविक वृवि 3, 943 करोड़ रुपये की 
थी । उम स्तर पर यह अनुमान लगाया गया था कि 1982- 83 में 
समस्त बैकिंग प्रणाली की कुल जमागणिया 6,600 करोड़ रुपये से 
7. 000 करोड़ रूपये के बीच होगी । ऐसा प्रतीत हुआ कि 1982- 83 के 
व्यस्त मौगम के दौगन धन की कुछ कमी पड़ सकती है । रिजर्व बैंक ने 
यह संकेत दिया कि वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की मीमा नक वह 
गय कमी को पूरा करने और बोफों के माधनों में महायता करने को 
नैयार है । 


टिप्पणी : 1980-81 तथा 1981-82 के अनुपात पिछले वर्ष को वार्षिक 

रिपोर्ट के अनुपात से मेल नहीं खाते क्योंकि राष्ट्रीय आय के 
अनुमानों में बाद में नथा और आंकड़े उपलब्ध होने पर बचत 
एवं निषेण में मंशोधन किये गये । 


18 नीनि विषयक उपाय , अक्तूबर 1982-- -व्यस्त मौसम के दौरान 
अपमूबर 1982 में की गयी पुनरीक्षा से यह पता चला कि , अर्थव्यवस्था 
की विकास की दर में कमी आ रही है । अतः इस संबंध में विशेष रूप 
मे प्राथमिक मुद्रा सृजन के संबंध में , निरंतर सावधानी बरतने की मापश्य 
कता महसूस की गयी । साथ ही , अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों 
को भी प्रोमाहन देने की आवश्यकता थी जो मांग में कमी की . समस्या 
से पीड़ित थे । ऐसी स्थिति में ऋण मोति को इस प्रकार निर्धारित करना 
आवश्यक हो गया कि यह मुद्रा-प्रसार को फिर से मढ़ावा दिये बिना 
उपलब्ध क्षमताओं में पूर्ण उपयोग में सहायता कर मझे । एक ओर, अर्ष 
म्यवस्था की वास्तविक उत्पावन आवश्यकताओं के लिए बैंक ऋण के 
विस्तार की आवश्यकता थी तो दूसरी ओर मुद्रा प्रभार प्रयसियों को रोकने 
के लिए ऋण विस्तार पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण करना आवश्यक पा । 
इस तरह, 25 अक्तूबर, 1982 को घोषित ऋण विषयक नीति उपाय , 
बचत को बढ़ावा देने, मंभावित मुद्रा प्रसार को रोकने और मौद्रिक 
विम्मार पर इस प्रकार नियंत्रण रखने की आवश्यकताओ पर आधारित 
थे कि कुछ क्षेत्रों की गतिविधियों के प्रोत्माहन के लिए अधिक ऋण 
उपलब्ध हो जाये । 


13. वित्तीय आस्नियों के मप में घोल क्षेत्र की बचत के अनुपात में 
उल्लेखनीय मुधार हुआ और यह 19 8 1- 32 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के 
6 . 2 प्रतिशत से बढ़कर, 1982-83 में 8 . 0 प्रतिणन हो गया । इसका 
धेय विशेष रूप से , मुद्रा और जमार्गाणियों में परेल क्षेत्र की बचत में 
यदि को है । जमाराशियों में वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्य मैंकों के संबंध 
में हुई । मुद्रा के रूप में ऋण मंत्र की बमत 1981- 82 में शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पादन के 0 . 7 प्रतिशत से बढ़कर, 1982- 83 में , 1 . 3 प्रतिशत हो 
गयो जबकि जमाराशियों के रूप में बनन, 1991- 82 के 4. 3 की तुलना में , 
1982- 83 में अधिक अति 5 1 प्रतिगत रही । पिछले वर्ष विशेष वाहक 
बांडों में निवेश के कारण भारत सरकार पर जो दावे काफी बढ़ गये थे , 
उनमें 1982-83 में भारी गिरावट आयी । हमी तरह, घरेलू क्षेत्र की 
देयताएं पिछले वर्ष के 2 . 8 प्रतिशत से घट कर 1982- 83 में , शुद्ध 
राष्ट्रीय उलादन के 2 . 5 प्रतिशत के मराबर रह गयीं । यह गिरावट 
पूरी तरह से वाणिज्य बैंकों के ऋणों में गिरावट के कारण थी । 
14. हालांकि , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने कार्य निष्पादन में 
सुधार किया , लेकिन केन्द्रीय भरकार के प्रणामन में बचन न होन और 
गग्य मरकारों तथा उनके विभागीय उपक्रमों में जमन न गिरावट के 
कारण वर्ष के दौरान मार्वजनिक क्षेत्र की अनुमानित बचतों में कमी 
आयी । 
15. शुद्धदे नोंमें सीमानिक वृद्धि के बावजूद , शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्सावन के रूप में शुद्ध निवेश 1981- 82 के 19 . 1 प्रतिशत गे घटकर , 
- 1982- 83 में 18 . 8 प्रतिशत रह गये । यस गिरावट विदेशों में समाधनों 
की प्राप्ति में कमी के कारण आपी । 
16 : किया गतिविधिया --- 1992- 33 के अधिकांश भाग में 
ऋण नीति का उद्देश्य यह गुनिपिचन करना रहा कि ऋण वृद्धि की गति 
इतनी बनी रहे कि उत्पादन की मौजवा र तार में तेजी आये और यह 
बराबर बनी रहे और माथ सी - साथ मुद्रास्फीनिगत मंभावनाओं की वृद्धि 
पर रोक लगायी जा सके । उद्योगों के चुने हुए क्षेत्रों , जैसे कि पूंजीगत 
यस्तु क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया जो कि मांग की कमी के कारण 
पीड़ित थे । मामान्य मूल्य स्तर में मापेक्ष स्थिरता को देखते हुए वाणिज्य 
बैंकों को उधार लयाज -दर में कमी को गयो । अलबमा , कृषि नत्पादन में 
गिरावट तथा भूल्यों में तीन वृद्धि को देखते हुए ऋण-नीति में , हाल ही 
में , परिवर्तन आया है और अब मावधानी और संयम में काम लिया जा 
रहा है । कम काम के मौसम के लिए निर्धारित नीति इम ममय चालू 
है । मका लक्ष्य यह है कि नकदी प्रारक्षित अन पात को बढ़ा कर बैकिग 
प्रणाली में उपलब्ध अनिरिक्त नकदी को निष्क्रिय किया जाय मथा वर्ष 
के दौरान ऋण प्रवाह को ज्यादा से ज्यादा सुचाम् बनाया जाये । 


19. जमाराशियों का नया वर्ग - - 26 अक्तूबर , 1982 मे , पांच वर्ष और 
उसमें अधिक की मियादी जमाराशियों में वर्ग को फिर से प्रारंभ किया 
गया और उन पर 11 प्रतिशत की दर मे म्याम देने की अनुमति प्रदान 
की गयी । यह कदम बैंक जमाराशियों विषय कार्यकारी दल की सिफा . 
रिशों के अनमरण में उठाया गया । यह स्मरणीय है कि पांच वर्ष और 
उससे अधिक अवधि की मीयादी जमाराशियों के वर्ग को मार्च 1981 में 
गमाप्त कर दिया गया था और सीन वर्ष तथा उससे अधिक की अवधि 
की मीयादी जमाराशियों पर अधिकतम व्याज भी दर 10 प्रतिशत रखी 
गयी थी । अधिक ब्याज दर पर दीर्घावधि मियादी जमाराशियों के वर्ग 
को पुन. प्रारंभ करने का उद्देश्य अधिक अवधि को बैंक जमाराशियों के 
रहर में बचतों पर अधिक लाभ देना तथा जमाराशि जटाने के बैंकों के 
प्रयासों में महायता पहुंचाना था । इस समय उधार की व्याज वर. में 
कोई परिवर्तन नही किया गया लेकिन यह मनमें दिया गया कि उधार 
की ब्याज दर में कमी करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा । 


17. नीति विषयक उपाय , जुलाई 1982- -पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख्न 
के अनुसार अप्रैल और मलाई 1982 के बीच प्राण नीति में इस बात पर 
बल विचा गया था कि ऋण मबंधी कार्यों में मामान्य स्थिति फिर में 
स्थापित हो । इस उद्देश्य को ध्यान में रखने सुए. तथा बैंकों द्वारा अनुभव 
किये जा रहे नकदी के बयान को कम करने की दृष्टि मे नकदी प्रारक्षित 
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20. पुनर्वित्त ममायोजन - बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक मे अधिक विसीम 
महायमा मिल सके, इम दृष्टि से पुनर्वित फार्मूलों में कुछ समायोजन 
किये गये । 26 अक्तूबर , 1982 के अंत तक बैंकों को खाद्यान्न ऋण में 
2, 200 करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर की वृद्धि के लिए 50 प्रतिशत की 
सीमा तक और 2600 करोड़ रुपये के माद्यान्न ऋण के बकाया स्तर के 
ऊपर की बकाया के लिए 100 प्रतिशत पुनर्वित उपलब्ध कराया गया 
था । पहली नवम्बर 1982 से 2, 200 करोड़ रुपये के स्तर में अधिक 
की राशि पर मांशिक पुनर्वित्त ममाप्त कर दिया गया और मैंकों को 
2, 500 करोड़ रुपये के मकाया स्तर के ऊपर पूर्ण ( 100 प्रतिशत ) 


- - 


- 


- 
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पुनर्षित उपलब्ध कराया गया । निर्यात पुनर्वित के संबंध मे , पातता के बीच की गयी और अधिकतम फमी 19 . 5 प्रतिशत से 18 . 0 प्रतिशत 
( वृति का 50 प्रतिशत ) की गणना के लिए आधार स्तर को वार्षिक के बीच की गयी । 
रूप में आगे लाये जाने की सामान्य पखप्ति में संशोधन किया गया । 
संशोधित पद्धति के अनुसार अब बैंक निर्यात-ऋण के 1980 के मामिक 
पोसत स्तर में 1981 के मासिक प्रीसत स्तर तक वृद्धि हुई के 50 

इन परिवर्तनों को कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है - - 
प्रतोगत तक और निर्यात ऋण के मासिक प्रसित स्तर में हुई वृद्धि के 
शत प्रतिशत तक के पुनर्वित्त के लिए पात्र हो गये । आशा है कि इससे 

( 1 ) ऐ.मी व्याज दरों के मामले में , जो 17 . 5 प्रतिशत पीर 
निर्यात ऋण क्षमता में बिना किसी बाधा के वृद्धि हो सकेगी । 

19 . 5 प्रतिशत अथवा 17 . 5 प्रतिशत से अनधिक और 
19 . 5 प्रतिशत से अनधिक पर निर्धारित की गयी थीं , 

निम्न प्रकार में चतुर्विक कमी की गयी है : - - 
21. निवेश को प्रोत्साहन - निवेश के प्रीत्माहन के लिए जो उपाय किये गये 
वे चयनात्मक रूप से लागू किये गये और उनका लक्ष्य पूंजीगत और मध्यवर्ती 

व्याजदर 
मस्तुओं में निवेश को प्रोत्साहन देना था । भारतीय प्रौद्योगिक विकास - - . - - 

( प्रतिशत वार्षिक ) 
बैंक को यह वचन दिया गया कि साधनों और नियोजन के बीच - -- . - - -- 
असंतुलन की दशा में उसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी ताकि 

31 मार्च 1993 

1 अप्रैल 1983 
राज्य बिजली योडों और राज्य सड़क परिवहन निगमों को अतिरिक्त 
सीमा भी मंजरी को सुनिचित किया जा सके । राज्य सड़क परिवहन 

नक प्रभावी 

से प्रभावी 
निगमों के मियादी ऋण में बैंकों के हिस्से को अधिकतम सोमा को 

17. 5 

16 . 5 
परियोजना लागत के मियावी ऋण घटफ के 25- 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 
40 प्रतिशत कर दिया गया । ट्रैक्टर और ट्रक खरीदने के लिए बैंक 

17, 5 से अनधिक 

16 . 5 से अधिक 
ऋणों के संबंध में लागू मार्जिन को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत 

19 . 5 

18. 0 
कर दिया गया । निजी क्षेत्र की ऐसी पार्टियों के मामले में जो ऋण 
प्राधिकरण योजना के अंतर्गत नही आते हैं ( तीम वर्ष से अधिक वाले ) 

19 . 5 से अधिक 

18 . 0 मे अनाधिक 
मियादी ऋणों के लिए ऐसी अधिकतम सीमा को , जिसके लिए रिजर्व 
बैंक का पूर्व प्राधिकरण आवश्यक होता है , 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 
50 लाख रुपये कर दिया गया । ऋण प्राधिकरण योजना में न आनेवाली 

( 2 ) कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के मामले में 1 . 0 प्रतिशत 
निर्यात अभिमुख बड़ी निर्माण इकाइयों के मामले में , जिनका वार्षिक 

_ बिंदु की चतुर्दिक कमी की गयी । 
प्रोसत निर्यात पण्यावतं पिछले तीन वर्षों में कुल पण्यावर्त का 25 
प्रतिशत से अधिक रहा हो , ऐसे मियावी ऋणों ( सीन वर्ष से अधिक ) 

( 3 ) लघु उद्योगों को अल्पावधि ऋणों के मामले में जो उपर्युमत 
की अधिकतम सीमा को , जिसके लिए रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण 

( 1 ) में की गय कमी में शामिल नहीं हैं , की गयी कमी 
आवश्यक है, 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया 

0 . 25 प्रतिशत पाईट से 1 . 0 प्रतिशत पाईट के बीच रही । 
गया । 

( 4 ) निर्यातों के लिए अल्पावधि ऋणों के मामले में 0 . 5 प्रतिशत 

पाईंट की कमी की गयी । 
22. ऋण प्राधिकरण योजना की क्रियाविधि में परिवर्तन - निर्यात ऋण 
सीमामों की अधिक तेजी से मंगरी की दृष्टि मे ऋण प्राधिकरण योजना । ( 5 ) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की सहायता देने वाले 
की क्रियाविधियों को भी मौर उदार बनाया गया । ऐसी बड़ी निर्यात 

गज्यस्तरीय निगमों तथा राज्यों द्वारा प्रयोजित अनुसूचित 
अभिमुन्न निर्माण इकाइयों के मामले में , जिनका निर्यात अंश कुल पण्यावर्त । 

जाति / अनुसूचित जनजाति विकास निगमों के मामले में 1 . 0 
का 25 प्रतिशत से अधिक था , ऋण प्राधिकरण योजना के लिए अधिकतम 

प्रतिशत पाइंट की कमी की गयी । 
सीमा को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया 
साथ ही , ऐसी अतिरिक्त पैकिंग ऋण सीमाओं को मंजूरी के संबंध में 
भी ढील दी गयी जिनके लिए पूर्व प्राधिकरण आवश्यक था । 

26. ब्याज दरों में कमी का उद्देश्य बड़े और मध्यम प्राकार के उद्योगों, 

कृषि , लघु उद्योगों और निर्यातकों सहित ऋणकर्तामों के एक बड़े वर्ग को 
23. अन्य रियायती उपाय --- इस समय जो अन्य उपाय घोषित किये गये 

गहत पहुंचाना था । ऐसे वर्गों की ब्याज दरों में , जिनमें सितंबर 1979 
में प्राथमिकता वाले अथवा वरीयता वाले क्षेत्रों को ऋण से संबंधित थे । 

से सबसे अधिक वृद्धि हुई थी , अन्य ऐसे यगों की अपेक्षा कुछ अधिक कमी 
गज्यों द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजातियों के संगठनों 

की गयी जिनमें , मितंबर 1979 से, अपेक्षाकृत बहुत कम वृद्धि हुई थी 
को अग्रिमों के मामले में 13. 5 प्रतिशत की रियायती दर की घोषणा 

और जिनमें पहले ही रियायत का महत्वपूर्ण अंश मौजूद था । यह आशा 
की गयी । कुल बैंक ऋणों में आवाम हेतु यित्त के थिए निर्धारित गणि 

की जाती है कि उधार के संशोधित व्याज -दर ढांचे से वास्तविक उत्पादन 
को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया । 

की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा । 


24. उधार की म्याज दरों में कमी -- मुद्रा-प्रसार की कम दर को देखते 
हुए यह महसूस किया गया कि म्याज की वास्तविक दरें काफी ऊंची हैं । 
पात : यह निर्णय किया गया कि पहली अप्रैल 1983 मे व्याज-दरों में 
कमो लायी जाये । सरकार ने भी पहली अप्रेस , 1983 से , ब्याज से 
अजिन आय पर कर की दर को घटाकर , आधा करके इम मंबंध में 
मपना योगदान दिया । 


27. नीति विषयक उपाय - अप्रैल 1983 -~- अप्रैल 1983 के अंतिम सप्ताह 
में जब ऋण नीति की पुनरीक्षा की गयी तो यह दिख रहा था कि 
वास्तविक वृद्धि में गिरावट आ रही है । दूसरी मुख्य बात थी प्राथमिक 
मद्रा में उल्लेखनीय वृद्धि तथा वाणिज्यिक ऋण की मांग में कमी । इन 
परिस्थितियों के कारण बैंकिंग तंत्र में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त नकदी 
जमा हो गयी । यह भी अनुभव किया गया कि अतिरिक्त नकदी की 
समस्या कुछ ही समय रहेगी क्योंकि कृषि और प्रौद्योगिक उत्पादन में 


26- म्माज परों में कमी -- 0 . 25 प्रतिशत पाईट से 1 . 5 प्रतिशत पाईटों 


- 


- 
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पादि के कारण ऋण की मांग में वृद्धि अभित थी । लेकिन , मांग में यह कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, यह प्राश्वासन दिया गया कि उन्हें मामले 
युति 1983- 84 के विसीय वर्ष के उत्तराखं में ही दिखायी देने की के गुणदोषों के आधार पर, अल्पावधि के लिए, विवेकाधीम पुनर्वित्त उप 
संभावना थी । इस बीच प्रनिरिक्त नकदी के कारण उत्पन्न होनेवाले लम्ध कराया जायेगा । खाद्य पुनवित्त फार्मूले के संबंध में बकाया खाध्य 
संभावित मुद्रा-प्रसार पर नियंत्रण करना आवश्यक था और यह नियंत्रण ऋणों को उस अधिकतम सीमा को जिस पर बैंकों को शत प्रतिशत 
इस प्रकार से किया जाना था कि उत्पावन को प्रायश्यक प्रणियानों पर पुनर्वित्त अपलब्ध था , पहली जुलाई 1983 मे 2, 500 करोड़ रुपये से 
इनका कोई बुरा प्रभाव न पड़ें । अत : स्थिति की मांग यह थी कि नकवी बढ़ाकर 2, 800 करोड़ रुपये कर दिया गया । 
के संतुलित उपयोग को मुनिश्चित किया जाये ताकि वास्तविक उत्पादक 
आवश्यकताओं को पूरे वर्षभर, पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके । 

30. अन्य उपाय --- अन्य उपाय कुछ चुने हुए क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के 

लिए किये गये । अक्तूबर 1982 में राज्य बिजली बोडों और राज्य 
28. विसीय वर्ष 1983- 84 में ऋण विस्तार से संबंधित मार्गदर्शी सड़क परिवहन निगमों को अतिरिक्त सीमाओं की मंजूरी के लिए , भारतीय 
मिशांप्त कुछ विस्तृत रूप में आरी किये गये । कार्यकारी अनुमानों के औद्योगिक विकास बैंक के साधनों में वृद्धि को जी व्यवस्था की गयी थी 
अनुसार 1983- 84 में जमाराशियों की वृद्धि 8,000 करोड़ रुपये आंकी उसे चाल रखा गया । ऋण नीति की पुनर्वितरण की वरीयतामों को सुबह 
गयी जो 1982- 83 में 7, 100 करोड़ रुपये से थोडी अधिक थी बैंकों से यह 

करने की दृष्टि से अनुमूचित जातियों/ जनजातियों के स्वनियोजित लोगों 
कहा गया कि ये 1983- 84 की प्रथम तिमाही तथा प्रथम छिमाही म 

मथा महिलामो को विये जानेवाले बैंक ऋणों पर ब्याज की दरों में कमी 
प्रारंभिक रूप से अधिक ध्यान दें क्योंकि उस समय बकिग तंत्र में ममग्न की गयी । उर्वरकों के पदुबरा व्यापार घोर योन के उत्पादन पीर वितरण 
मकदी की स्थिति में सुधार की प्राशा की गयी थी , हालांकि यह नवादी के संबंध में लोग ब्याज दरों में भी यमी लायी गयी । मेको को सहायता 
बैंकों के बीच असमान रूप से वितरित हागी । फिर भी , अनुमान यह था पहुचान के उद्देश्य से निर्यात पुनर्वित्त के लिए बैंकों को पाससा के संबंध 
कि बैंक 1, 500 करोड़ रुपये का ऋण विस्तार कर सकेगे जो विद्यमान 

म अपनाये जा रहे वर्तमान आधार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 
परिस्थितियों में पर्याप्त समझा गया । 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे पैमाने के पूर्तिकर्ताओं को अपने 
बिलों का भुगतान बड़े पैमाने के उत्पादकों से शीघ्रतापूर्वक मिल सके , 

पहले से निर्धारित कुछ ऋण- मानदंडों पर फिर से जोर दिया गया ताकि 
29. अतिरिक्त नकदी का प्रमंध - - यह अनुमान लगाया गया कि बैंक उन्हें और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जा सके । 
उपयुक्त ऋण विस्तार भारतीय रिजर्व बैंक में पुनर्वित्त महायता लिये बिना , 
अपने स्वयं के साधनों से कर सकेंगे और साथ ही लगभग 1, 000 करोड़ 
रुपये की अतिरिक्त नकदी का सृजन कर सकेंगे । अत: यह विवेक सम्मत 

31. नकदी की बड़ी मात्रा में उपलब्धता में मुद्रा प्रसार की आशंका 
समझा गया कि वर्ष की प्रथम छमाही में नकदी को बचा कर रखा जाए 

निहित है । अत: वर्तमान ऋण नीति विषयक उपायों का उद्देश्य इस अल्प 
और उसका उपयोग केवल वास्तविक उत्पादक ऋण आवश्यकतानों को 

पानीन अतिरिक्त नकदी का बैंकिंग प्रणाली में समाहित करना है । 
पूरा करने के लिए ही किया जाये । प्रतः घोषित किये गये मुख्य नीति 

लेकिन , साथ ही , यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परिस्थितियों की मांग 
विषयक उपाय में जो निदेश दिये गये उनका उद्देश्य नकवी को बचाये 

के अनुसार नीति में परिवर्तन किये जा सकते हैं । ऋण नीति के लचीले 
रखने में सहायता पहुंचाना था । नकदी प्रारक्षित अनुपात को शुद्ध मांग 
और समय देयतानों के ? प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया । 

पन को तथा आर्थिक स्थिति के अल्पकालीन परिवर्तन के बारे में त्वरित 

प्रतिक्रिया कर सकने की इसकी क्षमता को अतीत काल में पूरी तरह से 
यह अधि दो चरणो मे प्रभावी को जानी थी : मई 1983 में 0 . 50 
प्रतिशत पाईट की वृद्धि में 7. 50 प्रतिशत और 29 जुलाई 1983 से 

प्रदर्शित किया जा चुका है । वर्तमान परिस्थितियों में यह अपरिहार्य है कि 
0 . 50 प्रतिशन की दुमगे ऐसी वृद्धि जो प्रारक्षित नकदी अनुपात को 8 

ऋणनीति का जोर मायधानी पर रहे । 
प्रतिशत तक पहुंचा दे । इस बात पर जोर दिया गया कि नकवी प्रारक्षित 32. मुद्रा , ऋण तथा मूल्यों की प्रवृत्तियां - समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 
अनुपान में यह वृद्धि प्रस्थायी नकदी को उस समय तक समाहित करने मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की वर पिछले वर्ष की तुलना में ऊंची थी मारणी 
के लिए की गयी है जम मा कि उत्पादक ऋण के रूप में निधियों के 1 देखने से पता चलेगा कि 1982-83 ( जुलाई- जून ) में एम1 में 12 . 2 
नियोजन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार नहीं हो जाती । इसके माथ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 10 . 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
हो , रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम 3 प्रतिशत से अधिक मात्रा में रहनेवाले थी । एम ( एम + मीयादी जमाराशियों ) के रूप में वृद्धि 12 , 8 
बैंकों के जमाशेषों पर दिये आनेवाले म्याज की दर भी पहली मई प्रतिशत की तुलना में 15 . 3 प्रतिशत रही । 
1983 में 8 प्रतिशत से बढाकर 9 प्रतिशत कर दी गयी । इस तथ्य को स्वीकार 
करते हुए कि अतिरिक्त नकदी बैकिंग-तंत्र में असमान रूप से वितरित है , 

* प्रारक्षित नादी अनुपात 27 अगस्त, 1983 से प्राधा प्रतिशत 
ऐसे बैंकों को जो प्रारभित नकदी के बढ़ाये गये अनुपात को पूरा करने में 

प्वाइंट और बढ़ाकर 8 . 5 प्रतिशत कर दिया गया था । 
गारणो 1 -- मुठाटार ( 13) में घट -बढ़ 

( करोड़ रुपये ) 
( जून 1981 के अंत जून 1982 के अंत से 
मे जून 1982 तक ) जून 1983 तक + @ 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - 


- - - - 


-- - - --- - - 


- - - - - - - -- - -- - - - -- - - -- 


पूर्ण 


प्रतिशत 


पूर्ण . 


प्रतिशत 


v - - 


-- 


- 


. - . - - 


- - - 


- - - - 


- - - - - -- - - - 


- - 


- -- - - 


- - - - - 


- - 


1. एम 3 ( क + व + ग ) : 


. + 7,556 

+ 1,662 


+ 12 . 9 + 10, 108 
+ 12 (0 + 2, 378 


+ 15. 3 
+ 15 . 3 


( क ) जनता के पास मुद्रा 
( ख ) बैंकों के पास कुल जमा- राशिया ( I + II ) 


, + 6,021 


+ 13. 6 


+ 7,683 


+ 15 . 2 
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- 


- 


- 


- : - 


: 


- . --- - 


- 


- - 


- -- - - - 


- - - - 


- - - - - - 


- -- - - - - 


. 


-- - 


- - - - - - -- 


- - . 


- - - - - -- - 


- - 


- - - 


. . 


- . - 


- -- . 


- 


. - . 


- -- - -- 


- 


- 


+ 972 
+ 5, 049 


- -- 
+ 9 . 6 
+ 14. 6 


- - 
+ 835 
+ 6, 848 


-- - - - - - 

+ 7 . 7 
+ 17 . 3 


-. - 127 
+ 2, 507 


- - 51 . 8 
+ 10 . 4 


+ 47 
+ 3, 260 


+ 39 . 8 
+ 12. 3 


+ 6, 284 


+ 22. 2 


+ 4, 933 


+ 14 . 2 


+ 4, 615 


+ 25 . 6 


+ 3, 044 


+ 13. 4 


+ 4, 716 
+ 4, 836 
---120 


+ 25 . 7 
+ 26 . 7 
- 19 . 0 


+ 3, 397 
+ 3, 181 

+ 213 


+ 15 . 7 

+ 13. 9 
+ 170 . 4 


+ 100 
- - 61 
+ 161 


+ 33 . 3 
-- 28 . 5 
+ 187. 2 


+ 3 53 + 88 . 3 
+ 400 + 261. 4 
+ 47 + 19 . 4 


( I ) मांग जमाराशियां 

( II ) मीयादी जमाराशिया 
( ग ) रिजर्व बैंक के पास अन्य 

जमाराशियाँ 
I. एम 1 ( क + ख (i) + ग ) 
III. मुद्रा स्टॉक के स्त्रोत ( एम 3 ) 

— ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 ) 
1. सरफार को शुद्ध नैक ऋण 

( मना ) 
( अ ) सरकार को रिजर्व बैंक 

का शुद्ध ऋण ( I-II ) 
( I ) सरफार पर पाये 

( क + स ) 
( क ) फेन्द्र सरकार 
( ब ) राज्य सरकार 
( II ) रिजर्व नैक के पास 

सरकारी अमागणियां 

( क + ) 
( क ) केन्द्र सरकार 
( ख ) राज्य सरकारे 
( मा ) सरकार को प्रग्य मैंकों 

का ऋण 
2. माणिज्य क्षेत्र का बैंक ऋण 

( प्र + पा ) 
. ( म ) वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व 

मैक का ऋण 
( प्रा ) पाणिज्य क्षेत्र को अन्य 

बैंक ऋण 
(I + III + l ) 
( i ) वाणिज्य बैंकों द्वारा 

बंक ऋण 
( ii ) सहकारी बैंकों द्वारा 

बैंक ऋण 
(iii ) पाणिज्य एवं 

सहकारी बैंकों द्वारा 
अन्य प्रतिभूतियों 

में निवेश 
3. बैंकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी 

मुद्रा परिसंपत्तियाँ ( + प्रा ) 
( अ ) रिजर्व बैंक की शुद्ध 

विदेशी मुद्रा परिसंपलिया 


+ - 1, 665 


+ 16 . 2 


+ 1, 869 


+ 15 . 7 


+ 6, 102 


+ 16 . 9, 


+ 7, 745 


+ 17 . 5 


+ 417 + 23 . 6 


+ 291 


+ 13 . 3 


+ 5 , 985 


+ 16 : 6 


+ 7, 454 


+ 17 , 7 


+ 3, 630 


+ 13 . ? 


+ 5, 750 


+ 19 . 1) 


+ 1,230 


+ 25 . 4 


+ 564 


+ 9. 3 


+ 1 , 125 


+ 24 . 3 


+ 1, 140 


+ 19 , 8 


---1,955.... 


- 46. 2 


- 381 


- - 16. 7 


- - 1 , 955 


- - 45 . 7 


- - 381 


- - 16 , 4 


- 1, 053 


-- 23 . 1 


+ 1, 531 


+ 43 . 7 


+ 902 


+ 330 . 4 + 1, 912 + 162. 7 


(i) सकल विदेशी परि 
____ संपत्तियां 
( ii ) मुद्रेतर विदेशी 

देयताएं 
( प्रा ) दूसरे बैंक की शुद्ध विदेशी 

मुद्रा परिसंपलिया 
4. जनता को सरकार की मुद्रा 

देयतायें 


- 


- 


+ 36 


+ 5 . 7 


+ 7 


+ 


1 . 0 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 
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- - 


- _ 


- 


- 


- 


/ 


1 


- - - - -- - - 

___ 
__ 

_ 
5. मीयादी जमाराशियों के अलावा 

बैंकिंग क्षेत्र की शुस मुनेतर 
देयतायें ( म + पा ) 

+ 3, 211 + 25 . 9 + 2, 176 + 13. 9 
( भ ) रिजर्व बैंक की शुद्ध 
मुनेतर देयतायें 

+ 1, 371 + 27 . 7 + 119 + 1 . 0 
( मा ) अन्य बैंकों की शुरु 
मुरेतर देयतायें ( गृहीत ) 

+ 1, 840 + 24. 7 + 2, 057 + 22 . 1 

- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - 
+ अनन्तिम 
@ माबाई की स्थापना के कारण अपेपित कुल राशियों के पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ये घट-बल 12 जुलाई, 1982 के स्त्रोत के घटकों में परिवर्तनों से 

मेल नहीं खाती । 
* नाबार्ड की म्यामा के बाद से बैंकों को इसके द्वारा दिया गया पुत्रित शामिल नहीं है । 


टिप्पणी : ( 1 ) चूंकि अलग- अलग मदों के प्रांकड़े पूर्णाकित किये गये हैं, इसलिये जोड़ों में ये वृद्धि नहीं कर सकते । . 

( 2) रिजर्व बैंक के किड़े जून के अंतिम दिन के हैं । अन्य प्रांकड़े जून के असिम शुक्रवार के हैं । 


माणिज्य और सहकारी बैंकों पर दावों में काफी गिरावट देखने में प्रायी । 

विदेशी मुद्रा को गिरावट में उल्लेखनीय कमी आयी और वह 1981-82 
33. मुद्रा आपूर्ति --जिन कारणों से यह परिवर्तन हुआ, के कुछ 
बास लक्षण वाले हैं । 1982- 83 में सरकार को दिये गये शुद्ध बैंक 

के 1, 955 करोड़ रुपये प्रथवा 43 . 7 प्रतिशत से घटकर 1982- 83 में 
ऋण में वृद्धि , पिछले वर्ष की तुलना में काफी काम रही । प्रतिशलता 

381 करोड़ रुपये अथवा 16. 4 प्रतिशत रह गयी । 
की दृष्टि से यह वृद्धि 22 . 2 प्रतिशत की तुलना में मात्रा 14. 2 प्रतिशत 
थी । हालांकि 1982-83 ( जुलाई- जून ) में वाणिज्य क्षेत्र में बैंक ऋण में 
पति 1, 343 करोड़ रुपये के आसपास रही , प्रतिशतप्ता की दृष्टि से इस 

35. बैंकिग चल आशियो में घटबढ - - मारणी 3 में दिये गये बैंकिग चल 
बुधि में 1981- 82 की वृद्धि से कोई विशेष अंतर नहीं हुमा । बालू राशियों के प्रकिड़ों से पता चलता है कि वर्ष के दौरान अमगशियों 
वर्ष के दौरान मुद्रा विस्तार के पीछे एक प्रमुख कारण यह था कि विदेशी और ऋणों दोनों ही में हुई वृद्धि 1981- 82 की तुलना में अधिक रही 
मुद्रा मास्तियों में गिरावट के प्रतिकूल प्रभाव में कमी आयी थी । शुद्ध और यह भी कि ऋणों में हुई वृद्धि अधिक उल्लेखनीय थी । हालांकि 
रूप में 1982-83 में बैंकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में आयी पिछले वर्ष खाधान्न ऋणों में अधिक विस्तार हुमा , यह असमानता, मुख्य 
गिरावट मान्न 381 करोड़ रुपये के प्रामपास रही जबकि पिछले वर्ष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सहित वाणिज्य क्षेत्र को गैर- खाद्यान्न 
की इसी अवधि में 1, 955 करोड़ रुपये की गिरावट प्रायी थी । 

ऋणों के कारण रही । गैर खायान्न ऋण में 1981- 82 में 3, 007 करोड़ 
रुपये अथवा 12 , 4 प्रतिशत की तुलना में 1982-83 में 4, 987 करोड़ 

रुपये प्रथषा 18 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । रिजर्व बैंक से लिये गये 
34. प्रारक्षित निधियां . - न्यर्ष के दौरान प्रारक्षित मद्रा में हुई बैंकों के ऋणों में पिछले वर्ष की थोड़ी- सी वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 
13 . 8 प्रतिशत की वृद्धि 1981- 82 की इसी अवधि के दौरान दर्ज 63 करोड़ रुपये की गिरावट पायी । निवेशों में वृद्धि पिछले वर्ष की 
की गयी 9. 7 प्रतशत की वृद्धि की तुलना में अधिक है ( मारणी 2 ) । तुलना में 218 करोड़ रुपये अधिक रही जिससे इस बात का पता चलता 
सरकार पर रिजर्व बैंक के दाये पिछले वर्ष के 25 . 6 प्रतिशत की तुलना है कि अधिक ऋण विस्तार के दबाव के बाजूव बैंकों की नकदी निधि 
में काफी धीमी गति से अर्थात् 13 . 4 प्रतिशत की दर से बड़े, जबकि स्थिति काफी अच्छी रही । 
सारणो 2 -- प्रारक्षित मुद्रा में उतार- चढाव 

( करोड़ रुपये ) 
- - - - - - - 

( जून 1981 के अंत से ( जून 1982 के अंत से 
जून 1982 के ___ जून , 1983 के 
अंत तक ) 

अंत तक ) @ + 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - - - -- - 


पूर्ण 
+ 2, 022 
+ 1, 662 


प्रतिशत 

+ 9 . 7 
+ 12 . 0 


पूर्ण 
+ 3, 142 
+ 2, 378 


प्रतिशत 
+ 13 . 8 
+ 15. 3 


----127 

+ 26 


-- 51 . 
+ 2 . 4 


+ 47 
- 23 


+ 39 . 8 
- 2 . 1 


I. प्रारमिस मुद्रा ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 

1. जनता के पास मुद्रा 
2. रिजर्व बैंक के पास अन्य 

जमा राशिया 
3. बैंकों के पास नकवी 
4. रिजर्व बैंक के पास बैंकों की 

जमा राशियां 
II . प्रारमित मना के स्वात 

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) 
निम्नलिखित पर रिजर्व बैठ के वाये : 
1. सरकार ( गुर ) 


+ 461 


+ 8 . 3 


+ 740 


+ 12 . 2 


+ 4,615 


+ 25 . 6 


+ 3, 044 


13 . 4 


- - - -- 


- 


. 


- 


- - 


- - . . 
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पूर्ण प्रतिशत पूर्ण प्रतिपात 
- . . - --- - 
2. वाणिज्य एवं सहकारी बैंक 

+ 279 + 26 . 9 - 720 -- 54 . 7 
3. नाबार्ड 

- - - - + 1,020 
4. पाणिज्य क्षेत्र 

+ 417 + 23 . 6 + 291 + 13 . 3 
5. रिजर्व बैंक की शुस विदेशी मुद्रा 
- परिसंपत्तियां 

-~ 1, 955 - - 45. 7 -- 381 - 16. 4 
6. जनता को सरकारी मुद्रा देयतायें 

+ 36 + 5 . 7 + 7 + 1 . 0 
7. रिजर्व बैंक की शुद्ध मुनेतर 
देयतायें 

+ 1, 371 + 27. 7 + 119 + 1 . 0 
. - . , -- - - - . . 

- . - - - 
अिनन्तिम 

@ नाबार्ड के स्थापना के कारण अपेक्षित कुल राशियों के पुनर्वर्गीकरण के कारण परिणामस्वरूप ये घट-ब 12 जुलाई 1982 के मौत के घटकों में 
परिपतमों से मेल नहीं खाती । 
* इस में विसीय संस्थाओं तथा भूमि बंधक बैंकों के शेयरों/ बांडों में निवेश और उन्हें दिये गये ऋण तथा खरीदे एवं भुनाये गये प्रातरिक बिलों का धारण 

फरमा शामिल है । नाबार्ड की स्थापना के बाद से बैंकों को इसके द्वारा दिया गया पुनर्वित्त शामिल नहीं है । 
टिप्पणी : 1 , कि अलग -अलग मदों के ऑफाई पूर्णांकित किये है , इसलिए जोड़ों में वति नहीं कर सकते । 

____ 2. बैंकों के पास नकवी के आंकड़े अंतिम शुक्रवार से संबंधित है । रिजर्व बैंक के आंकड़े जून के अंतिम दिन के हैं । 
36. क्षेत्रवार विवरण. --- सकल मैक ऋण के मार्च 1983 के अंत हिस्मा . पिछले वर्ष की इसी अवधि के 35 . 0 प्रतिशत की तुलना में 
तक उपलब्ध क्षेत्रवार वितरण के आंकड़े मारणी 4 @ में वर्शाये गये हैं । 45 , 5 प्रतिशत रहा । मार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अधिक मात्रा 
अलाई 1982-मार्च 1983 की अवधि के दौरान बैंक ऋणों ने में ऋणों की उपलम्घता इमका एक प्रमुख कारण रहो । मार्च 1983 
1981- 82 की इसी अवधि के दौरान हुए 3, 274 करोड़ रुपये के अंत में मझोले और बड़े उद्योगों पर बकाया ऋण 13, 048 करोड़ 
( 12. 6 प्रतिशत ) के विस्तार की तुलना में 4, 295 करोड़ रुपये ( 14 . 4 रुपये थे जो कुल सकस बैंक ऋण का 38 . 3 प्रतिशत बैठने है । 
प्रतिशत ) का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार दिखलाया । खाधान्न वसूली ऋणों 
में 217 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि 

38. लघु उद्योग सहित प्रायोगिक ऋणों का वितरण सारणी 5 में 
के दौरान 75 करोड़ रुपये की गिरावट प्रायी थी । गैर- खाद्यान्न ऋणों दिया गया है । वे प्रमुख उद्योग, जिमके कारण वृद्धि हुई, ये थे , लोहा 
में 4,078 करोड़ रुपये ( 15. 1 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि 1981-82 और इस्पात ( 575 करोड़ रुपये ), इंजीनियरी ग्रुप ( 572 करोड़ रुपये ) , 
की इसी अवधि के दौरान 3, 349 करोड़ रुपये ( 14. 1 प्रतिणत ) सूती वन ( 142 करोड़ रुपये ) , रसायन और संबंधित उद्योग ( 1.10 
की भूमि ई थी । उपलब्ध प्रांकड़ों से यह पता चलता है कि गैर- खाद्यान्न 

करोड़ रुपये ) । 
ऋणों में अधिक वृद्धि मुख्य रूप से मझौले और बड़े प्रोयोगिक क्षेत्र को 
दिये जाने वाले रिशील ऋणों में पर्याप्त बुद्धि के कारण हुई थी । 

39. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की अग्रिमों में जुलाई 1982-मार्च 
इस वृद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों 

1983 के दौरान हुई, 1, 543 करोड़ रुपये की वृद्धि पिछ ने वर्ष की 
के ऋणों में वृद्धि के कारण था । लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा , जो 

इसी अवधि के दौरान हुई, 1, 710 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुकावले 
कमोवेश पूरी तरह से मार्वजनिक क्षेत्र का है, उपभोग में लाया गया 

कम रही । यह कमी वाणिज्यिक क्षेत्र को , विशेषकर , दिसंबर 1982 
अतिरिमत ऋण, मझौले तथा बड़े उद्योगों को दिये गये ऋणों में 

से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बैंक ऋण में तीन वृद्धि के कारण 
हई फुल वृद्धि का लगभग तिहाई हिस्सा था । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 

हुई, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सभी बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों 
दिये गये ऋणों में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रही । 

को दिये जाने वाले अग्रिमों में वृद्धि को है । अलग -अलग बैंकों के साथ 

किये गये ऋण बजद विषयक विचार-विमर्श से यह पता चलता है कि 
___ 37. जुलाई 1982-मार्च 1983 के दौरान मझौले और बड़े 

प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों के संबंध में ये अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा 
उद्योगों को दिये गये खिशील ऋण पिछले वर्ष की इसी अवधि के 

कर सकेंगे । मार्च 1983 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये 
1, 172 करोड़ रूपये की तुलना में 1, 856 करोड़ रुपये रहे । कुल गये अग्रिम शुख बैंकों का 37 . 0 प्रतिशत थे । एक वर्ष पहले ये अग्रिम 
परिशील गैर-खाद्यान्न सकल ऋणों में बचे और मझोले उद्योगों का शुद्ध बैंक ऋणों का 37 . 7 प्रतिशत थे । 
सारणी 3 - महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशकों में उतार-चढ़ाव ( अनुसूचित वाणिज्य बैंक ) 

( करोड़ रुपये ) 
निम्नलिखित तारीखों को अकाया राशि 

वित्तीय वर्षों में उतार - चढ़ाव . 


. - 


- . 


1981- 82 


1982- 83 


26 जून 
1981 


25 जून 
1982 


24 जून 
1983* 


___ 1 


___ 


3 


_ _ 


कुल मांग एवं मीयापी देयताएं 

( इसमें रिजर्व बैंक /भा० औ० वि० बैक 
तथा नाबार्ड से लिये गये उधार शामिल नहीं हैं ) 
कुल जमाराशियां 


44, 482 
40 , 549 


50, 009 
46 , 128 


57, 748 
53, 566 


+ 5, 527 

F5, 579 
+ ( 13 . 8 ) 


+ 7,739 

+ 7,438 
+ ( 16 . 1 ) 


@ मांक उन 50 बैंकों से संबंधित हैं , जिन्होंने विवरणी प्रस्तुत की है । कृपया सारणी 4 की पाय टिप्पणियां देखें । 
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- 


- 


- 


5 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


572 @ 


509 


रिजर्व बैंक से उधार 
बैंक ऋण शुस 


564 
26, 551 


30, 180 


35, 029 


+ 8 
+ 3, 629 
( + 13. 7 ) 


- 63 
+ 5, 749 
( + 19 . 1 ) 


रिजर्व बैंक के पास पुनर्भुनाये गये बिल 
खाद्यान्न ऋण 
और खाद्यान्न मफल बैंक ऋण 


2, 202 


2 , 825 


3,587 
32, 342 


24, 348 


27, 355 


निवेश 


14,222 


16, 945 


19, 886 


+ 623 
+ 3007 
( + 12 . 4 ) 

+ 2, 723 
( + 19 . 1 ) 

+ 1, 642 
+ 1, 081 

+ 14 
+ 254 


+- 762 
+ 4,987 
( + 18. 2 ) 

+ 2, 941 
( + 12. 4 ) 

+ 1, 843 
+ 1, 098 

- - 16 
+ 372 


13, 460 


( क ) सरकारी प्रतिभूतियों 

9, 975 11, 617 
( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 

4,247 

5, 328 
हाथ में नकदी 

985 

999 
रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां 

4, 517 4, 771 
सकल ऋण जमा अनुपात ( प्रतिशत ) 

65 . 5 

65. 4 
गैर- खाग्राम सकल ऋण - जमा अनुपात ( प्रतिशत ) 

60 . 0 

59 . 5 
* अंशतः संशोधित । 

@ 12 जुलाई, 1982 को मायार्ड को विये गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उधार इसमें शामिल हैं । 
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बड़ को दर्शाते हैं । 


6, 426 

983 
5 , 413 
67 . 1 
60 . 4 


. 


- 


- 


. . 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


सारणी 4 - सकाल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन 


( करोड़ रुपये ) 


बकाया 


घट- बढ़ 


बकाया 


घट-बढ़ 


। क्षेत्र 


जून 1981 


मार्च 1982 


जून 1982 @ 


जून 1983 @ 


जन 1981 से 
मार्च 1982 के 
बीच 


जून 1982 से 
मार्च 1983 के 

बोच 


.. 


- - . . . . 


- - 


- 


2 , 202 


4 - 75 


3, 041 


I. सार्वजनिक खापान वसूली 
JL . ( क ) प्रापमिकताप्राप्त क्षेत्र - 


2, 127 
10, 676 


47824 
10, 683 


8, 966 


12, 226 


(i ) कृषि 


3, 783 


4, 615 


1 , 588 


5 , 239 


(ii ) लघु उद्योग 


3, 406 


3, 901 


3, 921 


4, 447 


217 
+ 1, 543 
( 37. 8 ) 

+ 651 
( 16 . 8 ) 

+ 528 
( 12 . 8 ) 

+ 366 
( 8 . 9 ) 
+ 1, 858 
( 45 . 5 ) 
___ 172 
( 4 . 2 ) 


(iii ) अन्य प्रापमिकताप्राप्त क्षेत्र 


1 , 777 


2, 160 


2, 174 


2,540 


( ख ) उद्योग (मलोले और बड़े ) 


9, 983 


11,155 


11, 192 


13, 048 


( ग ) थोक व्यापार ( खायान वसूली के अतिरिक्त ) 2, 000 


2 ,198 


2, 152 


+ 1, 710 
( 51 . 1 ) 

+ 832 
( 24 . 8 ) 

+ 495 
( 14 . 8 ) 

+ 383 
( 11 . 5 ) 
+ 1, 172 
( 35 . 0 ) 
+ 198 
( 5 . 9 ) 

+ 23 
( 0. 7 ) 

+ 98 
( 2. 9 ) 

+ 45 
( 1 . 3 ) 

+ 32 
( 1 . 0 ) 
+ 289 
( 8 . 0 ) 


2, 324 


(i ) भारतीय कपास निगम 


232 


255 


271 


287 


+ 16 


( ii ) भारतीय खाद्य निगम ( उमेरक ऋण ) 


313 


411 


454 


431 


( iii ) भारतीय जूट निगम 


70 


115 


102 


74 


( 0. 4) 

-- 23 
( - 0 . 6 ) 

- -- 28 
( - 0 . 7 ) 

+ 207 
( 5 . 1 ) 

+ 507 
( 12. 5 ) 


( iv ) अन्य व्यापार 


1 , 385 


1 , 117 


1, 325 


1 , 582 


( ष ) अन्य क्षेत्र 


2 , 737 


3 . 006 


2 , 918 


3, 425 


-- --- - - 


- 


- 


- - - 
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- - 


- - - ... 


- - 


- 


- - - - 


68 


III गीर-चाचान सकल बैंक ऋण ( क + ख + 
ग + 4 ) 

23, 686 27, 035 + 3, 349 26, 945 

31 , 023 + 4, 078 
( 100 . 0 ) 

( 100 . 0 ) 
उसमें से : 
निर्यात ऋण 

1 , 728 1 , 796 

1 , 735 1 , 738 

+ 3 
IV मकल बैंक ऋण (I + II ) 25 , 888 29, 162 + 3, 274 29, 769 

34, 064 + 4, 295 
.. @ अनंतिम । 
टिप्पणी -- 1. भांकड़ों का संबध उन 50 बैंकों से है जो सकल बैंक ऋण का लगभग 96 प्रतिप्राप्त प्रदान करते हैं । इसके अतिरिक्त, इन आंकड़ों में रिजर्व 

बैंक के पाम पुनर्भनाए गए बिलों को शामिल करने के अलावा वे बिल भी शामिल हैं जो भा . औ. वि . बैंक तथा अन्य अनुमोदित संस्थाओं के 

पास पुनर्भुनाए जाते हैं और इसमें सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं । 
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गैर-खायान वर्धमान ऋण के अनुपात के अनुसार हैं । 


40. अवधि के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों का अंश अग्रिमों में 

42. चीनी के बफर स्टांक. ---पण्य-विनपोषण के संबंध में एक महत्वपूर्ण 
हुई 1, 543 करोड़ रुपये की वृद्धि में कृषि मौर लघु उद्योगों का क्रमशः 

गतिविधि यह रही कि सरकार ने 1981-82 चीनी वर्ष के उत्पादन के 
651 करोड़ रुपये तथा 526 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले वर्ष की 

खुली बिक्री कोटे में से 5 लाख टन धोनी का बफर स्टाक बनाने का निर्णय 
इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि क्रमश: 832 करोड़ रुपये तथा 495 

किया । यह बफर स्टाक चीनी मिलों द्वारा यथानुपात प्राधार पर प्रका 
करोड़ रुपये रही । कृषि क्षेत्र को दिये गये अग्रिम मार्ष 1983 के मंत 

रखे गये स्टाक के रूप में रखा जाना है । बैंकों को मार्जिन पोशाए 
की स्थिति के मुप्ताबिक 5, 229 करोड़ रुपये थे । ये प्राथमिकताप्राप्त 

समाप्त करके बफर स्टाक का पूग विसपोषग करता है । पुन को जाने 
क्षेत्रों को दिये गये कुल अग्रिमों के 42 . 9 प्रतिशत थे । एक वर्ष पहले 

वाली ब्याज दरों के संबंध में कोई रियायत नहीं है । बफर स्टाक रखने 
यह प्रतिशत 43 . 2 था । लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम , जो 4, 447 

में पाई लागतों और म्याज प्रभारों के लिए भारत सरकार मित्रों को 
करोड़ रुपये थे, कुल ऋण के 36 . 4 प्रतिशत रहे । एक वर्ष पहले यह 

प्रतिपूर्ति करेगी । इस योजना को अपना वित्तपोषण स्वयं करने में सक्षम 

बनाने के लिए मवंबर 1992 से पीनी पर उपकर प्रभार 5 रुपये 
प्रतिशत 33. 5 था । 

प्रति क्विटल से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति किंवटल कर दिये गये थे । 1981 
82 के मौसम के दौरान चीनी उद्योग को बैंक ऋण जून 1982 में 

527 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर तक पहच गया । यह अप्रैल 1981 
41. थोक व्यापार ( खायान्म बसूली को छोड़कर ) को अग्रिमों में 

के पिछले वर्ष के 348 करोड़ गपये के गर्थीव सर में काफी ऊंचा था । 
172 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि वर्ष के दौरान 108 करोड़ रुपये 

____ 43. बैंकों को रिकार्य बैंक की सहायता. -- वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य 
की वृयि हुई थी । यह वृद्धि मुख्यत : “ अन्य व्यापार " को ( 207 करोड़ 

बैंकों के लिए रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता नीति के मूल ढांचे के भीतर 
रुपये ) तथा प्रणत: भारतीय कपास निगम को ( 16 करोड़ रुपये ) दिये गये 

ही पुनक्ति सुविधामों में कतिपय संशोधन किये गये । जैसा कि पहले 
ऋणों के कारण हुई । हो , भारतीय जूट निगम को दिये गये अग्रिमों में 

बसाया जा चुका है, खाद्यान्न नौर निर्यात ऋण के वास्ते पुनर्वित की 
28 करोष रुपये की गिरावट आई । अन्य 20 क्षेत्रों को , ऋणों में , 

मुविधाओं के संबंध में ये परिवर्तन किये गये थे ताकि बैंक उन क्षेत्रों में 
जो माकी क्षेत्रों के द्योतक हैं और जिनमें वित्तीय संस्थाओं और किराया अपने वचनों को संसाधन विषयक प्रयांछिन कठिनाइयों के बिना ही 
खरीद एजेंसियों को प्रग्रिम तथा व्यक्तिगत ऋण आदि शामिल हैं, जुलाई पूरा कर सके । बैंकों को उनके संसाधनों को व्यवस्था में सहायता करने 
मार्च 1982- 83 के दौरान 507 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई की दृष्टि से सहवर्ती ( स्टैण्डबाइ ) पुनर्वित मुविधा को भी उगार बनाया 
जबकि 1981-82 की इसी अवधि में केवल 269 करोड़ रुपये की वृद्धि गया । वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गग्री वित्तीय 
हुई थी । 

सुविधामों की प्रवृत्तियों की वर्षा नीचे की जा रही है : 
सारणी 5 - सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन 


उधोग 


मकाया राशि 


(करोड़ रुपये ) 
पटमढ़ 


षटबढ़ 


बकाया राशि 


जून 
1981 


मार्न 


मार्च 
1982 


जूम 
1981 
से मार्च 
1982 तक 


1982 @ 


1983 @ 1982 

से मार्च . 

1983 तक 
( 5 ) ( 8 ) 


( 3) 


. 


(4) 


15, 056 


उद्योग ( लघु , ममीले एवं बड़े उद्योगों का योग ) 

1. कोयला 
2. लोहा और इस्पात 
3. अन्य धातुएं एवं उनके उत्पाद 


13, 389 

55 
648 
462 


+ 1, 667 15, 113 17, 495 

72 

59 
+ 208 

1517 
+ 65524601 


856 
527 


j42 


+ 2 , 382 

-13 
+ 575 
+ 77 
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- 


- 


- 


3, 817 


+ 572 
+ 22 


259 


3, 266 

181 
1 , 174 
168 
723 


+ 651 

+ 78 
+ 107 


3, 831 

227 
1 , 200 

181 
842 . 


4, 403 

249 
1, 342 

202 


1, 281 
187 


__ + 10 


- 842 


944 


+ 119 
+ 125 


+ 142 

+ 21 
+ 102 

+ 43 
__ + s 
___ + 28 


278 


403 


527 


570 


265 


+ 33 


272 


277 


215 


+ 27 


208 


234 


133 


148 


143 


। 


4. सभी इंजीनियरी 
3. विद्युत (निर्माण एवं ट्रारममिशन ) 
8 . सूती वस्त्र उद्योग 
7. जूट बस्त्र उद्योग 
8 . अन्य वस्त्र उद्योग 
8. चीनी 
10. चाय 
11. वनस्पति तेल ( वनस्पति सहित ) 
12. तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद 
13. कागज एवं कागज के उत्पाद 
14. रबड़ एवं रबड़ के उत्पाद 
15. रसायन , रजक , रंग, दवाइयां एवं औषधियां 

उनमें से : उर्वरक 
18. सीमेंट 
17. चमड़ा एवं चमई के उत्पाद 
18, निर्माण 
19. नयी योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज 
20. पेट्रोलियम 
21. शेल उद्योग 


-~- 5 
+ 59 


357 


388 


+ 


232 
188 
138 
298 

264 
1, 529 
( 299 ) 

135 
188 
125 
303 
887 
2 , 347 


280 
1, 672 
( 329 ) 


158 


+ 


157 


+ 


360 . 

+ 38 
275 308 ___ + 31 
1 , 711 1, 851 + 140 
( 360 ) ( 338) ( - 24 ) 

__ 192 

282 + 42 

192 + 41 
300 ___ 327 + 18 
299 102 ---- 197 
2, 6593 , 3244665 


+ 18 
+ 143 
( + 30 ) 

+ 23 
+ 32 
+ 18 

+ 4 
- 256 
+ 303 


220 


+ 


220 


151 


+ 


143 
307 
431 
2, 650 


6 . 7 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । जून 1983 के अंतिम शुक्र 
वार की स्थिति के अनुसार, मंजूर की गयी सीमाएं 20 करोग रुपये भी 
और इसमें से कोई राशि बकाया नहीं थी । 


@ সসিম 

44. खापाल ऋण पुनर्वित्त -- जून 1982 के अंतिम शुक्रवार को 
बैंक 347 करोड़ रुपये को खाद्यान्न पुनर्विस सीमा के पात्र थे, जिसमें 
से उन्होंने केवल 29 करोड़ रुपये का उपभोग किया । यह पात्रता 
17 जून 1982 को 1, 094 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच 
गयी । नकाया राशियो दिसंबर 1982 में 389 करोड़ रुपये के उच्चतम 
स्तर तक पहुंच गयीं । इसके बाद बकाया राशियां जून 1983 के अंतिम 
शुक्रवार तक , 1, 087 करोड़ रुपये की पात्रता की तुलना में घट कर 
113 करोड़ रुपये रह गयी । 


47. विवेकाधीन पुनवित्त - बैंकों को मंजूर की गयी विवेकाधीन पुविस 
सीमाओं में वर्ष के दौरान तेज गिरावट मायी, 1982- 83 के दौरान 
बैंकों को मंजुर की गयी सीमाओं का उग्चतम स्तर 24 करोड़ रुपये 
रहा जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि 121 करोड़ रुपये थी । 
1982- 83 के दौरान विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमा के उपभोग का उच्चतम 
स्तर 1981-82 के 82 करोड़ रुपये के स्तर से काफी कम अर्थात् 8 
करोड़ रुपये था । 


45. निर्यात. ऋण पुनर्षित --- बैंकों को निर्यात पुनर्वित पात्रता 
जून 1982 के अंतिम शुक्रवार को 163 करोड़ रुपये की थी । इसके बाद 
बैंकों की निर्यात पुनवित पात्रता में क्रमश: गिरावट आयी और वे 
3 दिसंबर 1982 को 57 करोड़ रुपये के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गयी । 
इसके बाद इसमें धीमी बुद्धि देखने में आयी और जन 1983 की स्थिति 
के अनुसार बैंक 161 करोड़ रुपये के निर्यात पुनर्वित्त के पास हो गये । 
यह स्तर एक वर्ष पहले के 163 करोड़ रुपये के स्तर से पोड़ा- सा नं 
पा । बैंकों द्वारा निर्यात पुनर्विस पानता का उपभोग 10 दिसंबर 1982 
के 7 करोड़ रुपये के न्यून और अप्रैल 1983 में 99 करोड़ रुपये के सन्ध 
स्तर के पोष चढ़ता जनरता रहा । जून 1983 के अंतिम शुक्रवार को 
मकाया राशियां 33 करोड़ रुपये थी । 


___ 48. समय स्थिति. -- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए ( जहाजरामी 
ऋणों के लिए विशेष पुनर्विस और शुल्क वापसी को छोड़कर ) रिजर्व 
बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सीमाओं को कुल 
राशि में इस वर्ष के दौरान 777 करोष रुपये की महत्वपूर्ण पृद्धि हुई 
जबकि पिछले वर्ष 309 करोड़ रुपये की मृद्धि वर्ज की गयी थी । 
1982-83 के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी विभिन्न सीमाओं की 
कुल राशि 17 जून 1983 1,298 करोड़ रुपये की उच्चतम 
स्तर तक पहुंच गयी और इस बार 24 जून 1983 को यह सीमान्त 
रूप से घटकर 1, 288 करोड़ रुपये रह गयी । इन सोमाओं की तुलना 
में बकाया राशियां जुलाई 1982 - ~ अन 1983 के दौरान 86 करोड़ 
रुपये की वृद्धि के साथ 146 करोड़ रुपये हो गयी जबकि पिछले वर्ष 
4 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि दर्ज की गयी पी । 1982-83 के दौरान 
विभिन्न सीमाओं में बकाया राशियों का उच्चतम स्तर मार्च 1983 के 
457 करोड़ रुपये रहा , जबकि 1981- 82 में यह स्तर 336 करोड़ 
रुपये का था । 


46. सहवर्ती पुनर्वित्त.--- मून 1982 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के 
अन मार कोई भी महवर्ती ( स्टैण्डबाइ ) ऋण बकाया नहीं था । जुलाई 
1982 से जून 1983 के दौरान मंकों को मंजूर की गयी विवेकाधीन 
पुनर्षित सीमा का उम्चतम स्तर अप्रैल के अंत में 24 करोड़ रुपये 
था , जिसमें से 15 करोड़ रुपये बकाया थे । इसकी तुलना में अप्रैल 
1982 में इसकी उच्चतम सीमा 97 करोड़ रुपये थी जिसके विरुद्ध 
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रहे जो 1981-82 के ऋण से 897 करोड़ रुपये अधिक है । दूसरी 

और राज्य सरकारों के शुख बाजार ऋण, पिछले वर्ष की 130 करोड़, 
रुपये की वृद्धि की तुलना में 63 करोड़ रुपये की अल्प वृद्धि के साप, 
399 करोड़ रुपये रहे । केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारोंद्वारा प्राधिकृत स्थानीय 
प्राधिकरणों और संस्थाओं के शुद्ध ऋण 1982- 83 में 145 करो! रुपये 
की वृद्धि के साथ 1, 503 करोड़ रुपये रहे । पिछले वर्ष ये 359 करोड़ रुपये 
की वृद्धि के साथ 1, 358 करोड़ रुपये रहे थे । इनके ब्योरे मारण । क 
में दिये गये है । 


___ 49. सरकारी वित्तपोषण. -~ भारत सरकार के 1983-84 के बजट में 
1982- 83 के कराधान स्तर पर कुल 2, 250 करोड़ रुपये के घाटे की 
व्यवस्था की गयी थी । हो , यदि 1983- 84 के दौरान अतिरिक्त स्रोत 
जुटाने के लिए किये गये प्रयासो के फलस्वरूप केन्द्र के पास जमा होने 
पाले 695* करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त राजस्व की हिमाब में लिया 
जाये तो बजटीय घाटा 1982- 83 के लिए संशोधित अनुमामों के 
1 , 935 करोड़ रुपये की तुलना में 1, 555 करोड़ रुपये रह जायेगा । राज्य 
सरकारो की मिली-जुली समय बजटीय स्थिति @ 1983- 84 के लिए 
कुल 969 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाती है जबकि 1982- 83 के लिए संशो 
धित अनुमामों में 806 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया 
था । 1982-83 के लिए केन्द्र तथा माथ ही साथ राज्यों के बजटीय 
घाटे में , राज्यों द्वारा 31 मार्च 1982 की स्थिति अपने पार्ट पूरे करने 
के लिए, उनके द्वारा प्राप्त की गयी 1, 743 रुपये की ऋण सहायता 
शामिल नहीं है । वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा 31 5 करोड़ रुपये के 
अतिरिक्त स्रोत जुटाने और केन्द्र के अतिरिक्त कराधान में राज्यों के 
101 करोड़ रुपये के अंशवान के फलस्वरूप राज्यों का समग्र घाटा काफी 
कम हो कर 553 करोड़ रपये रह जाने का अनुमान है । 


52. इस वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने 6 बार बाजार से उधार 
लिया तथा निवेशकर्ताओं को निमोचित करने के लिए एक बार रिजर्व 
बैंक को भी बांड बेचे । 


53. 1982-83 के दौरान राज्य सरकारों के कुल ऋण 556 करोड़ 
रुपये रहे, जिसमें से 490 करोड़ रुपये नकद आधार पर तथा 6 6 करोड़ 
रुपये ऋणों की अवधि समाप्ति पर परिवर्तन के रूप में थे । 157 करोड़ 
रुपये की राशि को हिमाब में लेने पर राज्यों के शुद्ध ऋग 399 करोड़ 
मपये रह जाते हैं । सकल देशीय उत्पाव ( चालू बाजार मल्यों पर ) के 
अनुपात के रूप में फुल शुद्ध बाजार ऋण (केन्द्र तथा राज्य ) 1981- 82 
के 2 .20 प्रतिशत से थोड़ा- सा बढ़कर 1982-83 में 2. 70 प्रतिशत 
हो गया । 


50. ममेकित स्थिति : केन्द्र और राज्य.-- केन्द्र तथा राज्य सरकारों की 
प्राप्तियों और वितरणों की संयुक्त स्थिति सारणी 6 में वर्शायी गयी है । 
1983-84 के बजट में कुल प्राप्तियां 52,593 करोड़ रुपये होने का 
अनुमान रखा गया है जबकि 1982-83 में बजट अनु मानों में यह राशि 
44, 886 करोड़ रुपये थी । इस तरह ये पिछले वर्ष के 19 प्रतिशत की 
तुलना मे 17. 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है ( संशोधित अनुमानों से 
बजट अनुमामो की वृद्धि ) t 1983- 84 में सकल वितरण पिछले वर्ष के 
बजट अनुमानों के 46, 278 करोड़ रुपये पर 1982- 83 में 19 . 4 
प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 18 . 2 प्रतिणत की वृद्धि के माथ 
54, 701 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है । 1983- 84 में 
विकासीय व्यय में 17. 1 प्रतिशत की वृद्धि , 1982- 83 में 19 . 5 प्रतिशत 
की वृद्धि दर से थोड़ी- सी गिरावट दर्शाती है । गैर-विकासीय व्यय की 
शुद्ध दर भी 1982- 83 के 21 . 2 प्रतिशत से गिरकर 20. 6 प्रतिशत 
रह जाने का अनुमान है । 


54. केन्द्रीय ऋण -- 1983- 84. - - 1983- 84 के लिए केन्द्र सरकार 
ने 4, 000 करोड़ रुपये के शुख बाजार ऋणों का बजट रखा है । केन्द्र 
सरकार ने 30 मई 1983 को ऋणों की अपनी पहली श्रृंखला के साथ 
बाजार में प्रवेश किया और पूरी तरह नकद आधार पर 500 करोड़ 
रुपये को पूर्ण राशि के 10 प्रतिशत वाले 2,014 ऋण का प्रस्ताव 
रखा । इसमें कुल 550 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई और सभी 
अभिदाताओं को पूरा आवंटन मिला । केन्द्र सरकार ने वूमरी बार बाजार 
में दो ऋणों के साथ 15 जुलाई 1983 को प्रवेश किया । ये ऋण थे -- 
नकद सह-परिवर्तन आधार पर 7 . 75 प्रतिशत ऋण 1, 991 तथा 
10 प्रतिशत ऋण 2, 014 ( दूसरा निर्गम ) । इनके द्वारा कुल 625 
करोड़ रुपये जुटाये गये । इनमें से 602 करोड़ रुपये नकद रूप में थे 

और शेष परिवर्तन के रूप में । इन दो श्रृखलाओं के साथ केन्द्र सरकार 
ने बाजार से शुर 1,031 करोड़ रुपये की राशि जुटाई, जो 1983- 84 
के लिये कुल बजटीय बाजार ऋणों ( शुद्ध ) के 25 . 8 प्रतिशत के बराबर 
थी । 


- 


- 


. . - - 


- 


* 27 अप्रैल 1983 को घोषित बजटोत्तर फर रियायत इसमें शामिल 
महीं हैं । 


इसमें जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा शामिल नहीं है, क्योंकि 
उनसे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं । 
यवि 1983-84 के बजट अनुमानों को पिछले वर्ष के संशोधित 
अनुमामों के साथ तुलना की जाय तो कुल प्राप्तियों में वृद्धि 8 . 1 
प्रतिशत और कुल व्यय में 6 . 4 प्रतिशन आती है । इसी तरह यदि 
1982- 83 के संशोधित अनुमानों की 1981- 82 के लेखों मे 
तुलना की जाय तो प्राप्तियों में वृद्धि , 17, 6 प्रतिशत और व्यय 
में वृद्धि 17 . 4 प्रतिशत होगी । 


यदि 1983- 84 के बजट अनुमानों को पिछले वर्ष के संशोधित 
अनुमानों से तुलना की जाय तो विकासीय व्यय में वृद्धि 2 . 4 प्रतिशत 

और गैर विकासीय व्यय में वृद्धि 17 . 6 प्रतिशत आती है । इसी तरह 
. यदि 1982- 83 के संशोधित अनुमानों को 1981- 82 के लेखों से 
सुलना की जाय तो विकासीय श्यय में वृद्धि 19 . 3 प्रतिशत और गैर 
विकासीय व्यय में वृद्धि 21 . 6 प्रतिशत बठेगी । 


5 5. केन्द्रीय ऋणों को रिजर्व बैंक की महायता.--- सरकारी वित्त को 
एक महत्वपूर्ण विशेषता केन्द्रीय सरकार के उधार कार्यक्रम में वृद्धि 
और रिजर्व बैंक से अपेक्षित महायता की सीमा है । 1981-82 की 
वार्षिक रिपोर्ट में भारत मरकार की वित्तीय स्थिति में बढ़ते हुए सं . : रमफ 
असंतुलन की ओर ध्यान दिलाया गया था । यह मुख्यतया राजस्व खातों 
में धाटे , बाजार उघारों पर निर्भर रहने की वृत्ति और बाजार में खपत 
की पर्याप्त क्षमता की कमी के कारण , सरकारी ऋणों में रिजर्व बैंक 
के बढ़ते हुए हिम्से से प्रकट होता था । पिछले दो वर्षों के आंकड़ों से 
इममें कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है । हालांकि राजस्व खाते में घाटे 
की प्रवृमि अब भी बनी हुई है, किन्तु कुल प्राप्तियों के अनुपात के रूप में 
समग्र घाटा 1980- 81 ( लेखे ) में 11 . 6 प्रतिशत से षटार 1983- 84 
( बजट अनुमान ) में 4 . 6 प्रतिशत ही रह गया है । कु . प्राप्तियों में 
सकल बाजार ऋणों की मात्रा में कोई खास परिवर्तन नही आया है 
किन्तु मरकारी ऋणों के रिजर्व बैंक द्वारा धारिन दिनांकित 


51. बाजार ऋण. -~- 3,200 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना 
में 1982-83 में केन्द्र सरकार के शुद्ध पाजार ऋण 3, 800 करोड़ रुपये 
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मारणी 6 – केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां एवं संवितरण 

( 1981- 82 -- 1983- 84 ) 


( करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- - 


- . -- 
1981- 82 1982- 83 
( लेखा ) ( बजट 

अनुमान ) 
राशि राशि 


1982- 83 
( मंशोधित अनुमान ) 


1981 - 82 
( संशोधित 
अनुमान ) 
राशि 


1983- 84 
(बजट अनुमान ) 


राशि 


राशि 


पिछले वर्ष 
में तदनुरूपी 
संशोधित 
अमुमामों 
कोतलमा 
में प्रतिशत 
का अंतर 


पिछले वर्ष 
के नदनुरूपी 
बजट 
अनुमाना 
की तुलना 
में प्रतिशत 
का अंतर 


40, 727 
29, 702 
26,741 
11 ,025 


41, 360 
30,033 
23,962 
11, 327 


- - - - 
44, 886 
33, 041 
27, 717 
11, 245 


15 
-- - 
48, 660 - - 19 . 

5 
34, 488 + 16. 

1 
___ 27, 376 + 15 . 3 

11, 172 + 28 . 5 


52, 593 
38, 505 
31 , 419 
14, 088 


+ 17 . 2 
+ 14. 5 
+ 13 . 4 . 
+ 25 . 3 


J . फल प्राप्तियां ( अ + आ ) 
अ . राजस्व प्राप्तिया . 

उनमें से कर प्राप्तियां 

आ० पूजीगत प्राप्तियां 
II. कुल संवितरण ( अ + आ + इ ) . 
अ . विकासात्मक व्यय ( क + ख -+- ग ) 

( क ) राजस्व . . . 
( ख ) पूंजीगत . . 

(ग ) ऋण एवं अग्रिम 
आ . गर विकासात्मक घ्यय ( क + ख + ग ) 

( क ) राजस्व 
( ख ) पूंजीगत . . 

( ग ) ऋण एवं अग्रिम 
इ . अन्य 
III: समग्र अधिशेष ( + ) या भाटा ( - ) 
( I - II ) . . . . 


43, 065 
28, 292 
16, 010 

7 ,186 
5, 096 


43, 773 
28, 333 
16, 060 

7, 129 
5, 144 @ 


46, 278 
29,552 
17, 348 
7, 388 
4, 816 


51, 401 
33, 802 
19,582 
7,733 
6,487 


10 . 

4 
+ 19 . 

5 
+ 22. 3 

+ 7 . 6 
+ 27 . 3 


54,701 
34, 603 

20, 788 
___ 7, 820 

5, 995 


+ 18 . 2 
+ 17. 1 
+ 19 . 8 

+ 5 . 8 
+ 24 . 5 


. 


। 13, 558 
1 2,779 

522 
257 


13, 509 
12,691 

596 
222 
1, 031 


16, 019 
14,956 
__ . 786 

277 
707 


16, 428 
15, 314 

807 
___ 307 

1,171 


+ 21 . 2 
+ 19. 8 
+ 54. 

6 
+ 19 . 5 
- - 3 . 6 


19, 316 + 20 . 6 
18,149__ + 21 . 3 
8 71 + 10 . 8 
296 + 6 . 9 

___ + 10 . 6 


1 ,215 


782 


. 


- - 2, 338 - - 2, 413 


- - 1 , 392 


- 2,711 


--- 2, 108 


टिप्पणी: 1. इन आकड़ों में विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र नहीं आते । राज्यों के संबंध में आकड़े 20 राज्यों से संबंधित हैं (अर्थात जम्म और कश्मीर नथा स्निपूरा 
. को छोड़कर ) । असम और आंध्र प्रदेश के अभिड़े लेखानुदान मजट मे संबंधित मजट मे संबंधित है । 
2. अन्य संवितरणों में देशी एवं विदेशी ऋण देना , स्थानीय निकायों तथा पंचायत राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं सुपुर्दगी, आकस्मिकता निधियों , 

प्रेषणों ( शुद्ध ) के विनियोजन शामिल है और राज्य सरकारों ने अपने अपने बजटों में केन्द्र मरकार को ऋणों की जो चकौती की है उनके आकडों 
के अंतर समायोजित किये गमे हैं । 
इसमें भारत सरकार के मजट के संबंध में 27 अप्रैल 1982 को धोषित मजट के बाद कर रियायतों के आंकड़े शामिल नहीं है । लेकिन बजट 

प्रस्तावों के आंकड़े शामिल हैं । 
@ कि असम राज्य द्वारा दिये गये आंकड़ों में विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक ऋण और अग्रिमों के व्यौरे अलग अलग नहीं दिये गये है अत : 
सम्पूर्ण राशि को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिम मान लिया गया है । 


सारणी 6 ( क ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं को बाजार ऋण : 

1981- 82 और 1982-83 

( करोड़ रुपये ) 
सकल बाजार ऋण 

शुख बाजार ऋण 


चुकौती 


- 


1981- 82 


1982- 83 


1981- 82 1982- 83 


1981- 82 


1982- 83 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


4166 


287 


360 


2003 


3800 


केन्द्र सरकार 
राज्य सरकारें 
स्थानीय प्राधिकरण तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायो 
मित संस्थायें @ 


. 3190 

506 


556 


170 


157 


336 


399 


1721 


218 


जोड 


1 , 601 
5, 297 


243 
700 


1 , 358 
4597 


. 


1503 
6702 


. . 


6443 


741 


- 


- 
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टिप्पणी : मांकड़ों का संबंध राणकोषिय वर्ष से है । 

@ इसमें केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, मावा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम , भारतीय औद्योगिक विकास , 
मैक , ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, आवाम और शहरी विकास निगम , राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय औधोगिक पुननिर्माण निगम , दामोदर 
पाटी मिगम जैसी संस्थायें और गज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित राज्य बिजली बोर्ड , आवाम बोर्ड, औद्योगिक निवेश निगम , औद्योगिक विकास 
निगम, राज्य निस निगम, भगरपालिकाए, भूमि विकाम बैंक तथा अन्य संस्थायें शामिल हैं । 
प्रतिभूतियों की वृद्धि का जो अनुपात है वह प्रति वर्ष घटता हुआ 1980- 81 में 43 . 1 प्रतिशत के असाधारणतः उच्च स्तर से घटकर 1981 
82 ( लेये ) में 38 . 6 प्रतिशत और 1982- 83 ( संशोधित अनुमान ) में 25 प्रतिशत रह गया ( सारणी 7 ) । यद्यपि प्रवृत्ति गिरावट की है फिर 
भी भारतीय रिजर्व बैंक से सहायता की माता काफी अधिक है । यहाँ यह याद दिलाना उचित होगा कि हाल ही में 1978- 79 में यह 
भनुपात केबस 1 . 6 प्रतिशत था और 1979- 80 में भी , काफी कम, अर्थात् 18 . 1 प्रतिशत था । हा , रिजर्व बैंक की सहायता में वृदि , कुछ हद 
तक भन्त र राष्ट्रीय मुद्रा कोष धारा उपलब्ध करायी गयी विस्तारित निधि सुविधाओं के सरकार द्वारा इस्तेमाल की घोतक है । 


56. तीन वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास गौर इस समय कोई भी 

करने का निर्णय किया । ये 7 जुलाई 1983 से उपलब्ध होंगे और 
निर्धारिती उस समय पूंजीगत लाम कर से छूट की सुविधा ले सकता 

इन पर 7. 5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर व्याज मिलेगा । इन बातों पर 
है जब पूंजीगत आस्ति के मन्तरण पर प्राप्त शुख प्रतिफल का सात 

28 फरवरी 1983 के बाद होने वाले वीर्षावधि पूंजीगत लाभों 
वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मागों में निवेश किया गया हो । चूंकि 

के संबंध में शुद्ध प्रतिफल के निवेश पर निवेशकर्ता पूजीगत 
7 वर्षों की यह समाप्ति अवधि काफो लंबी पी अतः सरकार ने .. ये 

लाभ कर से छूट की सुविधा का पात्र होगा 
तीन वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बोर ( दूसरा निर्मम जारी 
सारणी 7 : बजट घाटा , बाजार ऋण तथा केन्द्र सरकार के बाजार ऋणों को रिजर्व बैंक द्वारा सहायता 
( 1980- 81 से 1983- 84 ) 

(करोड़ रुपये ) 


मवें 


1980- 81 
( मखा ) 


1981 - 82 
( लेखा ) 


1982-83 1982- 83 
( बजट अनुमान ) ( संशोधित 

अमुमाम ) 


1983- 84 (क ) 
(भजट अनुमान) 


12, 828 . 6 15,574 . 2 
14, 543 . 6 ( ख ) 15, 867 . 7 . 
- 1, 715. 0 - -- 293 . 5 


17, 586 . 3 
18, 227 . 3 
- 632. 0 


16, 117. 0 
19, 415 . 0 
- - 1 , 298 . 0 


20, 625 . 4 
22, 418. 9 
-- 1, 793 . 5 


. 


. 


1, राजस्प बाता 

( क ) राजस्व . 
( प ) व्यय 

( ग ) मधिशेष ( + ) पाटा ( - - ) . . 
. 2. पूंजीगत मेखा 

( क ) प्राप्ति या " . 
( स ) संवितरण . 

( ग ) भभिशेष ( + ) भाटा ( -- ) 
3. कुल प्राप्तियां [1 ( क ) + 2( फ ) ] . 
4 समग्रह अधिशेष ( + ) घाटा ( - ) . 
5. ( 3 ) के प्रशित के अनुसार( 4 ) . 
6. समग्र बाणार ऋण . 
7. ( 3 ) के प्रतिमत के अनुसार ( 6 ) . 
8. रिजर्व बैंक की पिनांकित प्रतिभूतियों की धारिताएं * 
9. ( 8 ) के प्रतिशत के अनुसार ( 8 ) 


9, 432 . 3( ख ) (ग ) 10,156. 7 @ 
10, 294 . 6 ( ग ) 11, 254 . 1 - 

- 862. 3 - 1, 098 . 4 
22, 260 . 0 25, 728 . 9 
- 2, 577 . 3 - 1, 391 . 9 
11 . 6 

5 . 4 
2, 848. 5 3,198. 3 
12 . 8 

12. 4 
1, 228 1, 236 @ 
43 . 1 

38. 6 


11, 068. 2 
11, 810. 8 

- 742. 6 
26, 863 . 5. 
-- 1, 374. 6 

4 . 8 


13, 253. 3 13, 451 . 5 
13, 990 . 2 ( प ) 13, 212. 7 

- 836 . 9 + 238 . 8 
31, 370. 3 34,076 . 9 
- 1, 934 . 9 - 1, 554 . 7 
6 . 2 

4 . 6 
4, 166 . 0 4, 344. 0 
13 . 3 

12. 7 
1, 041 
25 . 0 


3, 568 . 0 


12 . 4 


1 ,041 
29 . 2 


ये आको राजकोषीय वर्ष से संबंधित है । 
( क ) इसमें बजट प्रस्ताव से संबंधित भाकर शामिल है तथा 27 अप्रैल 1983 को घोषित बजटेतर कर रियायतें इस में शामिल नहीं है । 
( ब ) सातवे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1970-80 से पूर्व राज्य सरकारों को दिये गये 938 . 3 करोड़ रुपयों को पट्टे खाते गलने के संबंध 

में किये गये लेखा समायोजन शामिल है । 
( ग ) विशेष आहरण अधिकारों और प्रतिभूतियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मिधि में दिये गये 588 . 2 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय प्राप्ति व्यय शामिल 


( ) 31 मार्च 1982 को राज्य सरकारों के घाटों को पूरा करने के लिए दिया गया 1734 . 4 करोड़ रुपये का ऋण इस में शामिल महीं है । 

*बही- मूल्य के आधार पर । 
@ अस्थायी बजाना बिलों के बदले में भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में जारी की गयी 3, 500 करोड़ रुपये को विशेष प्रतिभूतियां इसमें शामिल नहीं 
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57. सात वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड.--- 9 जुलाई 1979 को जारी 
किये गये सात वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मांडों में वर्ष के दौरान 
भी धन प्राप्त होता रहा । इनके जारी किये जाने की तारीख से लेकर 
30, जून 1983 तक कुल 178 . 40 करोड़ रुपये जुटाये जा चुके थे । 


58. मामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र . - --पहली जुलाई 1962 से शुरू 
किये गये सामाजिक सुरक्षा प्रामणपनों से अप्रैल 1983 के अंत सक 
11 . 96 करोड़ रुपये के बराबर अभिवान जमा हुए । 


___ 59. पूजीगत निवेश नांड. - - पंजीगत निवेश बांडों में 28 जून , 1982 
से उनके निराम से लेकर 30 जून , 1983 तक 88 . 93 करोड़ रुपये 
के अमिदान हुए थे , जबकि 1982-83 के लिए 250 करोड़ रुपये का 
अनुमान लगाया गया था और बाद में उसे घटाकर 170 करोड़ रुपये 
कर दिया गया । वर्ष 1983- 84 के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये के 
अभिवान का अनुमान लगाया गया है । 


80 . अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट.---पिछले वर्ष की रिपोर्ट में केन्द्र 
द्वारा एक मुफ्त उपाय किये जाने के बारे में उस्लेख किया गया था 
ताकि - राज्य , मार्च 1982 के अंत तक रिजर्व बैंक के साथ अपने बकाया 
ओवरड्राफ्टों को निपटा सके । 18 राज्यों को कुल 1, 743 . 46 % 
रुपये के मध्यावधि ऋण प्रवान किये गये ताकि वे 1981- 82 के 
अंत तक अपने इति पाटे निपटा सके । 1982- 83 की पहली तिमाही 
के दौरान हुए घाटे को भी 787 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अल्पावधि 
सहायता के जरिये पूरा किया गया । साथ ही , राज्य सरकारों को 
रिजर्व बैंक से प्राप्य अर्थोपाय सीमा भी दुगुनी कर दी गयी जो कि 
पहली जुलाई, 1982 से प्रभावी हुई । इन सम उपायों के बावजूद 
जुलाई, 1982 में मओवरड्राफ्ट फिर से अस्तित्व में आ गये । 26 मार्च 
1982 को 18 राज्यों के 1, 450. 88 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्टों 
की तुलना में 25 मार्च , 1983 को 11 राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट 
कुल 212. 27 फरोड़ रुपये के थे । ओवरट्राफ्टों की संख्या , ओवरड्राफ्ट 
लेने वाले राज्यों की कुल संख्या तथा साथ ही , ओवरड्राफ्ट जारी 
रहने के दिवसों की संख्या, (जिनके लिए ओवरड्राफ्ट बकाया रहे ) के 
संबंध में स्थिति और बिगड़ी है । रिजर्व बैंक में जिन 20 राज्य सरकारों 
का खाता है उनमें से 12 ने 24 जून , 1983 तक कुल 579. 22 
करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट लिये थे । केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 
सहायता से संबंधित राज्य सरकार के ओवरड्राफ्ट चुका दिये गये और 
जून , 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार कोई भी ओवरड्रापट बकाया 
नहीं रहा । अर्थोपाय अग्रिमों के दुगुना कर दिये जाने के बाद भी , बहुप्त 
बड़ी मात्रा में , ओवरड्राफ्ट का बार-बार सहारा लेना राख्यों की चिंताजनक 
वित्तीय स्थिति की ओर इंगित करता है । 


के माध्यमिक बजार विषयक कार्यकार: दा की सिफारिश पर अपरि 
वर्तनीय डिबेंचरों में निवेश के लिए नकदी निधि देने के उद्देश्य 
से , इस प्रकार के डिवेंचर जारी करने वाली मभी कंपनियों को पुनः खरीद 
व्यवस्था की अनुमति दी गयी है । इस योजना के अंतर्गन, कंपनियां किसी 
भी ऐसे डिबेंचर धारक से , जिसकी धारित राशि 40, 000 रुपये से 
अमधिक हो , और जिमने कम से कम एक वर्ष तक डिचर अपने पास 
रखे हों , सममूल्य पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर पुनः खरीद सकती है । इसके 
बवले कम्पनियों ये डिबेंचर सामान्य बीमा निगम , जीवन बीमा निगम, 
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, आदि इस योजना में हिम्मा लेनेवाली संस्थाओं 
के पास रख सकती हैं । ये डिबेंचर इन संस्थाओं द्वारा 2 प्रतिशत के 
बट्टे पर खरीदे जायेंगे जो वचनयत्र प्रभार के रूप में वमूल किया 
जायेगा । सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं पर एफ० ई० आर० ए० / एम० आर० 
टी० पी० कपनियों के निर्गमित डिबेंचरों में अभिवान करने और हामीदार 
बनने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है । इससे डिवेंचरों के निर्गम 
में सहायता मिली है । सरकार ने वित्तीय संस्थाओं को , एम ० आर०टी०पी० 
एफ०ई० आर० ए० कंपनियों द्वारा किसी भी निर्गमित डिमेंचर में , आपस 
में मिल- जुलकर 50 प्रतिशत तक अभिदान करने हामीदार बनने की अनु 
मति दी है । 

62. वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता.- - वर्ष 1982- 83 ( अप्रैल -मार्थ ) 
के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भा० औ० वि० बैं०, 
भा० औ० वि०नि०, भा० औ० ऋ० नि० नि०, , भा० औ० पु० नि० , 
जी० बी०नि० , भा० यू० ट्रस्ट और मा० बी० नि० तथा उनकी सहयोगी 
संस्थाएं ) द्वारा स्वीकृत और वितरित कुल सहायता की राशि क्रममा: 
30 53 . 3 करोड़ रुपये और 2193 . 3 करोड़ रुपये है । यह मंजूरी के 
संबंध 1981 -82 के 19. ४ प्रतिशत की तुलना में 22 . 3 प्रतिशत 
की वृद्धि में वर्शाती है । विसरणों में वृद्धि दर पिछले वर्ष के 28 , 8 प्रतिशत 
की तुलना में 18 . 2 प्रतिशत रही । 

63. अनिवासियों द्वारा निधेश. -- पूंजीगत बाजार पर प्रभाव डालने 
वाली दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि थी - - भारतीय राष्ट्रिफत/ मूल के अनि 
वासियो (विदेशी कंपनियों, भागीदारी फर्मों, समितियों तथा भारतीय 
राष्ट्रिकाता/ मूल के अनिवासियों के 60 प्रतिशत की मीमा सक स्वामिस्त्र 
वाले अन्य नैगमिझ निकायों तथा ऐसे व्यक्तियों में अपरिहार्य रूप से 
हिताधिकारी लाभ के फम से कम 60 प्रतिशत वाले विदेशी न्यासों 
सहित , ( द्वारा नियेण तथा ऐमे निवेगों पर .) बिक्री आयों के प्रत्यावर्जन 
से संबंधित कार्यविधियों को सरल बना दिया जाता । अनिवासी भारतीय 
नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों तथा इन निवेशकर्ताओं के संबंध 
में कर राहतों के बारे में और अधिक उदार प्रति अपनाई गयी । अनि 
वासी भारतीय निवेशकर्ताओं को , उनके विदेशी मुद्रा प्रेषण के माध्यम से 
अजित भारतीय कम्पनियों के शेयरों और सिबेंचरों सहित उनके निवेशों 
से प्राप्त होने वाली आय पर अब अधिभार सहित 20 प्रतिशत को एफ 
समान घर पर कर लगेगा । इन निवेशों के अन्तरण से उत्पन्न दीर्घावधि 
पूंजीगत लाभ पर भी उसी एक समान दर पर कर लगेगा । इसके अलावा, 
ऐसे निवेशों पर सम्पत्ति फर से छूट दी जायेगी और विदेशों में बसे 
भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तिों द्वारा भारत में रह 
रहे उनके संबंधियों को इन परिस पत्तियों के उपहारों पर भी कोई 
कर नहीं लगेगा । इसके अलावा , हाल हो. में मरकार ने अनिवासियों 
द्वारा किसी कंपनी में कुल पोर्टफोलियो निवेशों पर गेयरों और परि 
वर्तनीय डिबेंचरों के मुकता पूंजी के पांच प्रतिशत को अधिकतम 
सीमा लागू कर दी । पांच प्रतिशत की इस मा से अधिक निवेश 
के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी । 

64. विदेश व्यापार. - - भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्य 
बढ़ रहा है । घालू बाजार मूल्यों पर मुल विदेशी व्यापार का शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पाद में जो अनुपात 1970- 71 में 8 . 4 प्रतिशत था , यह 1982 
83 में बढ़कर 15. 7 प्रतिशत हो गया । विश्व की आर्थिक स्थिति 
व्यापार संभावनाओं के प्रतिकूल बनी रही । 1980 और 1981 धोनों 


61, पंजीगत बाजार की गतिविधियों . - निजी कंपनी क्षेत्र वारा नाजार 
से सीधे मिधि जुटाने के सम्मिलित प्रयास जारी रहे । 1982- 83 ( अप्रैल 
मार्च ) के दौरान ईक्विटी और अधिमान शेयरों के जरिए जुटायी गयी 
705. 30 करोड़ रुपये की पूजी के अनन्तिम आँकड़े, 1981- 82 में जुटायी 
गयी 529 . 36 करोड़ रुपये की पूंजी से 33. 2 प्रतिशत की वृद्धि 
वर्शाते हैं । पिछले वर्ष की तरह 1982-83 में भी डिवेंचरों की प्रमुखता 
जारी रही और जुटाई गयी पूंजी में 1981- 82 में डिमेंबरों के 52 . 6 
प्रतिशत भाग को सुलमा में 1982-83 के दौरान उनका हिस्मा 63. 3 
प्रतिशत था । आंकड़ों से यह पता चलता है कि जनता द्वारा परिवर्तनीय 
डिबेंचरों को वरीयता दिये जाने के बावजूद कम्पनियों ने अपरिवर्तनीय 
रिखेंपरों के निर्गम का महारा लिया है । वित्तीय वर्ष 1982- 83 के दौरान 
जारी किये गये मुल सिवेंचरों में अपरिवर्तनीय चिरों का प्रतिशत, 
1981-82 के 22 . 6 से बढ़कर 36 . 5 हो गया । अप्रैल 1982 से 
म्याण की उम्मतम सीमा में वृद्धि और प्रीमियम कर छूट के लिए 
प्रावधान के साप- साथ सरकार ने अपरिवर्तनीय पिरों को बढ़ावा देने । 
के कुछ अन्य उपाय भी किये । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त, डिबेंचरों 
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में सीमान्त बुखिया वर्ज करने के बाद औद्योगिक . देशों के वास्तविक 
सफल राष्ट्रीय उत्पाद में 1982 में थोड़ी- सी गिरावट आयो । विश्व 
व्यापार की मात्रा में , जो 1981 में गतिहीन बनी रही थी , 1982 में 
2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट मा गयी और वह विश्व व्यापार के 
1979 के स्तर पर पहुँच गयी । विश्व व्यापार में गिरावट के पीछे प्रमुख 
कारण रहे --- विश्व व्यापी मंत्री और कई औद्योगिक देशों द्वारा संरक्षणवादी 
उपायों का तेज किया जाना । इन गतिविधियों के बावजूद विदेश व्यापार 
के उपलब्ध अनतिम आंकड़ों से पता चलता है कि देश के व्यापार संतुलन 
के संबंध में मुधार आया । अप्रैल - मार्च 1982- 83 में कुल निर्याम 
8, 638 करोड़ रुपये और आयात 14, 047 करोड़ रूपये हुआ जो 
5 , 409 करोड़ रुपये का प्रतिकूल व्यापार संतुलन वर्शाता है और 
जो 1981-82 के 5, 752 करोड़ रुपये ( अननिम ) के घाटे से काफी 
कम है । हां , निर्यात के वर्गीकरण से यह पता चलता है कि निर्यातों 
में वृद्धि मुख्यतः फच्चे तेल के निर्यात के कारण हुई । 


प्रधिकारों में पायी तीन गिरावट का मुख्य कारण यह था कि कोष से 
किये गये विभिन्न प्राहरणों पर 1, 740 लाख विशेष आहरण मधिकारों 
के प्रभारों की प्रदायगी के वास्ते (विशेष प्राहरण अधिकारों की शुद्ध 
धारितामों पर अजित म्याज तथा निधि मे प्राप्त लाभों के लिए ) विशेष 
पाहरण प्रधिकारों का उपयोग किया गया और देशों को 45 लाख विशेष 
पाहरण अधिकार बेचे गये । 198 1- 82 में 340 लाख विशेष पाहण 
अधिकार पिछली निधि देयतामों के भुगतान के लिए तथा 480 लाख 
विशेष आहरण अधिकार प्रभारों के भुगतान के लिए (विशेष प्राहरण 
अधिकार धारितामों पर शुङ व्याज निधि से प्राप्त लाभ के वास्ते ) उप 
योग में लाये गये थे । 


____ 70. स्वर्ण, - रिजर्व बैंक को स्वर्ण की धारिताएं बिना किसी परिवर्तन 
के 226 करोड़ रुपये ( प्रति 10 ग्राम 84 . 39 रुपयों के साविधिक धारण 
मूल्य पर प्रांकी गयी ) ही बनी रही । पिछले वर्ष भी स्वर्ण धारिताओं 
में कोई परिवर्तान नही हुआ था । 


65. परोक्ष वस्तुए.-- -उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय 
वर्ष 1982-83 के दौरान शुद्ध अदृश्य खाते में अधिशेष का स्तर लगभग 
पिछले वर्ष के बराबर ही रहेगा । बैंक की विदेशी मुद्रा परिसपत्तियों से 
हुई निवेश आय, पिछले वर्ष से , पांचवां हिस्सा कम थी । दूसरी तरफ , 
बड़े हुए वाणिज्य उधार और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोर आहरणों पर व्याज 
के भुगतान में वृद्धि हुई । 1982- 83 में निजी अन्तरण प्राप्तियों में उतना 
प्रभाव नहीं पड़ा जितने का अनुमान लगाया गया था । समग्र रूप से , 
इम वर्ष के दौरान , पालू खाते के घाटे में , पिछले राजकोषीय वर्ष की 
तुलना में , बहुत अधिक अंतर नहीं होगा । 


____ 66. विदेशी सहायता.-- सकल विदेशी सहायता में वृद्धि की जो 
प्रवृत्ति वर्ष 1979- 80 से देखी जा रही है वह वर्ष 1982- 83 ( अप्रैल 
मार्च) के दौरान भी जारी रही । 1982-83 के दौरान सकल विदेशी 
सहायता 2, 145 करोड़ रुपये थी , जिसमें 1981-82 के दौरान 177 
करोड़ रुपये की वृद्धि परिलक्षित हुई । इसके परिणामस्वन्टप 1982-83 
के दौगम 1, 192 करोड़ रुपयों की कुल विदेशी सहायता प्राप्त होने का 
अनुमान है, जो 1981- 82 के 1, 053 करोड़ रुपये ( संशोधित ) से 
139 करोड़ रुपये अधिक है । 1982- 83 के राजकोषीय वर्ष के दौरान 
भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मे उसकी विस्तारित निधि सुविधा के 
अधीन 1, 893 करोड़ रूपये आहरित किये । 1981-82 के दौरान 
ऐसे आहरणों की राशि केवल 637 करोड़ रुपये थी । 


71. विदेशी मुद्रा अनिवासी खासे और अनिवामी विवेशी र " या खातों में 
घट-बढ़, - - विदेशी मुद्रा को प्रारक्षित निधियों में सुधार लानेबाला एक महत्य 
पूर्ण तत्व रहा - -विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना ( एफ. मी . एम. पार. ) 

और अनिवासी विदेशी रुपया खाता ( एन, भार. ई. ) योजना के प्रधीन 
विवेशी मुद्रा जमाराशियों में वृद्धि होना 1 मार्च 1982 में इन वो योज 
नाओं के अधीन एक वर्ष और उमसे अधिक अवधि भी मीयावी जमाराशियां 
पर देय ब्याज दर को इसी पुगाई प्रवधि की वेणी जमाराशियों पर देय 
दर से दो प्रतिशत अंक अधिक कर दिया गया । विदेशों में जमा वरों में 
गिरावट आने के कारण म्याज दर में यह धूति कारगर सिद्ध हुई है । 
वर्ष 1982-83 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों की बकाया 
जमाराशियों में 231 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1981- 82 में 
उनमें 13 करोड़ रुपयों की गिरावट आयी थी । अनिवासी रुपया खातों में 
भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पायी गयी और वर्ष 1982- 83 के दौरान 
उनमें 435 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 265 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थीं । 


67. विदेशी मुद्रा आस्तियो,- - वर्ष 1982- 83 के दौरान ( जुलाई 
1982 से जून 1983 ) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों 
में 1,531 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई, और वह बढ़कर 1, 805 
फरोड़ रुपये हो गयी । 


____ 68. 1982- 83 ( जुलाई- जून ) के दौरान विस्तारित निधि सुविधा 
के अधीन भारत ने इस कोष से किये गये आहरणों से 1, 908 करोड़ 
रुपये प्राप्त किये यदि हम प्राप्तियों को शामिल न किया जाए तो बैंक 
• की विदेशी मुद्रागत मास्तियों में 377 करोड़ रुपयों की गिरावट देखने में 

आयेगी । इस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रागत आस्तियों में आयी गिरावट 
की माना 1981- 82 की तदनुरूप मबधि में हुई 2, 001 करोड़ रुपयों की 
गिरावद का लगभग पांचवो भाग रही । इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 
किये गये प्राहरण ( 948 करोड़ रुपये ) शामिल नहीं हैं । 


72. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संबंध.-- बिना तेल वाले विकासशील देशों को विशेष 
रूप से प्रभावित करने वाले विश्व की आर्थिक स्थिति के तनाव इस वर्ष 
के दौरान भी बने रहे । प्रौद्योगिक देशों की स्थिति में सुधार 
भी स्पष्ट नहीं है और उनके द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियां अंतर्राष्ट्रीय 
प्रार्थिक सहयोग की प्रगति की दिशा में सहायक नहीं है । स्थिति में 
किसी भी मुधार के लिए और गरीबतर देशों की विशेष कठिनाइयों 
को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित रूप से 
विशेष प्रयास किये जाने की जरूरत है । विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष को विकासशील देशों के भुगताम संतुलनों की सहायता के 
लिए तथा समायोजन की प्रक्रिया में मदद करने के लिए पर्याप्त वित्त 
जुटाने के वास्ते केन्द्रीय भूमिका निभानी होगी । अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षित 
निधियों की वृद्धि की गति में कभी पाने के परिणाम स्वरूप विशेष 
माहरण अधिकार . ( एस. डी . पार. ) के नवीकृत प्रामंटन के जरिये 
बिना शर्त साधन जुटाने की आवश्यकता और भी प्रबल हो गयी है । 
हालांकि इस निधि के कोटे में वृद्धि करने के लिए हाल ही में किये 
गये करार का स्वागत है ; किन्तु यह करार सदस्यों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति में प्रभावशाली भूमिका निभाने में इस निधि के लिए साधनों की 
जरूरत पूरी नहीं कर पाता । इसके अतिरिक्त " प्राप्ति मीमा " अथवा 
निधि की विभिन्न सुविधामों के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्राप्त की जाने बानी 
महायता की सीमाओं में कमी करने का सुझाव कोटे में किसी भी वृद्धि 
की प्रभावशीलता नष्ट कर देगा । इसके साथ ही , कि निधि के स्रोतों 


69. विशेष प्राहरण अधिकार..--- 1982- 83 के दौरान धारित बिशेष 
माहरण अधिकारी ( एस . डी . पार. ) में 1,790 लाग्न विशेष आहरण 
अधिकारों की गिरावट आयी और वे 2, 210 लाख रह गये जबकि 
1981-82 की तदनुरूप अवधि में 320 लाख विशेष आहरण प्रधिकारों 
की गिरावट प्रायी थी । आलोच्य अवधि के दौरान पारित विशेष प्राहरण 
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की प्राप्ति शर्तों के अधीन निर्धारित की जाती है, अत : इस निधि के 
ऋणी से विकासशील देशों को लाभ पहुंचाना है, तो उसे लचीलेपन के 
साथ लागू करना होगा । 


ओड़े माने के बाद से पौड के संबंध में रुपये की विनिमय दर में अधिक 
तम वृद्धि इम वर्ष के दौरान तब हुई जम उसको मध्य पर 24 मार्च 
- 1983 को बढ़कर 14 . 65 रुपये हो गयो । फ्रेंच फ्रोक ( 5 . 7 प्रतिशत ), 
बेल्जियन फांक ( 2 . 6 प्रतिशत ) तथा इटली लीरा ( 2 . 9 प्रतिशत ) 
की तुलना में रुपये का मूल्य बढ़ा । लेकिन कतिपय अन्य मुद्रा में गिरावट 
प्रायी, जैसे अमरीकी डालर ( 5. 7 प्रतिशत ), ड्यूश मार्क ( 2. 5 प्रति 
शस ) , तथा जापानी येन ( 11 . 5 प्रतिशत ) की । रुपया विशेष प्राहरण 
अधिकार ( रूपी एम. डी . मार.) घर में भी 3. 8 प्रतिशत की गिरावट 
प्रायी । 


73. विनिमय दरों में उतार- चढ़ाव .- - इस वर्ष के वीरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
बाजार में उतार- चढ़ाव की विशेष बाप्त रही ऊंची उठामें और दिन - प्रति 
विन की अस्थिरता का ऊमा स्तर । उदाहरण के लिए इस बात को 
गणमा की गयी है कि 1982 में येन / लालर की हाजिर घर में अस्थिरता 
जो दिन प्रतिदिन के प्रतिशतता परिवर्तनों के मौसन निरपेक्ष मूल्य के 
रूप में मापी गयी श्री , 0 . 6 प्रतिशत से अधिक थी । यह 1973 में चल 
दरों में परिवर्तन के बाद से सम वर्षों से अधिक थी , अस्थिरता के अलावा 
विनिमय दर के उतार- चढ़ायों की दुमरी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पालू खाता शेष में गिरावट के बावजूद , अमरीकी 
डालर का निरंतर मजगूत बना रहना । पौड स्टलिंग जो 1982 की धूसरी 
छमाही और 1983 की शुमपात में तेल के मूल्यों में गिरावट के कारण 
काफी नीचे पा गया था , मार्च 1983 के बाद कुछ संभल गया । 


____ 75. मूल्य संबंधी स्थिति. -- कृषि उत्पादन में पायो कमी, प्रौद्योगिक विकास 
में पायी मंदी और अधिक तीत्र मुद्रा विस्तार के परिप्रेक्ष्य में पालोच्य 
वर्ष के अधिकांश हिम्से के दौरान मूल्यों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक 
स्थिर प्रतीत होती है । यदि बारीकी से देखा जाए तो जन 1982 के 
अंत में और जून 1983 के अंत की अवधि के बीच थोक मूल्यों के 
" सभी पण्यों " के सूचकांक में 7 . 0 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि 1981 
82 में उसमें 2. 5 प्रतिशत की गिरावट आयी थी । हां , माप्ताहिक 
प्रोसत आधार पर देखने पर 1982- 83 में हुई 4 . 2 प्रतिशत की वृद्धि 
1981- 82 की 5 . 8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम थी । 


___ 74. रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन. ---रुपये का विनिमय मूल्य पौर . 
स्टलिंग को मध्यवर्ती भुवा मानते हुए एक मुद्रा समूह के मंबंध में निर्धारित 
किया जाता रहा । स्पये की विनिमय दर में वर्ष के दौरान 113 बार 
परिवर्तन हुए । 1982 के प्रत की 18 रु० 50 पैसे प्रति पौंड स्टलिंग 
की मध्य दर से जून 1983 के प्रेत में 15 ८० 45 पैसे के स्तर तक 
गिरने के बाद इम वर्ष के दौरान पौंड-स्टलिंग के संदर्भ में रुपये का मूल्य 
6 . 8 प्रतिशत बढ़ा । सितंबर 1975 में रुपये को मुवा समूह के साथ । 


___ 78. सूचकांक के तीनों प्रमुख समूहों अर्थात प्राथमिक वस्तुओं; ईधन , पावर, 
बिजली और चिकनाई पदार्थों तथा निर्मित उत्पादों में आलोच्य अवधि के 
दौरान नीचे दी गयी सारणी में दर्शाये गये अनुसार वृद्धि हुई : 


कीमत विस्तार तथा थोक कीमत सूचकांक में प्रमुन्न पण्य ममूहों का भारित अशवान 

( 1970-71 - 100 ) 
- - - - - - - - 
घट-बढ़ प्रतिणस में 

भारित अंशदान ( लगभग ) 


- - - -- 


-- - - - ... - . -- - 


- 


भार 


जून 1982 
के अंत की 
तुलना में 
जून 1983* 
के अत में 


1981 


1982- 83 


- - - - 

. 


- - - - - 

. 


- - - .. -- . - 
सभी पण्य . . . . 
प्रमुख वस्तुएं 
ईधन , पावर, बिजली मथा चिकनाई के पदार्थ 
विनिर्मित उत्पाद . 
- - - - - - - 


जून 1981 
के अंत की 
तुलना में 
जन 1982 

के अंत में 
- - - --- 

- - - . 
1000 . 00 

+ 2 . 5 
416 . 67 

+ 4 . 7 
84 . 59 + 11 . 7 
498. 74 - - 1 . 6 


+ 7 . 0 
+ 8 . 9 
+ 6 . 5 
+ 5 . 6 


+ 1000 
+ 74 . 0 
+ 56 . 0 
- -- 30 . 0 


- - - - - - 
+ 1 , 00 . 0 

+ 50 . 1 
+ 12 . 2 
+ 37 . 7 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - -- 


- - 


- - - - 


. 


- - - - - - - - 


- -- 


" मनतिम 


77. प्राथमिक वस्तुओं के समूह में सर्वाधिक वृद्धि पायी गयी अर्थात् 
इसने सूचकांक में हुई समग्र वृमि में 50 प्रतिशत का योगदान दिया । 
मिमित उत्पाद समूह का 38 प्रतिशत पर भारित अंशदान काफी अधिक 
था । प्राथमिक वस्लुषों में मोटे अनाजों के सूचकाकों में हुई 16 . 3 प्रनि 
शत की वृद्धि विशेष उल्लेखनीय थी । निर्मित उत्पादों में चीनी के ममूह 
में पिछले वर्ष हुई भारी गिरावट की तुलना में थोड़ी सी वृद्धि हुई । 
खाद्य तेलों में पिछले वर्ष की गिरावट की अपेक्षा कार्फी वृद्धि हुई । वर्ष 
1982- 83 तथा 1981-82 में जिन अन्य निर्मित उत्पादो में वृद्धि देखने 
में मायी उनमें वस्त्र , कागज और कागज से यनी बस्तुए , सीमेंट , रसायन 
और रासायनिक उत्पाद , मूल धातु , मशीनें और मिश्र धातु तथा धातु 
उत्पाद सथ। परिवहन उपकरण शामिल है । ( देखिये सारणी 8 ) । 


78. 1982- 83 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में तीन स्पष्ट दौर देखें 
आ मकते हैं । इस अवधि के पहले प्राट सप्ताहों में ( 21 अगस्त तक ) , 
मल्यों में काफी तीन बढ़ोतरी की प्रवृत्ति पायी गयी जबकि समस्त पण्यों 
के सूचकांक में 2 . 5 पतिशत की वृद्धि हुई थी । दूध और दूध से बनी 
वस्तुओं, मछली और मांस जैसे प्राथमिक पण्यों के कुछ घटकों के अलावा 
मोटे अनाजों पोर दालों ने इस वृद्धि में काफी योगदान दिया । निर्मित 
उत्पादों में से वो खाय उत्पादों के उप समूहों चीनी , खांडसारी और गुड़ 
तथा खाद्य तेलों में वृद्धि पायी गयी । 17 सप्ताहों के दूसरे चरण में 
( 18 दिसंबर तक ) सूचकांक में 2 . 7 प्रतिशत की गिरावट आयी जो 
पिछले चरण में हुई वृद्धि को मावा के लगभग समान ही थी । पूर्ववर्ती 
अवधि में जिन पण्यों के कारण बढ़ोतरी हुई थी , उन के मूल्यों में गिरावट 
प्रायो । सथापि मोटे अनाजों के मामले में यह गिरावट केवल मामली थी । 
पीनी का समूह तथा फल और सब्जियां गिरावट लानेवाले प्रमुख तत्व थे । 
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___ 79. दिसंबर 1982 के अंत में योक मूल्य सूचकांक लगभग ठीक उसी 
स्तर पर था जिस पर वह छ: महीने पहले था । सब से जून 1983 के 
मंत तक सूचकांक में 7. 3 प्रतिणत की पति पायी गयी । इभ दौर में 
फल और सब्जियां तथा पीनी समूह ने जिन्हें मौसमी प्रभावों के रूप में 
माना जा सकता है मूल्य वृद्धि , कि योगदान दिया । मोटे अनाजों , 
वालों और खाद्य तेलों के संदर्भ में भी सूचोक में बढ़ोतरी हुई और 
सामान्य मूल्य स्तर पर इन पण्यों का दीर्घकालीन प्रभाव रहेगा । यही वह 
तत्व है, जो मूल्यों के तत्काल निर्धारण में महत्व रखता है । 


वाली विक्री के लिए प्रति क्विंटल क्रमशः 12 रुपये और 23 रुपये पी 
यह उल्लेखनीय है कि खाद्यानों के निगम मूल्यों में वृद्धि यां उनके वसूली 
मूल्यों की वृद्रियों की तुलना में अधिक थी । इस प्रकार निर्गम मूल्यों को 
चाल, बाजार मूल्यों के नजदीक लाया जा सकता है.( जिनका सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली से खाद्यान्न उठाये जाने पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ 
सकता है । कुछ प्रमुख तिलहनों के समर्थनों मूल्यों में भी बढ़ोतरी की 
गयी , बिना छिली मूंगफली के मूल्यों में वृद्धि की मात्रा प्रति क्विंटल 25 
रुपये थी । सरसों के दानों के लिए तीन वर्षों के अंतराल के बाद प्रति 
क्विंटल 355 रुपयों का समर्थन मूल्य घोषित किया गया । 


80. प्रमंधित मूल्यों में परिवर्तन: - - विभिन्न पण्यों के प्रमंधित मूल्यों में 
किये गये परिवर्तनों ने आलोच्य वर्ष के दौरान मूल्य वृद्धि में योगदान 
दिया । प्राथमिक वस्तुओं में धान और गेहूं के वसूली मूल्यों में प्रति पिवंटल 
जामश : 7 रुपये और 9 रुपये की वृद्धि की गयो । मोटे अनाजों के खरीद 
मूल्य में भी प्रति क्विंटल 2 रुपये की वृद्धि की गयी और मने के लिए 
प्रति क्विंटल 235 रुपये का खरीद मल्य घोषित किया गया । वसूली के 
मल्यों में हुई बढ़ोसरी के परिणामस्वरूप चीनी की साधारण , उत्तम 

और अति उत्तम किस्मों के विक्रय मूल्य में 1 अक्तूबर 1982 से प्रति 
क्विंटल 13 रपये की एक गमान वृद्धि - कर दी गयी । गेहूं के मामले में 
15 अप्रैल 1983 से वित्रय मूल्य में वृद्धि की गयी और वह सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली के माध्यम से तथा रोलर आटा मिलों के लिए की जाने 


81. विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों ( पेट्रोल से इतर ) के विक्रय मूल्यों में 
फरवरी 1983 से वृद्धि की गयी । संयुक्त संयन समिति ने निर्मित उत्पादों 
में मृलयो लोहे और अन्य इस्पाती मदों के मूल्यों में अक्तूबर 1982 में 
संणोधन कर के , उसमें पति की । ढलवां लोहे के मूल्य में प्रति टन 100 
रुपयों की पद्धि की । प्लेटों और चारखानों के प्लेटों में 250 रुपये प्रति 
मी . टन , संरचनात्मक मामग्री में 100 रुपये प्रति मी . टन , पहियों में 
800 रुपये प्रति मी . टन मोर कोनिया लौह में 1000 रुपये प्रति मी . 
टन की वृद्धि की गयी । रेलवे माड़ा दरों में बढ़ोतरी और समायोजम के 
परिणामस्वरूप संयुक्त संयंत्र समिति ने पहली अप्रैल 1983 से हलबी 
लोहे के मूल्य में 105 रुपये प्रति मी . टन और इस्पात की पस्तुओं में 


मारणी 8 -~-थोक कोमतों के सूचकांक में घट-बढ़ 

( आधार 1970- 71 = 100 ) 
- - ~ 


-..- 


- • -- 


जून 1981 
के अल में 


जून 1982 
के अंत में 


प्रतिशत बढ़ोतरी 
जून 1983 1981- 82 1982- 83 
के अंत में - - - - ---- - 

( 2 से 3) ( 3 से 4 ) 


प्रमुख समूह / समूह उप -समूह / पण्य 


भार 


- 


. 


- -. 


.. 


- - . - - 


- 


. 


- . -- 

1 


- - - - - - 


-- 


1000 


280 . 7 


287 . 8 


308 . 0 


+ 7 . 0 


+ 2 . 5 
+ 4 . 8 


417 
298 


+ 9 . 1 


129 


107 


260 . 9 
229 . 6 
234 , 1 
212. 1 
240 . 8 
184 . 8 
339 . 9 


51 


34 
22 


273 . 5 
250 , 4 
236 . 5 
223. 6 
243. 2 
1913 
300 . 2 
275 . 1 
230 . 5 
261 . 5 
282 . 4 


297 . 8 
279 . 2 
269 . 0 
280 . 1 
298 . 6 
210 . 0 
313. 3 
305 . 8 
238 . 3 
384 . 9 
446 . 7 


+ 1 . 0 
+ 5 . 1 
+ 10 . 1 

+ 3 . 5 
- -11 . 7 
+ 15 . 5 
+ 13. 9 

+ 7 . 2 
+ 7 . 2 


+ 8 , 9 
+ 11 . 5 
+ 13. 7 
+ 16. 3 
-222 . 0 

+ 9 . 8 
+ 4 . 4 
+ 11 . 2 

+ 3 . 4 
+ 47 . 2 
+ 38 . 2 


GR 


238 , 1 
202 . 3 
244 . 0 
263 . 7 


16 
11 


सभी पण्य 
I. प्रमुख वस्तुएं 
2. खाद्य वस्तुए 
( क ) + ( न ) 
( क ) अनाज 

( i) चावल 
( ii ) गेह, 
( ख ) वाले 
( ग ) फल और सब्जिया 
( प ) दूध एवं दूध के उत्पादन 
( ख ) अन्य खाद्यान्न वस्तु 
( च ) चाय 
II . गैर खाद्यान्न वस्तुएं । 

रेशे . 
कपास 
तिलहन 

खनिज 

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैम . 
II . ईधन , पावर, बिजली तथा पिकनाई के 

पदार्थ . 
कोयना 

खनिज तेल . 
JII. विनिर्मित उत्पादन . 


106 


268 . 6 
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160 १० प्रति मी . टन की बुद्धि की । लेवी चीनी के विक्रय मूल्य में 
दिसंबर 1982 में प्रति किलोग्राम 10 पैमे की बीमारी की गयी । छगाई 
फे मफेद कागज के प्रबंधित मल्य में अप्रैल 1993 में प्रति टन 1, 200 
रु. की बुद्धि की गयी । सरकार ने 2 ) जन 1988 में मभी प्रकार के 
उर्वरकों के मूल्यों में 7 . 5 प्रतिशत की कमी की । 1983- 84 के रेल 
बजट में प्रभावी भाड़ा दरों में वृद्धियां विभिन्न वस्तुनो पर लाग होती हैं 
तथा एक पैमे मे 3 . 6 पैसे प्रति टन कि . मी . के नाच हैं । कृषि मे इनर 
वस्तुओं का जिनके लिए प्रबंधित मूल्य वर्ष के दौरान महाये गये थे, थोक 
मूल्य सूचकांक में कुछ बन 8 प्रनिगत के प्रामपाम है । चंकि ये मुख्यतः 
माध्यमिक उत्पाद है , अतः विनिर्मित वस्तुओं के मल्यों पर और प्रभाव पड़ेगा । 


आपुति प्रमामंजस्य जैसी अल्पावधिक समस्थाग म्वगं हान हो जाने की 
वजह से प्रौद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दीख पड़ने की सम्भावना है । 
फिर भी यह सुनिश्चित करने के वास्ते सावधानी बरतने की जमारत है 
फि मुलभूत हांचे की अपर्याप्तता उत्पादन में बाधक न बन जाय । कुल 
मिलाकर 1983- 84 का वर्ष फाफी सुधार का धर्म होने की सम्भावना 
व्यक्त करता है । इसके साथ ही मूल्यों के मोर्चे पर मावधानी के साथ 
नगर रखनी होगी । जहाँ तक हॉल नो महीनों में कीमतों में वृद्धि पर 
मौसमी तत्वों के प्रभाव का सवाल है , अच्छी मानसून मे निश्चय ही 
प्राति में सुधार आयेगा और मुद्रास्फीति को सम्भावनाओं पर भी रोक 
लगेगी । साथ ही , गत वर्ष सामान्य - मृत्य -ग्मर पर बोनी- मनह का जो 
नकारात्मक प्रभाव पड़ा था वह भी जारी रहने की सम्भावना नहीं है । 
पेट्रोलियम प्रस्तुओं, हम्पान और कोयले के मूल्यों में पहले की गयी वृद्धि 
के प्रभाव में विनिर्माण की लागतो और मूल्यों गे आनेवाली और बढ़ोतरी 
को भी ध्यान में रखना होगा । 


92. उपभोक्ता मूल्य सूच५ ] . योगिक कामगारों के लिए अखिल भार 
तीय उपभोक्ता मूल्य सूचक में ( 19650 = [ 00 ) 1982 - 83 में बिन्धु 
वार आधार पर 10. 9 प्रतिशत की मीन वृद्धि हुई मगर वर्ष 1981- 82 
में उसमें 7. 1 प्रतिशत की अल्म वृद्धि हुई थी । तथापि 1982-6 3 में 
हुई 9 . 0 प्रतिशत की प्रोगन बुद्धि पिछले वर्ष की उमी अवधि में हुई 
10 . 8 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले कम थी । जैसा कि पिछले वर्ष की 
रिपोर्ट में चर्चा की गयी की पि . थोक मूल्य सूचकाक और उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांक के स्वमा और विन्यास में अतर होने के कारण छोटी- सी 
अवधि के लिए उनको गतिविधियों में अगमानताएं पायी जाती हैं , परंतु 
लम्बी अवधि की दृष्टि से उनकी गतिविधियों में अपेक्षाकन अधिक ‘ समान 
ताएं पायी जाती है । 


85, यद्यपि निकट भविष्य के लिए मभावनाएं उत्साहवर्धक है , अर्थ 
घ्यवस्था के लिए मध्यायधि संभावनानी में उत्पन्न कुछ मुहीं पर जोर देना 
जबरी है जो नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं । 


मूल्यांकार और संभावना 
83. कृषि उत्पादन में गिरावट और प्रौद्योगिक वृसि में मन्दी इन , दोनों 
का राष्ट्रीय ग्राय पर गंभीर प्रभाव पा और वाग्तविक राष्ट्रीय प्राय में 
1982- 83 में बहुत थोड़ी- मी वृद्धि हो पायी । यह अर्थव्यवस्था के यते 
हए लचीलेपन तथा आपूर्ति और मांग मबधी नीतियों की प्रभाविष्णता 
कारण ही है कि वर्ष के दौरान मूल्यों में मापेक्षित रूप में स्थिरता बनी 
रही । भयंकर सूखे तथा महायता और व्यापार के लिए बिगड़ी हुए विदेशी 
वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मूल्य स्थिति और देश के विदेशी भुगतानों , 
दोनों की कुल व्यवस्था हो पाना , 1982- 83 के दौरान प्राथिक कार्य 
निष्पादन की वस्तुनः एक बड़ी ही नत्माहजनक विशेषता रही । 


86. इनमें में पहला मुद्दा कृषि मे मयंधित है । कृषि के उत्पादन 
में धीमी पद्धि के बारे में हाल ही में चिता प्रकट की गयी है और यह 
विचार व्यक्त किया गया है कि विशेष रूप से अनागों के उत्पादन के 
संबंध में एक गतिरोधक की स्थिति बन गयी है । इस संदर्भ में यह 
उल्लेखनीय है कि अब तक अधिकतम अन्न उत्पावन 1981 - 82 में 1 330 
लाख टन का रहा है जो कि 3 माल पहले अर्थात 1078- 79 में हुए 
मर्याधिक उत्पादन के केवल 10 लाख टन अधिक है । यथपि यह मत्य 
है किन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि 1978 -70 के बाद जो मानमून 
की दृष्टि से हम शताम्दी का मबसे अच्छा वर्ष माना जाता है मौसम 
कभी यहस अनुकूल नहीं रहा है ।. 1979-80 में भारी मूखा पड़ा लेकिन 
उसके बाद के दो वर्षों में मानसून की समग्र स्थिति के बारे में ज्यादा से ज्यादा यह . 
कहा जा मकता है कि वह “ अनिकल नहीं थी " 1982- 83 का सूखा 
1979- 80 के सूखे मे भी खराब माना जाता है । हम माह पिछले 
चार वर्षों में मौसम की दृष्टि से गचमच कोई अच्छा वर्ष नहीं रहा 
है । हो यहां हम बात का उल्लेख करना उचित है कि खाद्यान्न उत्पादन 
में गतिहीनता की हम प्रकार स्थूिमियां अमामान्य नहीं है । उदाहरण के 
के लिए 1970- 71 में उत्पादन 1 08.1 लाख टन के उच्च शिखर पर 
पहुंच कर 1974-75 तक कमाबेश 971) मे 1 , 050 लाम्न टन के बीच 
उतरमा चढ़ता रहा । अगले वर्ष में उत्पादन एक नये स्तर तक जा 
पहुंचा । छठे और मातवें दशक में भी तेज उछालों के बाव उत्पादन के 


84. वर्ष 1983- 84 के लिए प्रार्थिक सम्भावनाय कृषि क्षेत्र में स्पष्ट 
सुधार की घोतक है । कृषि उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप मांग भोर 
216 GI/ 84 - 4 
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गतिहीन हो जाने की इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं । मा प्रतीत प्रकिया ऋण गनन की प्रक्रिया भी है अत · नेवल यही तय कमा 
होता है कि खाद्यान्न उत्पादन कमोबेश सीढ़ीनुमा सरीने में बढ़ता है । काफी नहीं है कि ममा आपूर्ति कितनो बन मनी है यह तप कर । 
आठवें दशक के लिए समग्र और फसलवार दोनों दृष्टिगों में खाद्यान्न भी उतना ही जरी है कि विभिन्न इस्तेमाल करने वालों के बीच ऋग 
उसादन के आंकड़ों के विवेचनात्मक विश्लेषण से वृद्धि दर में कोई मद किम प्रकार आवंटित किये जाएंगे । अतगय , एक बार वालिम विस्तार पर 
गति दृष्टिगोचर नहीं होती । एमके साथ ही अगर प्रति व्यक्ति खाद्यान्नो विचार कर लिये जाने के बाद सरकार तथा वाणिज्य क्षेत्र दोनों ही 
की . उपलब्धता को लगभग अपरिवर्तित मान लिया जाए तो पिछले दशक में ऋण में हम्नेमाल करनेवालों को ऋण में वृद्धि को न्यूनतम रखने और 
में प्राप्त की गई 2 . 50 प्रतिशत की वृद्धि दर जनसंख्या में वृद्धि की दर कुल विस्तार को तय मीमानों के भीतर ही रखने के आरिहार्य अनुशामन 
से केवल मामूली मी ही अधिक है । पिछले कुछ समय में यह बात स्पष्ट के अधीन रहना होगा ! ऐसी स्थिति में हो यह गंभत्र है कि मुद्रा आपूर्ति 
हो चुकी है कि कृषि के लिए आवश्यक है कि नई फसलों और ना क्षेत्रों 

वस्तुतः पूरी तरह मे मौद्रिक प्राधिकरण के नियत्रण में वास्तव में आ आये । 
के लिए औद्योगिकी के इस्तेमाल को विकसित किया जाए । सिंचाई की . 
स्थापित क्षमता का भरपूर उपयोग मुम्ने का मामना कर सकने वाली ___ 89. हां इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मूल्यों में वृद्धि की ममी 
बीजों की किम्मों पर अनुसंधान शुष्क खेती का विकाम तथा छोटे किमानों स्थितियों में मौद्रिक विनियग कारगर होगा । मदा नियंत्रण करने के लिए 
तक पहुंचने के लिए अधिक प्रभावशाली गघन कार्य आदि कुछ तात्कालिक मूल भून मुद्दों जैग उत्पादकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती । यदि 
आवश्यकताएं हैं । 

मूल्य वृद्धि उत्पादन की इकाई लागत बसने के फलस्वरूप हुई हो तो 

मौद्रिक नियंत्रण को लागू करना मही नीतिगत उपाय नही होगा । ऐसी परिस्थि 
87. यद्यपि अगले कुछ वर्षों में भुगतान मंतुलन नियंत्रित और नियों में दीर्धकानीन नीति निवेश यस्तुओं के उपयोग में कुशलता बढ़ाने पर केन्द्रित 
व्यवस्थित रह सकता है. मगर देश के विदेशी भुगतानों को निरंतर अर्थ 

होनी चाहिए । भारतीय परिस्थिति में स्थिर लगान की रियनियों में बने हुए 
क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मावधानीपूर्वक योजना बनाने की जासरत 

उत्पादन के लिए बचत दर बढ़ाने और पंजी के इसनेमाल की 
है । हाल ही के वर्षों में लिए गए काफी अधिक विदेशी ऋणों के शोधन 

क्षमता में सुधार लाने की जरूरत होगी । यहां तक कि 
और अदायगी का बोझ नौवं दशक के उलगधं में और भी बढ़ेगा । 

यपि निवेण दर को वर्तमान म्नर पर बनाये रखना हैं तो भी घरेलू बबन 
तेल मूल्यों में परिवर्तनों के संदर्भ में निजी खातों में प्रेषणों के भायी 

दर में वृद्धि की जन्टरन पढ़ेगी ताकि विदेशी बघतों को गिगयट को क्षति 
प्रवाह के बारे मे अनिश्चिनसाओं को भी ध्यान में रखना होगा । याहरी . 

पूर्ति की आ मके भो कि भनान गमलन अंगल को कम करने के लिए 
सहायता के अमार भी बहुन उत्माहवर्धक नही हैं । ऐमी स्थिति का 

अपेक्षित मंरचनात्मक ममायोजन की प्रक्रिया का अंग है । बचत दर में वृद्धि 
मामना करने के लिये शुरुआत के तौर पर व्यापार घाटे को काफी कम 

भी किमी फायदे की नहीं होगी अगर इसके माय माय पना का वेटनर 
करना होगा । इस स्थिति में यह तर्कमंगन है कि निर्यात मंवर्धन और 

इम्तेमाल नहीं किया जाता । 
आयात विकम्प पर ना! मिरे से ध्यान दिया जाये । वर्तमान प्रतिकूल 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में विशेष रूप से सबसे पहले निर्यान सवर्धन 

90. निकट भविष्य में लिए ऋण नाति का उपय कृषि और 
में लागत घटाने और क्वालिटी में सुधार करने की जरूरत है । आयातों 

औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में होने वाली मंभावित वृद्धि को आधार प्रदान 
के क्षेत्र में सबसे अधिक उस्माहजनक स्थिति कच्चे तेल के मबंध 

करना होना चाहिए । इसके लिए मुन्ध वृद्धि की प्राति पर नियंत्रण को 
में है । इधर कच्चे तेल के देशी उत्पादन में उठानेखनीय वृद्धि हुई है जनम को ध्यान में रखना होगा बदलनी हुई स्थितियों का मामना करने 
जिससे कुल उपलब्धता के प्रतिशत के मप में आयात कम हुए है । इसके 

के लिए ऋण और मुद्रा को वृद्धि के अनुकूल हालने में लण्य यह होना 
यावजूद ऊर्जा-उपभोग की वृद्धि की वर्तमान दर में कमी लाकर कर्मा 

चाहिए कि तंत्र में नकली की मात्रा का नियमित किया जाये ताकि 
के आयातिप्त स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है । कच्चे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता के ममप्र उपयोग को शुचित्रा के माध - पाय 
तेल के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में आयान 

मद्रागत संभावनाओं को नयंत्रण में रखा जा सके । 
पर निर्भग्ता काफी तेजी में सही है उदाहरण के लिए वनस्पति मल है । 

___ भाग IL — चैकिंग एवं अन्य गतिविधियाँ 
खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर अधिकतम जोर दिए जाने की जरूरत 

91. वर्ष के दोरान प्रमग्न मौद्रिक एव ऋण नीति सबंधी गतिविधियों 
है ताकि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत के लिए देश को आयातों 
पर निर्भर न रहना पड़े । इस तरह में भगतान संतुलनों में घाटों को 

की चर्चा पहले भाग में फा गयी थी । रिपोर्ट के इस भाग में न केवल 
कम करने के लिए भी कृषि में तीय वृद्धि दर जरूरी हो जाती है । 

बैकिंग एवं मीकि दोनों को अन्य प्रनुख गतिविधियों की , बल्कि रिजर्य 

बैंक के कार्य के विभिन्न क्षेत्रों की भी चर्चा की गयी है । वर्ष 1982 
88. इगी से जुड़ी दुमरी चिता जो न केवल निकट भविष्य की हैं 83 ( जुनाई- जून ) के लिए बैंक का तुलन- पान एव ने इसके अंत में 
बल्कि आने याने कई वर्षों के लिए. हा नकती है यह है मुद्रास्फीति दिये गर्म है । 
और उसके नियंत्रण मे मबंधित समन्या की । अब यह बात 

बैंकिंग गतिविधियाँ 
भली प्रकार मान ली गई है कि मुद्रास्फीति की स्थिति आथिक यद्धि 
के लिए मार्ग प्रशस्त नही करती. । मुद्रास्फीति को जीवन का अंग मान 

92. 1982-83 के लिए, शाग्या विस्तार नीति जमा कि पिछले वर्ष 
लेने का विकल्प अब कोई विकल्प नही रह गया है । यदि हमारे भुगतान 

की रिपोट में उल्लेख किया गया था , अप्रैल 1982 से मार्च 1955 तक 
संतुलनों की अर्थक्षमता और विशेष रूप में हमारे निर्यातों की प्रतियोगिता 

को तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक द्वारा तैयार की गयी शाखा लाईसेंस 
एमकता को बनाये रखना है तो उसके लिए भी मुद्रास्फीति का नियंत्रण 

नीति का प्रमुख ध्येय यही बना रहा कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में 
आवश्यक हो जाता है । इसलिए अब प्रासंगिक मवान है मुद्रास्फीनि 

बंकिग मुविधाओं में सुधार हो और, एमा मुविधाओं के विस्तार में अन्नक्षेत्रीय 
विरोधी नीति के मही आयामों, मुद्रारफोनि के स्वरूप पर ध्यान दिये बिना 

विषमताएं कम की जाये । हम नीति का उद्देश्य ग्रामीग तथा अर्ध शहरी 
कि यह प्राथमिक रूप में भाग प्रेरित अथवा उममे लागर्न बनाने वाले 

क्षेत्रों में 1981 की जनगणना के आधार पर औसतन प्रति 17, 000 की 
घटफ अधिक महत्वपूर्ण है नोमि का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मुद्रा 

जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय का लक्ष्य प्राप्त करना है । राज्य 
विस्तार का नियंत्रण हो यदि प्राप्त किया जाने याला लक्ष्य मूल्य स्थिरता 

मरक्षा में ग्रामीण क्षेत्रो में ऐसे बैंकरहित स्थान निर्धारित करने के लिए 
का है तो मुद्रा तथा ऋण को वृद्धि दर किमी भी ममय वास्तविक उत्पादन 

कहा गया जहां नये बैक कार्यालय स्थापित किये जा सके । ममंधित रोग्य 
में वृद्धि के प्रतिकूल नहीं रह सकती । हा व्यावहारिक नीति यह है कि 

सरकारों की पिफारिशो के आधार पर 18 राज्यों और 5 सघशामित क्षेत्रों 
न केवल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि को यकि मुल म्मर में वृद्धि 

के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए करना विस्त र कार्यक्रमो को अंतिम रूप दिया 
की किगी स्वीकार्य मात्रा को भी ध्यान में रखते हुए समग्र विस्तार की जा चुका है । शेष राज्यो मंशामिन क्षत्री संबंधी कार्यत्रम इस समय 
बांछित मात्रा पर भी विचार किया जाय । चूंकि मुद्रा मृजन को 

अंतिम रूप दिय जाने के विभिन्न चरणों में है ग्रामीण अंवों में नये नेक 


[ भाग JI - - खण्ड 3 ( ii )] ] भारत का राजपत्र : जून 2, 1984/ यष्ठ 12,, 1908 

1583 
= - - - - - -- -- - ---- -- 
कार्यालय खोलने के लिए निर्धारित स्थानों के संबंध में राज्य मरकारों के . 

झपए तथा 623 . 7 करोड़ स्पए थे । एक वर्ष पहले ये राशियों श्रमश : 
मुशायों के आधार पर अब तक 5, 100 स्थान बैंकों को प्राबंदिन पिये 

380 . 7 करोड़ रुपए तथा 46 5 . 6 करोड़ रुपए थी । 
जा न के है । अप्रैल 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार 5, 946 
स्थानों में कार्यालय खोलने के लिए बैंको के पास प्राधिकरण लाईसेंग शे । 

98 नए शहरी सहकारी बैंकों का पंजीकरण-- - वर्ष के दौरान रिजर्व 

बैक ने नए शहरी सहकारी बैंकों के प्रर्थनकों को मचेत किंगा कि ये 
93. जुलाई 1952 में अप्रैल 1923 की अवधि के बीच पाणिज्य मदस्य बनाना और उनसे शेयर पूंजो एकत्र करना शुरू न करें जब तक 
नेकों द्वारा 2, 278 कार्यालय वाले गये जबकि पिछले वर्ष की हगी अवधि कि मम्मद प्रस्तावों की जांच पूरी न हो जाए और उन्हें पंजीकरण के 
के दौरान 3,115 कार्यालय खाने गये थे । इना में 363 कार्यालय लिए स्वीकृत न कर लिया जाए । उन्हें प्रस्तायों के माथ , प्रारभिक मर्वेक्षण 
भारतीय स्टेट बैंक और उसके महयोगी का द्वाग 750 राष्ट्रीयकृत रिपोर्ट तथा प्रस्तावित मवम्यता का विस्ता व्ययगाववार वर्गीकरण भी 
बैंकों द्वारा तथा 90 निजी क्षेत्र के बैंको द्वारा ग्बोले गये क्षेत्रीय ग्रामीण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ताकि रिजर्व बैंक , अन्य बातों के साथ 
बका ने 1. 0lit6 कार्यालय वान । 1, 720 कार्यालय अथवा नगी साथ, उस क्षेत्र में प्रस्तावित बैंक की स्थापना की वास्तविक परत 
गावामी को कल गंख्या में में 75 , 5 प्रतिगत कार्यालय बैक रहित क्षेत्रों का मन्यांकन कर सके और माथ ही यह भी देख्न सके कि ये उस क्षेत्र 
में खाले गये । प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या जून 1982 के अंत में कमजोर वर्गों की जाम तो का फिम मीमा मक पुग कर सकेंगे । 
के 18, 000 से घटकर अप्रैल 1983 के अंत में 17, 000 रह गयी । यह कदम इमलिए उठाना पड़ा कि कई मामलों में इस बात के बावजूद 
अन 1969 के लिए यह श्रीरात 65, 000 के उच्च स्तर पर था । कल कि उनके प्रताय, कार्यक्षेत्र , उम क्षेत्र में प्रति बैंक कार्यालय औसतन 
बैंक कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यालयों का अनुपान जो जून 1952 जनमाया का सीमा यादि के मानदो के अनुरूप नही थे , संचालकों 
के अंत में 52 . () जनित था , वकार गप्रैल 1985 में 55 5 पनिणम हा ने गदग्पता अभियान प्रार पर पूंजी एकन्न करन के लिए प्रयास गुम 
गया । जन 1919 में पर प्रनिगन 2 : 1 था । 

कर दिए । रिजर्व बैंक का ये प्रस्ताव निरमा करने पड़े , मथा संचालकों । 
94. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केवल एक भारतीय तेक , अर्थात 

का उनके द्वारा पहले ही बना लिए गए सदस्यों की सदस्यता खारिज 

करनी परी । 
इंडियन प्राधरसीज बैंक की एक शाखा श्रीलंका में खोली गयी । जन 
1983 के अन में 25 दंगों में 12 भारतीय वाणिज्य बैवो की 138 ५७. नया बीम- सूली कार्यक्रम लागू करने में बैंकों की भूमिका विषयक 
शाखाएं कार्यरत थी । इनमें पाकिस्तान में 17 तथा में गला देश में स्थित कार्यकारी दल - - नया योस सूत्री कार्यक्रम लागू करने में बैंकों की भूमिका 
22 निष्क्रिय कार्यालय शामिन नही है । वर्ष के दौरान भाभीय स्टेट विषयक कार्यकारी वल की सिफारिशों को मारा सरकार तथा रिज़र्य 
बैंक ने मास्का ( मस ) तथा मिलान ( इटली ) में एक -एक प्रतिनिधि कार्यालय बैंक द्वारा कतिपय मंशोधनों के माथ मान लिया गया । रिजर्व बैंक ने बैंकों 
खोला । वर्ष के दौगन टोरन्टो ( कनाडा ) में सहायक बैंक तथा नाईजीरिया को 7 1, रवरी 1983 को इस कार्यक्रम को लागू करने और प्राथमिकता 
में संयफन मत्वावधान मट बैंक , की स्थापना के कारण, टोरन्टों ( बनाना ) प्राप्त क्षेत्रों , विशेष रूप से कमशार वर्ग को ऋण प्रदान करने के विभिन्न 
तथा लागाय ( नाईजीरिया ) में इसके प्रतिनिधि कार्यालय बंद कर दिये लक्ष्यों और उप लक्ष्यों को प्राप्त करने के संगम में अनुदेश जारी किये । 
गये थे । वर्ष के दौरान दार- अम्मलाम ( सजानिया ) में बैंक का प्रतिनिधि यह बात सुनिश्चित करने की दृष्टि में कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का सारा 
कार्यालय बंद कर दिया गया । इन कार्यालयों के वेद होने के माथ ध्यान छोट उधारकर्ताओं के वित्तपोषण की पोर हो , प्राथमिकता प्राप्त 
विदेशों में भारतीय बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों को सख्या 12 रह गयी । 

क्षेत के कुछ घटकों की परिभाषानों ने संशोधन किय गये । हालांकि प्राथ 
95 भारतीय स्टेट बैंक ने एक लाम एजेंल्म ( अमरीका ) में स्ट्रेट मिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के लिए निर्धारित बैंक ऋण के 40 प्रतिशत 
बैंक आफ इंडिया ( कैलिफोनिया ) लि ., तथा कनाला में स्टेट बैंक पाक 

के ममय लक्ष्य में कोई परिवर्तन नही किया गया , लेकिन कृषि और 
इंडिया ( कनाडा ) नामक दो गम्पूर्ण म्यामिम्ब वाले महायक बैंक स्थापित 

कमजोर वर्गों के लिए ऋणों के उपलक्ष्यो में संशोधन कर दिये गये । 
किये । इमने लागोस ( नाईजीरिया ) में एक मंयुक्त तत्वावधान मर्चेट बैंक 

बैको गे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे कृषि पौर संबंधित 
में 40 प्रतिशत की ईक्विटी महभागिता भी ली और उसके गाय प्रबंधकीय 

मेवात्रों के लिए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के वित्त के लिए. 16 
कार किया । 

प्रतिशत के वर्तमान उपलक्ष्यों के स्थान पर सिर्फः कृषि ( संबंधित सेवामों 

सहित ) के लिए प्रत्यक्ष वित्त का स्तर मार्च 1985 तक , कुल ऋण के 
96 एक विदेशी बैंक अर्थात बैक टिट एण्ड फामर्म इन्टरनेशनल कम से कम 15 प्रतिशत तक मोर मार्च 1987 तक कुल ऋण के कम 
( प्रोवरसीज ) लि . फेमान, आईलएर ने भारत में अपने वर्तमान पतिनिधि से कम 16 प्रतिशत तक पहुंच जाये । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर 
कार्यालय या दर्गा बढ़ाकर , मन्बई में अपनी पहली शाखा खोली । इसके वर्गों की परिभाषा मे 20-सूत्री कार्यक्रम के हिताधिकारियों के अनुरूप 
साथ जन 1983 के अन को स्थिति के अनुसार, भारत में कार्यरत विदेशी मंप्राधिन किपा गया । दमका लक्ष्य यह है कि ममाज के कमजोर वर्गों 
बैंकों की संख्या 17 नीर शाखानों की फल संख्या 131 हो गयी । के हन नहन का नर म सुधार लाया जा सके । सबनुगार अब प्राथमिना 
प्रोमान अरब अमीकन बैंक ( प्रोमान) तथा ब क प्राः नोवाम्कोपिया ( कनाडा ) नाभात क्षेत्र का अन्तर्गत कमजोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल होगे---- 
को भी भारत में ले कि कारोबार : करने के लिए लायग ( क ) 5 एकर, गधवा कम की जात नी जमीन वाले छोटे एवं सीमांत 
जारी किये गये है । बैंक आफ नागारकीमिया अपन वर्तमान प्रतिनिधि कृपका , भूमिहीन मजदूर, काश्तकारी किमान तथा बटाईवार ( ) कारीगर, 
कार्यालय का दजी बहा कर कारोबार करेगा " द बैक प्राफ फारेन देर ग्राम तथा कुटीर उद्योग ( ग ) ममकिन ग्रामीण विकाग कार्यक्रम के हिता 
ग्राफ द य० एम एम आर ने बम्बई । अपना प्रतिनिधि कार्यालय प्रोता धिकारी ( घ ) अन मूचिन झातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ( श्रनु मा० 
अन 1983 के अन्त वा स्थिति के प्रामार देश में , । । विदेशी प्रान० ज० जा . ) नथा विणेदक व्याज दर योजना के हिताधिकारी । यह भी 
बैंत्रों के एक एक प्रतिनिधि कार्यालय थे । 

नय किया गया है कि माय 1985 च पान्न नक कमजोर वर्गों को दिये 

जाने वाले अग्निभ , प्राथमिकता प्रान क्षेत्री के कुल ग्रिमो में 25 प्रतिशत 
__ _ 97. क्षेत्रीय ग्रामीण बैं : -- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 21 ना तोय 

अथवा कृल दीक ऋणों के 10 प्रतिशत के स्तर तक अवश्य पहुंन जाने 
ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए । हंगके माप जन 19:53 के अंत की स्थिति 

चाहिए । 
के प्रनमार 245 मियों को पात करत ४० लीग ग्रामीण बैंकों की 
कुल मंग्या 112 नो गई, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत , 

100 बन तथा ममपिल ग्रामीण विकास कार्यक्रम - इस समय भारत 
मार्च 1985 तक , 271 जिलों के लिए . 171) भेनो ग्रामीण : के सभी पो म तन र माका ग्रामीण विकास कार्यक्रम ( गग्रा० 
स्थापित करने का लक्ष्य है । जून 1983 के अंत की स्थिति के मसायिक विवार ) का उद्देश्य हे सरकारी महायता तथा संस्थागत वित्त की मध 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पा जमाराशियां तथा ग्रिम जमश : 517 . ) नगः 

ग बिल्कुल ही गरीब लोगों, छोटे और सीमांन ऋषसो , बटाईदारों , खेतिहर 
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मजदुर्गे , ग्रामीण कारीगरों , अनमूचित जानिया अनुभूषित जनजातियो निमिन माल के कुल पग्यावर्न के 25 प्रतिशत से अधिक था और जिनका 
तथा कमजोर वर्गों के जीवन स्तर सुधाग्ना । हालांकि बैंकों को दिसम्बर निर्यान पण्यावर्भ आगे के वर्षों में उनके कुल पण्यावर्त के 25 प्रतिशत से 
1981 में विस्तृत मार्गदर्शी मिवात आग किये गये थे जिनमें उन्हें कम नहीं होगा , कार्यकारी पंजी मीमामां के लिए कट प्राफ पाइंट बनाकर 
मा० प्रा०वि०का के अन्तर्गन मण प्रदान करने की गति बटान के श्य 5 करोड़ रुपये कर दिया गया । निजी क्षेत्र में गैर ऋण प्राधिकृत योजना 
के वास्ते उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में बनाया गया पाटियों को बैंकों द्वाग प्रफले अथवा अन्य बैंकों के साथ गंयुक्त रूप में 
था , फिर भी प्रगति प्राणा के गनम्प नहीं थी । फरवरी 1983 में पावं निक मंसूर किये गये एकल पीयादी ऋणों के लिए कट प्रा पाइंट , 25 लान 
क्षेत्र के को के कार्यपालको के गाय हुई अपनी बैठक में गवत । न ! म्पर्य में बढ़ाकर 50 लाग्न झपये कर दिया गया । इसके अतिरिक्त , ऊपर 
ध्यान इम पोर दिलाया और उनमें यह मुनि चत करने के लि ।। कहा बतायी गयी किरम की निर्यातान्मनी विनिर्माण इकाइयो के लिए मीयादी 
फि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को ना प्रदान श्रणों के लिए कट प्राफ पादट एक करोड़ रुपये निर्धारित किया गया । 
करने में और प्रगति करने के लिए प्रभावशाली कारवाई की जाये । इसके 

___ 105. कतिपय ऋण मुविधाओं को श्रण प्राधिकरण योजना के अन्त 
अतिरिक्त, निधियों का प्रतिम उपयोग सही हो , ममी भी देग्नरेन की जानी 

चन पूर्व प्राधिकरण में छूट दे दी गयो । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : 
है ताकि उन कार्य प्रग के मृत लक्ष्य प्राप्त किये जा सके । 

तीन माह से अनधिक अवधि के लिए वर्तमान पैकिंग अण मीमाओं 
101. विमेदफ व्याज दर योजना -विभेदक ब्याज दर योजना के क. 25 प्रतिणत तक प्रतिषित पेकिंग ऋण सुविधाएं अथवा 50 लाख 
अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के मबंध में मार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने प्रीर रुपये जो भी कम हो , तीसरी पार्टी के दूसरे स्टेशन के चेकों/ बैंक ड्राफ्टों 
प्रगति की । उपलब्ध नवीनतम ग्राफी के अनुमार, उधार खाती की मंख्या नगा खरीद , उधारकर्तामों के नाम पर सावधि जमाराशियों पर अग्रिम , 
जो दिसम्बर 1980 के अन्त में 25 . 10 लाख थी वह बटकर दिसम्बर तीन महीने से अधिक को अवधि के लिए ऐसी वर्तमान मुविधागों के 
1991 के अन्त में 29. 25 लाख हो गयो । इन बातों में बकाया राणियों 10 प्रतिशत तक अस्थायी कार्यशील पूंजी मीमाए अथवा 40 लाख रुपd , 
में 6.3 करोड़ रूपये का बुद्धि हुई और ने 194 करोः रूपये से बढ़कर जो भी कम हो तथा जहा बैंक द्वारा मंजर की गयी उच्च मुविधाओं 
257 करोड़ रूपये हो गयी । अनुपात के रूप में दिसम्बर 1981 के अन्न जारी करने का मामला रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकरण के लिए अनिर्णीत 
में विभेदक व्याज पर अग्रिम ( दिसम्बर 1980 व अन्न म ) ल प्रयिमो हो , या 25 लाग्न रुपये प्रतरिम कार्यशील पूंगी मीमा । 
के I . 17 प्रतिशम तक पहुंच गये जर्वाक एक वर्ष पहले यह प्रतिणत 
1 . 0.1 था । इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/ अनसूचिन जन __ कट ऑफ पाइन्टों में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप प्रण 
जातियों के उधारकर्तामों की ख्याति में भी सुधार हुया । उनके उधार साविकरण दामना के अन्तर्गत आने वाली पादियों की मंग्या जून 1982 
खातों की संख्या दिसम्बर 198 ) के अन्ल के । । . 18 साल में बनकर, नः प्रात को 1, 251 ( सार्वजनिक क्षेत्र के 204 उपक्रमों सहित ) से 
दिसम्बर 1981 के अन्त में , 13. 76 लाग्न हो गयी तथा उनके * णा घटकर, जून 1933 के अंत में , 897 ( मार्वजनिक क्षेत्र के 188 उप 
की बकाया राणिया 88 करोड़ रुपये मे बहकर 1.23 करोड़ रुपये हो झमा गहित ) रह गयो । हां , उक्त योजना के अंतर्गत आने वाली कुल चालू 
गयी । इस योजना के अन्तर्गत कुल असिमो के अनुमान के रूप म मन कार्यकारी पनी गीमाए 15, 9. 06 करोर झाये गे बनकर 17, 051 करो 
सूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियो के बकाया अग्रिम , दिसम्बर 1951 ) ऊपर हो गयी । नायजनिक क्षेत्र को कनियो के 1(), 3.30 करोड़ रुपये 
4 45 . 4 प्रतिशत से बढ़कर, दिसम्बर 1981 में , 17. ) प्रतिशत हो के हिस्से में 2, 010 करो रुपये की वृद्धि हुई जबकि निजी क्षेत्र के 
गये । 

6, 67 1 करोड़ रुपये के हिस्से में 875 करोड़ रूपये की कमी पायी । 
____ 102 अनसूचित जातियों/ अनमुभित जनजातियों को प्रमण मुविधाए- -- 
अनसूचित जातियो अनभूचित जनजानियों के सदस्यों को मिलने वाले 

___ ऋण प्राधिकरण योजना के कायंचालन की ममीक्षा लिए समिति 
रास्थागत वाण की मात्रा को बढ़ाने की दृष्टि में सितम्बर 1982 में 

मृण प्राधिकरण योजना के परिचालनगत पहलमों के दृष्टिकोण से उसके 
बैंकों में चला गया था कि ये यह सुनिश्चित करें कि धैक स्टाफ गगब 

कार्यचालन की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1982 
उधारकग्रिी के फार्म प्रादि भरने और दूसरी बानापूरियां करने में मदद 

म एक समिति नियुषत की । समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार 
करें ताकि व बिना किसी विलंब के ऋण मुविधाएं प्राप्त कर सकें । साथ 
ही उनका फोल्ड स्टाफ अनपढ़ उधार कानों में संघर्ष करें पीर उन्हें 

( 1 ) योजना के लक्ष्यों , दायगें और विषयवस्तु की जांच करना 
यामना को रास खाम पाता और उनसे नेि वाले लाभी वे बारे में 

और बदलती हुई प्राधिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते 
बनायं । नवम्बर 145 में उनसे यह भी कहा गया था कि व छग दर्ग 

हुए उभम यदि कोई संशोधन आवश्यक हों तो उनके लिए 
वो थाम्ने राज्य प्रायोजित यिकास गंगटनों को , इन मंगटन। के हिता 

सुसाव दना । 
धिकारियों के लिए निवेश बस्तुगी का परीद पीर प्रानि या विशिष्ट 
प्रगोजन और अपवा उनके उत्पादना व विपणन क लिए मजर किये गय 

( 2 ) पाणिज्य बैंकों में मूल्यांकन मशीनरी प्रणालियों की पर्याप्तता 
अग्रिमी को प्राथमिकता प्रान दोनों को दिया गया अग्रिम भान भार उन 

पयवा अपर्याप्तता की जाच करना और उनके प्राधार पर , 
पर कुछ शमी के अधीन 13 . 5 प्रतिशत वापिक . रियायती दर पर ब्याज 

तत्संबंधी पद्धतियों में कोई सुधार आवश्यक हो तो उन्हें 
लिया जाना चाहिए । अप्रैल 19.५.३ में श्रम दर का पटाकर 12. 5 प्रतिशत 

सूमाना । . 
कर दिया गपा । 

( 3 ) वाणिज्य बैंकों के भीतर प्रधान कार्यालय मया उनके क्षेत्रीय 
103 श्रण प्राधिकरण योजना - -पिछले वर्ष की रिपोर्ट. म निजी 

कार्यालय , दोनों स्तरों पर इस योजना की अपेक्षाओं के मनु 
क्षेत्र के उधारकर्नानी के लिए कार्यकारी पजी मीमानों कं, यास्त 17 

पालन के वर्तमान ने का अध्ययन करना तथा सही मूल्यांकन 
जुलाई 1952 को पारित विभाजन रेखा ( कट श्राफ पाउंट ) दो करोड़ 

नथा भावेदमा के शीव्र निपटान और उनके अनुवर्तन की 
रुपये में बहकर मोन करोड़ रुपये किये जाने का उल्लेख किया गया था । 

सुविधा के लिए यदि कोई मंणोधन आवश्यक . सममे जाएं तो 
मण प्राधिकरण योजना से संबंधित नीप्ति विषयक मार्गदर्णी गिदातों में 

उन्हें गुमाना । 
इस वर्ष के दौरान किये गये हार परिवर्तनों या उरख आगे किया 

( 1 ) किसी पार्टी विशेष के लिए ऋण के विशेष स्तर के प्राधिकरण 

के लिए बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिणे करने 
104. ऐमी , निर्यातीमती विनिर्माण इकाइयों के संबंध में , जिगका 

की वर्तमान प्रांका अाधार की जांच करना मीर इस संबंध 
पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक प्रोगत निर्यात पण्यायर्त उनके द्वारा 

में कोई संशोधन सरलीकरण आवश्यक हो तो सूखाना । 


[ भाग II-- 
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( 5 ) प्राधिकरण मांगने के संबंध में बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व 

बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनपत्र के वर्तमान फार्मट 

को जांच करना और उममें यथानश्यक संशोधन मूझाना । 
( 6 ) प्रायवनपदों की जांच ( प्रोसेसिंग ) और निपटान में तेजी 

लाने के लिए, वाणिज्य बैंकों और रिजर्व बैंक के भीतर 
अपनाये जाने वाले ममयबद्ध मार्गदर्शी सिमान्त गुरुः करने की 

वांछनीयता का अध्ययन करना । 
( 7 ) ऐगी अन्य मिफारिशे करना, जो योजना मे संयंधित हों । 

107. ममिति ने अपनी रिपोर्ट जून 1983 में रिजर्व बैंक को प्रस्तुत 
कर दी है और उसकी जांच चल रही है । 

10 8. रुग्ण प्रौद्योगिक इकाइया - - किग मंत्र में एक करोड़ रुपये 
अथवा अधिक की ऋण मीमानों वाली रुग्ण इकाइयों के संबंध में बैंकों 
द्वारा दिसम्बर 1981 मक प्रतिम कगये गये आंकड़ दिखलामे है कि 
इस श्रेणी के अन्तर्गत मून 1982 के अंत में मग्ण इकाइयों की संध्या 
439 थी जिन पर कुल 1728 . 10 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया 
थे, जबकि जून 1981 के अंत में 4 22 इकाइयों पर 145 3 . 29 करोड़ 
रुपये के बैंक ऋण बकाया थे । बैंकों द्वारा निर्धारित की गयी 439 बड़ी 
रुग्ण इकाइयों में में 374 के संबंध में व्यावहार्यता अध्ययन पूरे किये जा 
न के हैं । इनमें से 320 में अर्थक्षमता की संभावना पायी गयी है और 
235 इकाइयों को पोषण कार्यम के अन्तर्गत रखा गया है । 

109. इसके अतिरिक्त , शून 1982 को स्थिति के अनुसार बैंकों ने 
26, 973 लघु रुग्ण इकाइयों को निर्धारित किया था , जिन पर कुल 
393. 67 करोड़ रुपये का बैंक विन लगा हुआ था , जबकि जून 1981 
के अंत में 22, 360 सुग्ण इकाइयों के मामले में 321 . 52 करोड़ रुपये 
लगे हुए थे । बैंकों द्वारा इनमें से 5, 316 इकाइया अर्थक्षमता की संभावना 
बाली पौर 14,576 इकाइयां प्रभम समयी गयी थी । बैंकों ने 1982 
अर्थशम इकाइयों को पोषण कार्यकम के अंतर्गत रया है : 
____ 110. नाबार्ड के लिए सामान्य ऋण की व्यवस्था - जैसाकि पिछले 
वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेम्स किया गया था , राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास 
बैंक ( नाबाई ) 12 जुलाई, 1982 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया । 
राज्य सहकारी बैंकों ( एम सो बो ) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ( प्रार 
पार बी ) को अल्पावधि पुनविस उपलब्ध करा मकने के लिए नाबार्ड 
को निधियो उपलध कराने के वास्ते नाबार्ड के लिए एक सामान्य ऋण 
प्रणाली शुरू की गयी । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 
17 ( 4 ) के अन्तर्गत इसे 1, 200 करो रुपये की अल्पावधि ऋण मोमा 
मंजूर की गयी है । इस समय इस सुविधा पर जो ग्याज लिया जा रहा 
है वह बैंक दर से 4 . 75 प्रतिशत कम है । 


ऋण (वीविषि प्रवर्तन ) निधि से उधार ली गयी और यकाया राशि 
30 जून , 1983 की स्थिति के मुताबिक 70 करोड़ रुपये थी । 

113. भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक को , उसके द्वारा 1982- 83 
में पुनभुनाये गये पाम बिसों की जमानत पर मजूर की गयी अल्पावधि 
ऋण सीमाएं 225 करोड़ रुपये रही जबकि 1981- 82 में 190 करोड 
रुपये की मीमाएं मंजूर की गयी थीं । भा०पी०वि० बैंक को ये अल्पावधि 
सीमाएं इसलिए मंजूर की गयी थी कि वह साधन जुटाने में अस्थायी 
अपचनों को दूर कर सरे पीर साथ ही , उसके द्वारा , राज्य महक परिवहन 
निगमों और गण्ट्रीय विद्युत बोडों के विस पोषण के लिए निवेश संस्थानों , 
जैसे , जीवन भीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट प्रादि से प्राप्त निधियों 
और भा०पी० वि० बैंक द्वारा इन निकायों के वास्तविक वितरणों के कीच 
के अंतराल को पार सके । भा० मौ०वि० बैंक ने उपयुक्त सीमा में से 
अल्पावधियों के लिए कई बार कुल 41 . 29 करोड़ रुपये की राशि के 
ऋण लिये तथा 30 जून 1983 को कुल बकाया राणि 1 . 95 करोड़ 
गये थी । 

114. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को मंजूर की गयी 3 करोड़ 
रूपये की अल्पावधि ऋण मीमा को रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर 1982 को 
भमाप्त हुए एक मीर वर्ष के लिए बढ़ाया गया था । भून 1982 में भारतीय 
प्रौद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि . ( आई सी आई सी प्राई ) को 
मंजूर की गयी 10 करोफ़ रुपये की सीमा अगस्त 1983 में समाप्त हो 
आयेगी । निगम ने कई बार बहुत छोटी - छोटी अवधियों के लिए ऋण 
सीमा का उपभोग किया । 

115. बैंक ने 1983- 84 के दौरान पाठ राज्य वित्तीय निगमों 
को उनके तदर्थ बांधों के बदले कुल 16 . 75 करोष्ठ की नयी ऋण सीमा 
मंजूर की पीर 3 राज्य वित्तीय निगमों के संबंध में 9 20 करोड़ रुपये 
की ऋण सीमा अवधि बढ़ायो । 

116. जून 1983 के अंत में भारतीय मीयोगिक वित्त निगम तपा 
भारतीय प्रौद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम को मंजूर की गयी अल्पावधि 
सीमानों में कोई राशि बकाया नहीं थी । राज्य वितीय निगमों की मंजूर 
की गयी सीमाओं के संबंध में 30 जून 1983 को बकाया राशियां 12 
करोड़ रुपये थी । 


117. चीनी मिलों के लिए वित्त - - 1981- 82 के विस्तारित पेराई 
मौसम और 1982-83 के मौसम में पेराई कार्यों के शुरू होने से पहले 
मौसमेतर मरम्मतों के लिए बेजमानती ऋणों की तत्काल आवश्यकता को 
देखते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 5 नवम्बर 1982 को सूचित किया 
गया था कि एसे प्रयोजनों के लिए चीनी मिलों को 25 लाख रुपये तक 
के बेअमानती ऋण मंजूर करने के लिए रिजर्य बैंक के पूर्व प्राधिकरण की 
जरूरत नहीं है । हां , ये ऋण 1982- 83 का पेराई मौसम ारू होने के 
बाव जितनी जल्दी हो सके , लेकिन हर हालत में 31 मार्च 1983 तक 
वापम ना किये जाने थे । मकि इस उद्योग की अधिषातर इकाइयों 
aाग महम्म की जा रही तात्कालिक विसीय गमस्या अनके खातों में 
मार्जिन घाटे को पूरा करने में उनकी असमर्थतया थी , प्रतः बैंकों से यह 
कहा गया था कि वे अलग अलग मामलों की समीक्षा करे और गुणावगुण 
के आधार पर राहत प्रदान करे । 


111. मीयादी ऋण देने वाली संस्थानों को महायता -रिजर्व 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों को दीपविधि ऋणक 
और माथ ही साथ प्रस्पावधि उधार सुविधाएं प्रदान करता है । भारतीय 
प्रौद्योगिक विकास बैंक को 1982- 83 के दौरान राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 
( दीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि में से 345 करोड़ रूपये के दीर्घावधि ऋण 
मंजूर किये गये जबकि 1981-82 के दौरान इनको राशि 265 करोड़ 
रुपये थी । भा०प्रो०वि० बैंक ने 245 करोड़ रुपये की पूरी राशि फा 
उपभोग किया । भा०म०वि० बैंक द्वारा राष्ट्रीय प्रौधोगिक ऋण ( वीर्घ 
काली प्रवर्तन ) निधि में में लिये गये कुल ऋण तथा बकाया की राशियां 
30 जून , 1983 को 1. 828 करोड़ स्पये हो गयी थी । 


112. 1982-83 के दौरान भारतीय निर्यात प्रायान बैंक ( एक्सिम 
बैंक ) को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक प्रण ( दोचावधि प्रवर्तन ) निधि में से मजूर 
किये गये दीर्घावधि ऋणों की राशि 45 करोड़ रुपये रही । इसकी तुलना 
में 1981- 82 में यह राशि 25 करोड़ न० थी । एक्सिम बैंक ने संपूर्ण 
ण मीमा का उपयोग कर लिया । एक्सिम बैंक द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिक 


118. अनमुचित वाणिज्य बैंकों को 6 . नवम्बर 1982 को सूचित 
किया गया था कि वे 1982- 83 के मौसम (जिमके दौरान उत्पादन 80 
लाख टन के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया था ) के लिए 
ऋण सीमाओं पर विचार करते समय सरकार द्वारा निर्धारित किये गये 
न्यनतम गन्ना मूल्य को ध्यान में रखे तथा उन्हें , अलग अलग इकाइयों 
क चीनी उत्पादन के अनुमानों के अधीन , रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण : 
प्राप्त किये बिना वर्ष 1981- 82 मौसम के दौरान ली गयी अधिकतम 
राशि ( प्रस्थायी अतिरिक्त आहरणों को छोड़कर ) के 125 प्रतिशत सफ 
सीमाएं मंजूर करने की अनुमति दे दी गयी थी । उधारकर्ता खासों में 
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वास्तविक आहरण , मिलों के मासिक नकदी बजटों में दिखलाये गये 
पार्टी के प्राधार पर नियमित किये जाने थे । बैंकों से यह भी कहा गया 
कि वे गन्ना उत्पादकों मो, चीनी मिलों तारा गन्ने के मूल्य की बकाया 
राशियों के भुगतान की देन रेख की प्रथा को और उधारकर्नानों के 
परामर्श से , गन्ना उत्पादकों को भुगतान के लिए चीनी की गिरी दृष्टि 
बंधक पर अग्रिमों में से निधियों को उद्दिष्ट करने की प्रणाली को यथावत 
जारी रखें । 

119. शूट , पाय, चीनी और उर्वरकों के विषय में स्थायी समितियां 
इन उद्योगों को बिनीय समस्याओं के निरन्तर प्राधार अध्ययन के लिए 
रिजर्व बैंक द्वारा मंस्थागत घिस के समन्वयन के लिए जूट और चाय के 
वास्ते नवम्बर 1982 में तथा चीनी और उर्वरकों के लिए जनवरी 
1982 में स्थायी ममितियां गठित की गयी । इन समितियों के मदम्य 
भारतीय रिजर्व बैक , मीयादी ऋणदात्री मंस्थाओं, मंबधित उद्योगों , कन्द्र 
सरकार तथा विशेषज्ञों/ प्रौद्योगिकीविदों में में चुने गये हैं । 

120. चयनात्मक ऋण नियंत्रण -मूल्यों में घट- मन्द बाली वस्तुनी 
के लिए ऋणों के संबंध में वर्तमान चयनात्मक अण निमनण उपाय , 
कुछ वस्तुओं के लिए मार्जिन की अपेक्षाओं में ममायोजनों और मार्जिन 
रो छूट प्राप्त ऋणों के वर्गों में कुछ वृद्धियों के साथ , एम वर्ष के दौरान 
जारी रहे । 
___ 121. 1981- 92 के मौसम में चीनी के काफी अधिक उत्पादन और 
मिलों के पाम बड़े स्टाफा को देखते हुए चीनी के " न जारी किये गये " 
स्टाकों पर अग्रिमों की माजिन अपेक्षाओं को , 13 सितम्बर, 1982 से 
प्रभावी, 25 प्रतिणत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया । इसी तरह 
गह और खांहमारी में निर्माताओं को इन वस्तुओं के स्टाकों पर दिये 
माने वाले अग्रिमों पर मामिन 55 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रनिशत कर 
दिया गया । चीनी के "न जारी किये गये " स्टाकों ( बफर स्टाको मो 
छोड़कर ) पर मार्जिन को 18 नवम्बर, 1982 से प्रभाधी , 2 ) प्रतिशत 
से भी और घटाकर 17. 5 प्रतिशत कर दिया गया था । बैंकों में यह 
सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि इस साधार पर नीनी इकाइयों 
के पास उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त राशि का उपयोग जहां कही गन्ने 
का मूल्य बफाया हो , वहां उसका भुगतान करने नया गुरुग्राती व्यय पूरे 
करने के लिए किया जाये । 


____ 125. बैंकों को ऐसे निपांतकों को पैकिग ऋण मंजूर करने की अनुमति 
वी जाती है , जो आवश्यक कामे माल की मीमा तक गंमधिन कचे माल 
(अर्थात् मूंगफनी, बिनोले तथा चावल की भूसी ) की जमानत पर तेल 
निकली हुई तथा चरवीरहित रहली का निर्यात करते हैं चाहे मसूर की गयी 
गशि निर्यात प्रादेश के मूल्य से अधिक ही क्यों न हो । लेकिन यह सुविधा 
इस शर्त पर दी जाती है कि निर्यात के मूल्य से अधिक राशि का 
समायोजन तन निकालने के तुरंत बाद उसके मह उत्पाद के विप द्वारा 
अथवा नकद रूप में समायोजित किया जाये , लेकिन यह समायोजन अपिम 
की तारीख में 15 दिन की अवधि में हो जाना आवश्यक है । निर्यातकों 
उधारकर्तामों द्वाग अतिरिक्त पंकिग ऋण के गमायोजन में अनुभव की 
जानेवाली कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने पहनी 
जुलाई 1983 को अथवा उसके बाद मंजूर किये गए पैकिग ऋण के लिए 
गमायोजन की अवधि को 15 दिन में बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है । 
___ 126 बैंकों का निरीक्षण ---मभीक्षाधीन वर्ष के दौरान वार्षिक मूल्यांकन 
के अन्तर्गत मानिक क्षेत्र के सभी अंकों के निरीक्षण का दुसरा दौर लग 
भग पूरा कर लिया गया । तीसरे दौर के अंतर्गत 17 बैंकों के निरीक्षण का 
कार्य श किया गया । इसके अतिरिक्त 4 बैंकों का वितीय निरीक्षण 
" वं भारतीय बैंकों को इंग्ला स्थित 13 विदेशी शाखामों का निरीक्षण 
किया गया था । उनके अलावा , बहन - मी छानबीन भी की गयी । ये अदा 
किये गये वाया और छोटे उधारकत्रिों के संमंध में प्रावेदनों के संबंध में 
मत्यापन तथा साथ ही मात्र निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा जारी 
गारंटियो के अन्तर्गत आनेवाले ( लघु उद्योग ) अग्रिमों की परीक्षा जांच , . 
विभिन्न शिकायता/ धोखारियों तथा बैंकों / उनके कर्मचारियों के खिलाफ 
प्रारोपों और चयनात्मक ऋण नियंत्रण निदेशों के उपबंधों के अनुपालन 
की मांध से संबंधित थे । 


___ 122. रोजगार के अवसर जुटाने के लिए संस्थागत आधार उपलब्ध 
कराने मे खावी और ग्रामोद्योग आयोग की भमिका की समीक्षा के पश्चात 
खादी और ग्रामोद्योग प्रायोग और उगको महयोगी संस्थानों पो मल्यों 
में घट -बढ़वाली वस्तुओं के बदले दिये गये अग्रिमो की 26 अक्तूबर, 1992 
से , लागू चयनात्मक ऋण नियंत्रणो के मीमा क्षेत्र में पुरी छट वे दी गयी । 


127 बैंकों में धोखाधड़ी - - गवर्नर ने 25 फरवरी , 1983 को सरकारी 
क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालकों के साथ हुई अपनी बैरक में मैकिग तंत्र की 
विगपती हुई छवि , असंतोषजनक ग्राहक सेवा के बारे में बढती हुई शिकायतों, 
बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार दगवार , धोखाधड़ियों की बहती हुई संख्या पर 
चिता व्यक्त की । अतएव बैंकों से कहा गया कि वे मतर्कता मशीनरी की 
समीक्षा करें और उसका पुनर्ग :न करें नियंत्रण और पर्यवेक्षण को बेहतर 
बनाने के लिए नकाल कदम उठायें , प्रबंध सूचना प्रणाली अनुवर्तन और 
निरीक्षण लेखा-परीक्षा व्यवस्थानों को मजब्यूम करें और बहियों के तुलना 

और मंतरणाखा तथा अन्य खातों के ममाशोधन के बकाया काम को निपटाने 
के लिा , ममयमा कार्यक्रम सैयार करें । धोखाधड़यों की रोकथाम के लिए 
अप्रैल 1983 में उन्हे विस्तृत मार्गदर्शी मित्रांत भी जारी किए गये । बैक में 
एक विशेष प्रामुचना कक्ष स्थापित किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ 
बैंक की जानकारी में पाने वाली प्रमुख धोखाधड़यों की विणेष रूप 
में जांच करेगा और साय ही माथ धोखाधड़यां रोकने की दृष्टि में जारी 
किये गये विभिन्न मार्गवर्णी मिद्धातों के लाग किये जाने पर कड़ी नजर 
रखेगा । 


123. बम्बई में लम्बे अरसे से चली पा रही हड़ताल से प्रभावित 
मूती वस्त्र भिलो को महायता उपलब्ध कराने और उनके नेजी मे पुनर्वास 
में महायता करने की दृष्टि में रिजर्व बैंक ने 1 दिसम्बर , 1982 मे . 
रुई और कपाम के स्टाको पर गुत मिला और साथ ही साथ नेशनल 
टैक्सटाईल कार्पोरेशन की बम्बई स्थिन मिलों की गनिमां पर गाजिन 
में , 3 जन , 1983 तक के 5 महानी के लिए, 10 प्रएिशन पाईटो की 
फमी कर दी । 


___ 124. पहली अप्रेस 1983 से प्रभावी अंकों की मण दरों में कटौती 
के बारे में इस रिपोर्ट के भाग 1 में उल्लेख किया गया है । प्षयनात्मक 
ऋण नियंत्रण ( पीनी मिनों को अग्रिमों के अतिरिक्त ) के अधीन पश्यों 
पर लागू ग्याज को न्यूनतम दरों को भी 19 . 5 प्रतिणन में घटाकर 
18 प्रतिशत कर दिया गया । सभी स्टाकों के मंध में चीनी मिलों को 
दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में ब्याज की न्यूनतम दर 16 . 5 प्रतिशत 
पर तय की पायी और पैंकी को ऐगी दर वसूल करने की इजाजत दी गयी 
जो इस पर और अगिमो पर सामान्य नतम दमा प्रति 18 प्रतिशत 
के बीच हो । 


___ 128. भैको में ग्राहक सेवा - -रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय 
टेट बैंक प्रार भारतीय मैक संघ ( आइबीए ) के साथ बैंकिग मेवा के से 
वतिपय नाजुक क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने के लिये , जहां ग्राहक सेवा 
मुधारने लिए समन्यिन प्रयास किये जा सकते है , एक बैठक आयोजित 
की । मंकों में निम्नलिग्नित क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने के लिए कहा 
गया है : - - टैलर प्रणाली , बैंक प्रापट जारी करना उनका भुगतान , यात्री 
चको के भुगतान की ब्यवस्थायें , बाहरी चकों की उगाही, उगाही के लिये 
आये .,500 रुपय नक की राशि के बाहरी चका के प्रस्तुत किये जाने पर 
तुरंत जमा लिखना , ग्राहकों की बातों का विवरण मही समय पर भेजना , 
म्टॉफ का व्यवहार और मामान्य अनुशासन , बैंकों का इस्तेमाल करने वालों 
की पिकायनों मुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा बाहक मेवाओं विषयक कार्य 
कारी दल की सिफारिशों के बैंकों के स्तर पर कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण 
एवं बेखरेख । बैंक में कहा गया है कि अपनी प्रगति रिपोर्ट रिजर्व बैंक की 
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भारत का राजपत्र : जून 2, 1984/ ज्येष्ठ 12, 1908 

- - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - 
___ 129. बैंकों का पूंजीगत आधार -~-पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात 

( iii ) मौद्रिक नथा ऋण नीति के विभिन्न उपायों का ऋण प्रणालो 
का उल्लेख किया गया था कि भारतीय बैंकों की अन्तर्राष्ट्री । मच पर 

पीर अर्थ व्यवस्था पर उनके प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन करना । 
बहती हुई स्थिति और विदेशों में उनकी छसि बनाने की जरूरत को देखते 

इसी संदर्भ में , मैंकिग क्षेत्र , गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और 
हुए बैंकों का पंजीगत प्राधार बढ़ाने का निर्णय किया गया । भारत सरकार 

असंगठित क्षेत्रों के बीच संबंधों का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा ; 
ने 1981- 82 में 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों की अतिरिक्त पंजी के लिए 25 करोड़ 

( iv ) मौद्रिक तथा ऋण नीतियों के वांगे और परिचालन में सुधार 
रुपये प्रदान किये थे । समीक्षार्धनि वर्ष के दौरान 3 और गष्ट्रीयकृत बैंकों 
की अनिरिकन शेयर पंजी के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये । 

के लिए उपायों की सिफारिश करना सथा ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों के 

बारे में सुझाव देना जहां विभिन्न नीति संबंधी उपायों को मजबूत 
इसके अतिरिक्त , पायका अधिनियम , 1961 की धारा 36 में मंशोधन 

करने की जररत है ; तथा 
किया गया है जिमके द्वार। सरकार द्वारा अधिगूचित किये जाने वाले बैक 
अपनी कुल प्राय के 40 प्रतिशत से अधिक गशियों के भाग को “विशेष 

( v ) ऐसो अन्य सिफारिशें करना जिन्हे समिनि मौद्रिक तथा ऋण नीति 
प्रारक्षित खाने " में अन्तरित करने की स्थिति में हो सकेगी । यह प्रायफर 

के प्रभावशाली परिचालन के संबंध में उचित ममझे । 
के प्रयोजन के लिए आय की गणना करने ममय छट की पान होंगी । 

133. समिति से जून 1984 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर 
130 बैंक जमाराशियों विषयक कार्यकारी वल : सिफारिशें -- जमा कि देने के लिए कहा गया है । 
इम रिपोर्ट के भाग [ में जुनेख किया गया है रिजर्व बैंक ने पाच वर्ष 

___ 1 3.1. अर्थशास्त्रियों के पैनल - अकादमिक समुदाय से निकट का संपर्क 
पीर उममें अधिक की मीयादी जमाराशियों की श्रेणी फिर से शुरु करने 

स्थापित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान अर्थशास्त्रियों 
और उम पर 11 प्रतिशत ब्याज वर की अनुमति देने की बैंक जमाराशियों 

के 4 पैनल बनाये जो ममय - समय पर मिलकर निम्नलिखित से संबंधित 
विषयक कार्यकारी दल की सिफारिश को मान लिया है । बैंक ने रिपोर्ट में 

मामलों पर चर्चा कर सकेंगे : ( 1 ) ममष्टि अर्थशास्त्रीय प्रणाली ( 2 ) उद्योग 
की गयी कतिपय अन्य सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की और बैक जमाराशियों 

और प्रौद्योगिक वित्त ( 3 ) कृषि और ग्रामीण विकास तथा ( 4 ) भुगतान 
पर लाग होने वाले उपबंधों में कुछ मंगोधन किये । अवधि समाप्ति से पहले 

संतुलन । 
पैसा वापस लेन पर दण्ड की दर दो प्रतिशत में पटाकर एक प्रतिशत कर 
दी गयी है । अवधि ममाप्ति से पहले पाहरण पर पथवा पुननिवेश योजना के ____ 135. पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृ 
अन्तर्गत जमाईश के नवीकरण पर देय ब्याज पक्रवृद्धि दर पर होगा न सियों के अध्ययन के लिए ममिति - - चूंकि पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उत्पादन 
कि माधारण दर पर । दैनिक जमा योजना तथा आवर्ती जमा योजनों की पार उत्पादकसा की हाल ही की प्रवृत्तियां चिता उत्पन्न कर रही थी , 
राशियां अवधि समाप्ति से पहले बिना किसी दर के मायधि जमाराशियों अतः भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि पीर ग्रामीण विकाम बैंक ने 
में परिवर्तित की जा सकती हैं । किसी मृत जमाकर्ता के नाम के चालू मार्च 1983 में इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करने तथा विशेष रूप से कृषि 
खाते में पड़ी रोष राशि पर तब तक मत जमा की दर पर व्याज देय होगा ऋण के क्षेत्र में ऐमे उपाय सुझाने के लिए समिति नियुक्त की थी जिम्हें 
जब तक जमाराशि कानूनी उत्तराधिकारी को चुका नहीं दी जाती । नवे दशक की समाप्ति से पूर्व, जहां तक संभव हो सके , उत्पादन क्षमता में 
पहले ही पाव घोषित किये जा चुके कतिपय संगठनों के अतिरिक्त जो 

वृद्धि करने के लिए अपनाया जा सके । 
संस्था आयकर अधिनियम , 1961 के अन्तर्गत प्रायकर चुकाने के लिए 
बाध्य नहीं है, यं भी बैंकों में अपने बचत बैंक खातों पर ब्याज अजिन 

___ 136. इम समिति को जी कार्य मोपे गये थे, उनमें विहार , पश्चिमी 
करने की पात्र होंगी । रिपोर्ट में की गयी कतिपय अन्य मिफारिशों पर 

बंगाल , उड़ीमा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि मंबंधी उत्पादन की हाल ही 
निज़र्व बैंक मक्रियता से विचार कर रहा है । 

क वर्षों की प्रवृशियों की ममीक्षा करना तथा क्षेत्र की क्षमतामों तथा 

देश के शेष भागों को प्रवृत्तियों के साथ उनको तुलना करना ; ऊपर गिनाये 
131. 2 किग विधि ( संशोधन ) विधेयक - बैंकिंग विधि (संशोधन ) 

गये गज्यों में उत्पादन के संभावित स्तर प्राप्त करने में आने वाली विभिन्न 
विधेयक , जिसमें कतिपय महत्त्वपूर्ण उपलब्ध हैं , 10 मई 1983 को लोक 

अरचनों का पता लगाना और नवें दशक अर्थात् 1990 की समाप्ति तक 
सभा में प्रस्तुत किया गया । मिल में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित 

यथासंभव सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऋण तथा निवेश पर 
कर्को व्यवस्था की गयी है : बैंक खातों के संबंध में नामांकन सुविधायें प्रदान 

विशेष ध्यान देते हुए उपाय मुलाना । 
करना, अलग - अलग व्यक्तियों ,फर्मों आदि द्वारा इस बिल में विहित संख्या से 
अधिक जमाकर्ताओं से जमाराशियां स्वीकार करने पर रोक लगाना, रिजर्व 

137 . समिति को अपनी रिपोर्ट 6 माह के भीतर प्रस्तुप्त करने के लिए 
बैंक को यह शक्ति प्रदान करना कि वह अधिसूचना जारी करके माविधिक कहा गया है । 
नकदी अनुपात को 25 प्रतिणत से 40 प्रतिशत के बीच घटा -बढ़ा सके , 
बैंकों को यह सुविधा देना कि वे पट्टे पर लेने/ देने के काम से नवोन्मेष 

विदेशी मुद्रा नियन्त्रण तथा अन्य मामलों से संबंधित गतिविधियाँ 
उपाय कर सकें तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के ऐसे निदेशकों की कार्यावधि 
मोमिन करना मी आठ वर्ष से अधिक की अवधि तक पद पर लगातार 

13 . भारतीय गष्ट्रिफता अथवा मूल के अनिवामियों द्वारा निवेश -- 
बने रहते हैं । , 

भाग I में भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के अनिवामियों द्वारा निवेश 

और ऐसे निवेश की बिक्री-प्रायों की वापसी से संबंधित कार्यविधियों के 
___ 132. मौद्रिक प्रणाली की कार्य-विधि की समीक्षा के लिए समिति --- मरणीकरण के बारे में संक्षेप में उल्लेख किया गया है । अधिक ब्यौर नीचे 
रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1982 में . मौद्रिक प्रणाली की कार्यविधि का गहराई दिये जा रहे हैं : -- 
से अध्ययन करने के लिए एक पांच सदस्यीय ममिति की नियुक्ति की । इम 

139. भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के अनिवासियों ( ऐसे विदेशी 
समिति को निम्नलिखित कार्य सौपे गये हैं : - -- 

निकायों महिन जिनमें इस प्रकार के व्यक्तियों का कम से कम 60 प्रतिशत 
( ii ) योजनाबद्ध विकाम के मूल उद्देश्यों के संदर्भ में मौद्रिक प्रणाली । हिस्सा है ) को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों में पोर्टफोलियो अथवा 
के दृषि और परिचालन - वी विवेचनात्मक समीक्षा कर । प्रत्यक्ष निवेश के लिए उपलब्ध मुविधा को प्रय अधिमान शेयरो और डिबेंचरों 

( परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ) मे निवेशों के लिए भी बढ़ा दिया गया 
(ii ) मौद्रिक नीति और अन्य नीतियों, विशेष रूप से राजकोषीय . 

नीति और लोक ऋण प्रबंध के बीच उम सीमा तक परस्पर 
प्रभाव का मूल्यांकन करना जिम सोमा तक ये मौद्रिक नीति की 

1.10. भारतीय अनिवामियों के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना को 
प्रभविष्णुना को प्रभावित करती हैं । 

भी , उसके परिचालन के दौरान हुए अनुभवों के प्रकाश में संशोधित किया 
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गया है । संगोधित योजना के अंतर्गत नामित बैंक हर मामले के लिए अध्ययन करने , जहां और अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है 
रिजर्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के मिना निवेशिती कंपनी की कुल चुकता उन क्षेत्रों का सुझाव देने तथा विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग के क्षेत्रीय 
ईक्विटी पूजी के 5 प्रतिशत तथा कंपनी द्वारा जारी किये गये परिवर्तनीय कार्यालयों के कार्यों में मौर अधिक विकेन्द्रीकरण की संभावना की जांच 
डिबेघरों की प्रत्येक सिरीज के फुल चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत की समग्र करने जैसे अन्य संबंधित मामलों के बारे में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों 
सीमा के अधीन एक प्रतिशत प्रति अनिवासी निवेशकर्ता की सीमा तक , की समीक्षा भी करेगी । माणा है , यह ममिति दिसंबर 1983 तक अपनी 
ईक्विटी शेयर तथा परिवर्तनीय छिमेंचर खरीद सकते हैं । 5 प्रतिशत की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी । 
सीमा प्रत्यावर्तन तथा गैर-प्रत्यावर्तन दोनों प्राधारों पर शेयर बाजार में 

146 क्रियाविधियों में छूट / उनका मरलीकरण -- भारत में स्थायी सौर 
जरिये इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय शेयरों की खरीदियों पर लागू 

से असे व्यक्तियों द्वारा पूर्णतः अथवा मुख्यतः स्वर्ण से बने व्यक्तिगत प्राभू 
होगी । ऐसे ईक्विटी शेयर जो अनिवासी निवेशकर्ता, डिबेंचरों के परिवर्तन 
पर प्राप्त कर सकते हैं , 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा की गणना करने के 

षण भारत से बाहर ले जाने से संबंधित 5, 000 रुपये तक की प्रति व्यक्ति 
प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किये जायेंगे । कुल ऊपरी सीमा पर भारतीय 

सीमा को बढ़ाकर 10, 000 रुपये कर दिया गया है । अफगानिस्तान , 

ईरान और खाड़ी के देशों को छोड़कर किसी भी अन्य देश में जाने वाले 
रिजर्व बैंक के बम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय द्वारा नजर रखी जायेगी । 
निवासी भारतीयों की भोर से स्टाफ एक्सचेंज के माध्यम से 5 प्रतिशत की 

किसी भी यात्री के लिए , पूर्णतः अथवा मुख्यतः स्वर्ण मे बने प्राभूषणों को 
सीमा से अधिक के ईमिवटी शेयर और परिवर्तनीय ऋणपत्रों की खरीव 

छोड़कर अन्य जवाहरात और आभूषणों के भारत से बाहर ले जाने से 
के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्रावश्यक होगी । 

संबंधित प्रति व्यक्ति सीमा को भी 5, 000 रुपये से बढ़ाकर 10, 000 

रुपये कर दिया गया है । 
___ 141, साथ ही , 40 प्रतिशत और 74 प्रतिणत काली योजनाओं के 
अंतर्गत, पर्ण प्रत्यावर्सन के लाभ सहित नये निगमों में सीधे निवेश को सुविधा 

___ 147. निवेश को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए, एन० पार० ( ६ ) रुपया 
जो पहले निर्माण कार्यों में संलग्न कंपनियों और विनिविष्ट प्राथमिकता प्राप्त 

तथा एफ०मी० एनः पार० जमाराशियों की जमानत पर पनिवासियों को 

मंजूर किये जाने वाले ऋणों की सीमा को 25, 000 रुपये से बढ़ाकर 
उद्योगों के नये निर्गमों के संबंध में उपलब्ध थी , उसे अम अस्पतालों नथा 
" श्री स्टार ", “ फोर स्टार ", " फाइव स्टार होटलों के संबंध में भी लाग 

50, 000 रुपये कर दिया गया है । 
कर दिया गया है । 

___ 148. विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरो को यह अनुमति दे दी गई है वि . 
142. भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के अनिवासी और कम से कम 60 

ये भारत में स्थायी रूप से ऐसे विदेशियों को , जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन 
प्रतिशत की सीमा तक उनके स्वामित्व वाले विदेशी निकायों को अब यह 

अधिनियम , 1973 की धारा 30 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक मे अनुमति प्राप्त 
अनुमति दे दी गयी है कि ये "पठिलक लिमिटेड कंपनियों ( सीमित 

कर ली हो , उनकी शुद्ध मासिक प्राय के 50 प्रतिशत तक की राशि 
वायित्व वाले मरकारी उपक्रमों सहित ) में , पूर्ण प्रत्यावर्तन के लाभ महिस , 

के उनके परिवारों के भरण पोषण आदि के लिए भाषर्ती प्रेषण की मुविधा 
3 वर्षीय जमाराशियों के रूप में अपनी निधियो मियोजित कर सकते है 

दे सकते हैं । 2, 500 रु० प्रतिमाह वाली पिछली मैट्रिक सीमा को समाप्त 
बशर्ते कि जमाराशियां विदेश से प्रेषण के माध्यम से अथवा एन०प्रार० ( ई० ) 

कर दिया गया है । 
रुपया खातों/ एफ० सी०एन० प्रार० खातों/ प्रेषणों से उपलब्ध करायी जाये 

149. विदेश यात्रा योजना -- - अब "विदेश यात्रा योजना " के अंतर्गत 
पौर कि वे पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा ऐसी जमाराशियां स्वीकार यात्रा को , निर्यात मंवर्धन अथवा व्यापारिक दौरों , हज तथा "पड़ौमी देशों 
किये जाने से संबंधित विद्यमान नियमों के अनुसार हों । 

की यात्रा योजना के अंतर्गत आने वाली यात्राओं को छोड़कर , किमी भी 

अन्य प्रयोजन के लिए की जाने वाली विदेश यात्रा के साथ जोड़ा जा मकमा 
143. प्रत्यावर्तन के प्राधार पर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अनि 
वासियों द्वारा प्राप्त किये गये शेयरों की बिक्री से प्राप्त प्राय के प्रत्यावर्तन 
की सुविधा केवल तभी उपलब्ध होगी जब धारक , प्रथया उसके बैंक , अथवा 

____ 150. विदेशी कंपनियों का भारतीयकरण तथा विदेशी ईक्विटी को 
बैंक द्वारा नामित व्यक्ति के नाम में , शेयरों के पजीकरण की तारीख से 

कम करना - - जून 1983 के अन्त में ऐसे मामलों की संख्या 365 थी 
कम से कम एक वर्ष के लिए , निवेश को जारी रखा गया हो । ऐसे मामलों जिनमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 की धारा 29 ( 2 ) ( ग ) 
में , पूंजी निवेश की प्राप्ति की लागत की सीमा तक बिक्री से प्राप्त प्राय , 

के अंतर्गत यह अंतिम निर्णय दिये गये थे कि विनिदिष्ट स्तर तक कंपनियो 
अथवा वास्तविक बिक्री माय जो भी कम हो , प्रायकर प्राधिकारियों का 

का भारतीयकरण किया जाये अथवा उनकी ईक्विटी में कमी की जाये । इस 
" अनापत्ति प्रमाणपत्र " अथवा कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना , 

वर्ष के दौरान 15 और कंपनियों ने निदेगों का अनुपालन कर लिया और 
प्रत्यावर्तित की जा सकती है । पूंजीगत लाभ की राशि का प्रत्यावर्तन पाय 

इस प्रकार ऐसी कंपनियों की कुल संख्या 332 हो गयी । शेष 33 कंप 
कर प्राधिकारियों का कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जा नियां भी अनुपालन के विभिन्न चरणों में हैं । 
सकता है । 

_ 151. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारटी निगम (जीपाइसी०जी०सी० ) - - 
___ 14-4. शेयरों और ऋणपनों के नये निर्गमों में सीधेनिवेश को प्रोत्साहन 

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने गैर प्रौद्योगिक तथा लघु 
देमे की दृष्टि से रिजर्व बैंक भारतीय कंपनियों को विदेशों में अपने 

उद्योग क्षेत्रों के लिए अपनी एक जमा बीमा योजना और 4 ऋण गारंटी 
एजेंट नियुक्त करने तथा उनकी सहायता से प्राप्त बास्तविक निवेश की माना 

योजनाात्रों के अलावा 1 जनवरी 1983 से सहकारी क्षेत्र से संबंधित एक 
के आधार पर , उन्हें उचित सीमा तक मेहनतामे के भुगतान की अनुमति 

और गारंटी योजना अर्थात् महकारी क्षेत्र ( लघु ऋण सहकारी ऋण 
प्रदान करेगा । 

समितियां ) गारंटी योजना , 1982, प्रारंभ की । 

152. जमा बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या 
___ 145. पायात-निर्यात विषय विशेषज्ञ समिति --रिजर्व बैंक ने नवंबर जून 1982 के 1, 661 से बाहकर जून 1983 के अंत में 1, 718 हो 
1982 में निर्यात और पायात से संबंधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों गर्यः । इसमें 83 वाणिज्य बैंक, 140 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1, 49 5 
की जांच सथा दस्तावेज-क्रियाविधियों को सरल और सुगम बनाने के लिए सहकारी बैंक शामिल थे । अब इस योजना में 14 राज्यों और 3 संघ 
उपाय सुझाने के वास्ते एक विशेषज ममिति की नियुमित की । यह समिति , शासित क्षेत्रों के महकारी बैंकों को जमाराशियां शामिल हैं । 30 जून 1918 
भारतीय फर्मों/ कपनियों द्वारा विदेशों में अपने कार्यालय खोलने , व्यापारिक को मीमाकृत खातों की संख्या 1, 377 लाख थी जिसमें लगभग 35, 004 
प्रतिनिधियों को कमीशन का भुगतान करने , रायन्टी और लाइसेंस शुरुकों के करोड़ रुपये की कुल निर्धारणीय जमाराशियां पाती थीं । यह संख्या 30 
प्रेषण भारतीय कार्मिकों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति करने , विदेशी मुद्रा के जन 1982 को बढ़कर 1 ,598 लाख खाते और लगभग 42, 360 करोड़ 
प्राधिकृत डीलरों को अधिकारों के प्रत्यायोजन की वर्तमान प्रणाली का रुपये हो गयी । 
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153. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु ऋण 
गारंटी योजना 1971 में , तथा और 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेवा सहकारी 
समितियां गारंटी योजना , 1971 में पामिल हुए । इसके साथ ही 
इन दो योजनाओं में भाग लेने वाली ऋण संस्थानों की संख्या बनकर क्रमशः 
188 ( 75 वाणिज्य बैंक और 113 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ) तथा 149 ( 61 
बाणिज्य बैंक, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 37 महकारी बैक ) हो गयी । 
वित्त निगम गारंटी योजना 1971 में भाग लेनेवाली संस्थाओं की संख्या 18 
ही बनी रहीं । गैर प्रौद्योगिक क्षेत्र से संबंधित इन तीनों गारंटी योजनायों के 
अंतर्गत कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि जून 1982 के अंत के 4, 840 
करोड़ रुपये से बढ़कर विसम्बर 1982 के अंत में 5.(025करोड़ रुपये हो गयी । 
यह वृद्धि 3 . 9 प्रतिशत की थी । 

154. निगम की लघु ऋण गारंटी योजना 1981 में भाग लेने वाली 
संस्थानों की संगया जून 1983 के अन्त में बढ़कर 339 हो गयी जिममें 
71 वाणिज्य बैंक , 88 क्षेत्रीय प्रामीण बैंक , 15 गज्य वित्त निगम , 5 
अन्य राज्य विकास नामेंसियां और 160 सहकारी बैंक शामिल थे । 2 राज्य 
वित्त निगमों , 1 राज्य विकास एजेंसी और 4 सहकारी बैंकों ने इस योजना 
में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की लेकिन उन्होंने अभी तक करार 
का निष्पावन नहीं किया है । 31 दिसम्बर 1982 को लघु उद्योगों की 
गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 4, 087 करोड़ रुपये थी । 


को मान्यता प्रदान करने तथा उनकी स्मृति को अक्षुण्ण मनाये रखने के लिए 
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि डॉ० सी०डी० देशमुख 
स्मारफ व्याख्यानमाला के अंतर्गत किसी प्रख्यात भारतीय भयवा विदेशी 
व्यक्ति से आर्थिक विकास, मुद्रा और केन्द्रीय मंकिग से संबंधित किसी 
भी विषय पर साल में एक बार व्याख्याम कराया जाये । 

बंक के संगठनात्मक मामले और लेखे 
16 2. संगठनात्मक सुधार रिजर्व बैंक के कुछ कार्य राष्ट्रीय कृषि और 
ग्रामीण विकास बैंक को सौंपे जाने के फलस्वरूप 12 जुलाई 1982 से 
" ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग " के नाम में एक नया विभाग बनाया 
गया । शहरी बैंक का जो अब तक कृषि ऋण विभाग जो अब नाबार्ड 
का हिस्सा बन चुका है, का हिस्सा था , रिजर्व बैंक के पैकिंग परिचालन 
और विकास विभाग को अंतरित कर दिया गया है तथा इसका नाम बदल 
कर शहरी बैंक प्रभाग कर दिया गया । ग्रामीण आयोजना और ऋण 
विभाग ये कार्य करता है । जिला ऋण आयोजना सहित अग्रणी बैंक योजना , 
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम, विशेष कार्यक्रमों और ग्रामीण 
विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कमशोर वर्गों को ऋण, राज्य सहकारी बैंकों 
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित भारतीय 
रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा मैककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
की विभिन्न धाराओं का अनुपालन तथा इन बैंकों द्वारा मांविधिक वियरिणयों 
फा प्रस्तुतीकरण, राज्य सहकारी बैंकों और उनकी शाखाओं को जमा 
राशियों तथा अग्रिमों पर ग्याज के संबंध में निवेश जारी करना , नाबाई 
को विशेषज्ञ मार्गदर्शन/ सहायता तया ऋण उपलब्ध करना , समन्वित ग्रामीण 
विकास के संवर्धन के लिए विशेष अध्ययन करना तया ग्रामीण 
विकास के संबंध में रिजर्व बैंक की नीति निर्धारित करने का काम करता 
है । णहरी बम प्रभाग शहरी बैंकों से संबंधित सभी मामले देखता है जिनमें 
बैंकों को लाइसेंस देना तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बैंककारी 
विनियमम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन शामिल है । 

163. मशीनीकरण/ कम्प्यूटरीकरण.- - उत्पादकता तथा ग्राहक सेवा में 
मुधार की दृष्टि से इस वर्ष के दौरान जमा लेखा विभाग में चाल लेखे 
रखने तथा बबई, मद्रास तथा नई दिल्ली के समा शोधनगृहों में समाशोधन 
तथा तुलन के लिए मशीनो करण तथा कम्प्यूटरीकरण किया गया । । 
प्रतिशत पूंजी निवेश बांडों के जारी करने और तस्संबंधी सेवाएं उपलब्ध 
फरने तथा मंगई में वेतन रोल के कार्य का भी झम्प्यूटरीकरण कर दिया 
गया है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में रिजर्व बैंक 
प्रेषण सुविधा योजना के अन्तर्गत सरकारी खाते में प्राप्तियों और भुगतानों 
के समेकन तथा समाधान के कार्य करने के लिए मिनी-कम्प्यूटर प्रणाली 
की शुरुआत करने के प्रस्ताव के संबंध में भी प्रगति हुई । 

164, बाहरी चेकों का राष्ट्रीय समाशोधन शुरू करने की विमा में 
पहल के तौर पर मैकेनिकल चैक यिलगन ( सोटिंग ) को सुविधा के लिए , 
पैक लेखन के लिए मेग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिफानीशन का प्रयोग आरंभ 
करने के संबंध में एक अंतर-संस्थागत दल अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा . 
है । दल राष्ट्रीय समाशोधन के लिए पैक प्रपत्रों के मामकीकरण, कागज 
मद्रण विनिर्देशन नथा संगठनात्मक व्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी 
विचार करेगा । 
___ 165. नियोज। -नियोक्ता संबंध.---पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उस आयो 
लन का उल्लेख किया गया था जो 12 अप्रैल 1982 से " अखिल 
भारतीय तृतीय श्रेणी कर्मचारी मष " द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक विवाव 
न्यायाधिकरण के निर्णय के कुछ उपबंधों के विरुद्ध चलाया जा रहा था । 
यद्यपि यह अदिोलन वर्ष की समाप्ति से पहले ही विभिन्न कार्यालयों में 
समाप्त कर दिया गया था लेकिन यह कलकत्ता में जारी रहा ; जिसके 
कारण विभिन्न विभागों में बहुत अधिक काम इकट्ठा हो गया और इसके 
परिणामस्वरूप सरकारी प्राप्तियों और भगतान का काम राष्ट्रीयकृत 
बैंकों को सौंपना आवश्यक हो गया । घलकना का यह विलिन , अगस्त 
1982 में समाप्त हुआ . तथा नोट परीक्षण और सत्यापन अनुभागों के 
कर्मचारियों ने काम का पुनरीक्षित कोटा निपटाना शुरू किया । मई 
1982 में कर्मचारी संघ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के 


155. गैर बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियो.---वित्तीय कंपनी विभाग 
द्वारा गैर बैंकिंग कम्पनियों की जमाराशियों के बारे में किये गये सर्वे से 
यह स्पष्ट होता है कि जमाराणियों में वृद्धि की प्रवृत्ति निरंतर यनी हुई 
है । मार्च 1982 को समाप्त वर्ष के दौरान कम्पनियों की कुल जमाराशियां 
1 ,304 . 8 करोड़ रुपये ( छूट प्राप्त जमाराशियों सहित ) बढ़कर 5, 492 . 8 
करोड़ रुपये हो गयी । 5, 420 रिपोटिंग कम्पनियों में से 2, 750 गैर 
वित्तीय कम्पनियों, 2, 129 वित्तीय कम्पनियों और 541 विधि गैर 
बैंकिग कम्पनियों (चिट फंड कंपनियों ) की बकाया जमाराशियां क्रमश : 
3, 746 करोड़ रु० ( 68 . 2 प्रतिशत ) 1, 535 . 9 करोड़ रुपये ( 28 . 0 
प्रतिणत ) और 211 . 0 करोड़ रु० ( 3 . 8 प्रतिशत ) थी । 

156 परंसी चेस्ट.--- देश में जून 1983 के अंत में कुल 4327 करेंमी चेस्ट 
थे , जिन में से 593 कोषागार (रिपोजिटरी ) थे । इनमें से , रिजर्व बैंक के 
पास 5, स्टेट बैंक समूह के पाम 3, 095 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 352, 
सरकारी कोपागा / उपकोषागारों के पास 268 तथा जम्मू और कश्मीर 
बैंक लि ., के पास 4 करेंसी चेस्ट थे । 
___ 157. सर्वेक्षण मंगोष्टियां.----वर्ष के दौरान " अखिल भारतीय ऋण 
और निवेश सर्वेक्षण 1981- 82 " के लिए आंकड़ों के अभिसंस्करण तथा 
सांख्यिकीय सारणियों के बनाने के काम में प्रगति हुई । भारतीय रिर्व 
बैंक के अनुरोध पर यह सर्वेक्षण , राष्ट्रीय प्रतिवर्श मर्वेक्षण संस्थान द्वारा 
मायोजित किया गया । 

158. " भारत की विदेशी देयताएं और आस्तियां, 1981 और 
1982 " की गणना शुरू की गयी । इस गणना के लिए मुख्य रूप से 
विदेशी देयताओं और अस्तियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जा 
रही है । जिसमें शेयर और ऋण पन , आयात और निर्यातों से संबंधित 
आस्थगिस ऋण जमाराशियां और अग्रिम जैसी मदें शामिल है । 

159. वर्ष 1983- 84 के दौरान वाणिज्य बैंकों से सहायता प्राप्त 
लघु औद्यगिक इकाइयों के संबंध में वैसा ही एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव 
है जैमाफि 1977 में रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था । 

160. " भारत सरकार द्वारा नियुक्त अयतों विषयक कार्यकारी वल " 
की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मार्च 1983 में एक सेमिनार फा 
आयोजन किया गया । इस संगोष्ठी में बचत और पूंजी निर्माण की 
अवधारणाओं, परिभाषाओं, पद्धतियों , आंकड़ों के स्रोतों तथा निर्वचनों भौर 
नीति के कार्यान्वयन पर विचारविमर्श किया गया । 
___ 161 . सी . सी . देशमुख स्मारक व्याख्यान माला.- -स्वर्गीय गै० सी० 
डी . देशमुख द्वारा की गय रिजर्व बैंक और देश को उल्लेखनीय सेवाओं 
216GI/ 84 - - 5 
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171. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में स्टाफ अधिकारी ग्रेड " बी " के पद के 
लिए लिखित परीक्षा में अनु० जन० जा . के उम्मीदवारों द्वारा स्तरीय 
उत्तर न दिये जाने के संबंध में जिम अध्ययन का उल्लेख किया गया 
था , उसे भारतीय शिक्षण संस्थान , पुणे का सोंगा गया था । उक्त संस्थान 
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की जा रही है । भारतीय रिजर्व बैंक 
सविसेज बोर्ड ने स्टाफ अधिकारी ग्रेड " ए " पदों पर नियुमिन के लिए 
केवल अनु० जाति/ अनु० जन० जा . के उम्मीदवारों से ही आवेदन आमंत्रित 
करते हुए विशेष विज्ञापन जारी किये हैं ताकि उनके संबंध में बकाया 
पिछले रिक्त स्थानों की अधिक से अधिक पूर्ति की जा सके । इम लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए स्टाफ अधिकारी ग्रेड " ए " ( मीधी भर्ती ) हेतु आवेदन 
के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के पासते निर्धारित 31 वर्ष 
की अधिकतम आयु सीमा को और बढ़ाकर अब 34 वर्ष कर दिया गया 


गठन तथा विशेष रूप से प्रबंध कार्यों से समय कार्यों से संबंधित मदों 
के बारे में उसके निर्णय को चुनौती दी , जो अभी तक न्यायालय के 
विचाराधीन है । इस वर्ष के दौरान बैंक ने न्यायाधिकरण के निदेशों की 
सीमाओं के भीतर चरणबद्ध प में मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण का काम 
प्रारंभ किया । मशीनीकरण/ कम्प्यूटरीकरण और किन क्षेत्रों में किया जा 
मकता है इसका अध्ययन किया जा रहा है । 
___ 166. बैंक के चतुर्थ श्रेणी के फर्मचारियों के मांगपन की कुछ 
अनिर्णीत मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए मार्च 1983 में मैक तथा 
अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के मोच एक बैठक का 
आयोजन किया गया । तसीय श्रेणी कर्मचारियों की कुछ समस्याओं को 
हल करने के लिए भी बैंक और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी 
संष के बीच बैठकों का आयोजन किया गया । 
____ 167. इस वर्ष के दौरान "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफिमर्स एसो . 
सिएशन के माथ संयुक्त परामर्श परिषद की बैठक के अलावा अधिकारियों 
के दोनों संघों के साथ वार्षिक समझौता बैठकें भी आयोजित की गयी 
जिनमें अधिकारियों के हितों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों 
ती उनको दी जाने वाली सुविधाओं को उदार बनाने के विषय पर विचार 
विमर्श किया गया । वर्ष के दौरान अपने अधिकारियों के साथ बैंक के 
संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे । र 

____ 168. दिसंबर 1982 में प्रबंधकों और विभागीय प्रमुखों के एक 
सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बाहर के विभिन्न कार्यालयों में 
भौधोगिक संबंधों की स्थिति, मुद्रा प्रबंध की समस्याओं आदि पर विचार 
विमर्श किया गया । 

169. बैंक की सेवा में अनुसूचित जातियों/ अन सूचित जनजातियों का 
प्रतिनिधित्व . - 1 जनवरी , 1983 को बैंक में अनुसूचित आति और 
अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या सोनों वर्गों अर्थात 
चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में क्रमश : 1, 915 ( अनु० आ० 
1, 547, अनु० जन० जा० 368 ), 3,128 ( अनु० जा० 2,147, अमु० 
जन० जा . 981 ) और 305 ( अनु० जा० 268, अनु० जन० मा० 37 ) थी । 
इनकी तुलना में पहली जनवरी 1982 की स्थिति के अनुसार श्रेणी 
IV में 2, 154 ( अनु० जा० 1,747, अनु० जन० जा० 407) , श्रेणी III 
में 3165 (अनु० जा० 2,159, अनु० जन० जा० 1, 006 ) तथा श्रेणी 
I में 326 ( अनु० जा० 284, अनु० जा० जा० 42) कर्मचारी थे । 
नाबाई से तथा नाबार्ड को कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण जनवरी 
1983 तक के इन आकड़ों में कुछ परिवर्तन हो सकता है और अंतिम 
स्थिति 1984 तक सामने आयेगी । 

170. कैलेंडर वर्ष, 1982 के दौरार बैंक में विधि श्रेणियों में की 
गयी सीधी भर्ती तथा कुल भर्ती में अनु० जा०/ अनु० जन० जा० के प्रति 
निधित्व का विवरण निम्न प्रकार है : 

उम्मीद - भर्ती किये गये कुल भर्तीकिये गये कुल 
मारों उम्मीदवारों में उम्मीदवारों में 
की कुल अनु० जा० अनु० अमु० जा० अनु० 
संख्या जन० आ० के अन० जा० के 

उम्मीदवारों की उम्मीदवारों की 
संख्या 

प्रतिपात 


__ 172. वर्ष के दौरान अनुजा. और अनु० जन० मा० विषयक संपर्म 
अधिकारी के एक प्रतिनिधि ने बैंक के पटना और कानपुर कार्यालयों तथा 
बम्बई में निर्गम विभाग द्वारा रखे जा रहे रोस्टरों का निरीक्षण किया । 
इन केन्द्रों पर पदोन्नति में आरक्षण हेतु रिजर्व बैंक की योजना के कार्या 
म्ययन में जो अनियमितताएं पायी गयीं उनमें से कुछ को सुधारा जा चुका 
है , तथा अन्य अनियमितताओं को दूर किया जा रहा है । 

173. बैंक की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार. - अब यह 
निर्णय लिया गया है कि अब तक श्रेणी III में सभी अन्य पदों पर भूतपूर्व 
सैनिकों को दिये जाने वाले आरक्षण को वर्ष 1983 से लिपिक ग्रेड II , 
सिक्का नोट परीक्षक ग्रेड II के लिए भी उपलब्ध कराया जाये । कैलेंडर 
वर्ष 1982 के दौरान श्रेणी III (लिपिकों के सामान्य वर्ग को छोड़ कर ) 
तथा श्रेणी IV में भरे गये क्रमशः 251 तथा 634 पवों में से क्रमशः 
11 और 75 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की गयी , जबकि निर्धा 
रित बरों अर्थात् श्रेणी III के लिए 14- 1/ 2 प्रतिशत तथा श्रेणी के 
लिए 24-1/ 2 प्रतिशत के अनुसार क्रमश: 37 और 153 पद उनके लिए 
आरक्षित थे । भूतपूर्व सैनिकों में से उचित उम्मीदवार उपलब्ध न होने 
के कारण कुल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिशत श्रेणी III तथा श्रणी IV 
में क्रमशः 4 . 4 तथा 11 . 8 रहा । 

. 
174. हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा. --हिन्दी के प्रयोग से संबंधित 
वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने अपने कार्यालयों में . 
हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के वास्ते कई उपाय किये । 

175. क्षेत्र " क " (हिन्दी भाषी प्रदेश ) तपा क्षेत्र " ख " ( माहाराष्ट्र 
गुजरात और पंजाय ) में स्थित मैक के विभिन्न कार्यालयों को 1982 के 
लिए वार्षिक समयबद्ध कार्यक्रम भेजा गया । इस कार्यक्रम के अनुसार यह 
आवश्यक है कि उक्त कार्यालय अपने फुल पत्राचार में हिन्दी के पत्राचार 
के प्रतिशत को क्रमशः 68- 2/ 3 तथा 30 तक बढ़ाएं । इसके अलावा इन 
कार्यालयों से यह भी कहा गया कि वे अपने सभी श्रेणी के कर्मचारियों तथा 
जनता से संबंधित परिपत्र, आवेश आदि हिन्दी में जारी करें । उक्त 
आवश्यकताओ का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए बैंक के सभी अधि 
कारियो को जांच-सूची और जांच-बिन्दुओं को प्रतियां भी उपलब्ध करायी 
गयी है । 


श्रेणी 


अमु० अनु जन अनु० शनु० जन 
जा जा जा जा . 

- --- - - - - - - -- 


192 


123 


- 6 . 3 
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176. मैंक तथा उससे संबंद्ध संस्थाओं की विविध रिपोर्टों का हिन्दी 
में प्रकाशन जारी रहा । इनके अलावा निम्नलिखित छ: प्रकाशन भी 
इस वर्ष के दौरान हिन्दी में जारी किये गये । बैंकिंग शब्दावली (हिन्दी 
अंग्रेजी ) , बैंकिंग शब्दावली ( अंग्रेजी-हिन्दी ), संशोधित संस्करण , उग्च 
स्तरीय बैंकिंग उम्मुख हिन्दी पाठ्यक्रम, हिन्दी के प्रयोग के शिए जान्न 
यूपी, हिन्दी के प्रयोग लिए जांच-भिन्दु और भारतीय अर्थव्यवस्था 
मूल सांसिपकी ( फोल्डर ) । 


1572 


215 


127 13 . 7 


श्रेणी I 
( अधिकारी ) . . 
श्रेणी II 
(लिपिकीय स्टाफ आदि ) 
श्रेणी III 
( अधीनस्थ स्टाफ ) 
(i ) सफाई कर्मचारियों को 

छोड़कर ) 
( ii ) सफाई कर्मचारी 


8 . 1 


523 13243 25 .28. 2 
24 165 66. 7 20 . 9 


_ 177. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय , बंबई.- - बैंकर प्रशिक्षण महाविया 
लय ने केन्द्रीय , वाणिज्य और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में सामान्य कार्यक्रम, 
ऋण- क्षेत्र में विशेष/प्रयोजनमूलक कार्यक्रम तथा कार्मिक प्रबंध, औद्योगिक 


- - 


- 


[ भाग I[ - खण्ड ( ) ] 
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सेमिनार का आयोजन किया जिनमें भारत तथा विदेश को विविध किंग 
संस्थाओं तथा सरकार के 1, 872 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया । 
इस प्रकार सितंबर 1969 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक 
प्रशिक्षिप्त अधिकारियों की कुल संमया अफर 19,170 हो गयी है । 

187. रिजर्व बैंक स्टॉफ महाविद्यालय, मद्रास. -रिजर्व बैंक स्टॉफ 
महाविद्यालय बैंक में विभिन्न विभागों में कार्यरत ग्रेड " ए " से ग्रेस 
" सी तक के स्टाफ अधिकारियों को प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति 
करता रहा । आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 57 कार्यक्रमों का 
आयोजन किया जिनमें 1, 332 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया । 
1963 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधि 
कारियों की कुल संख्या 12,151 हो गयी है । 


संबंध और संगठन तथा पद्धति से संबंधित क्षेत्रों के लिए विशेष 
प्रबंधकीय कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना जारी रखा । इसके अलावा 
निष्पावन वाटिंग , बैंकरों के लिए सांख्यिकी, बैंकिंग के विधिक पहलू , 
व्यापार बैकिंग , संकाय विकास, पोर्टफोलियों मैनेजमेंट आदि विषयों पर 
मी कार्यक्रम आयोजित किये गये । 
___ 178, आलोच्य अवधि के दौरान बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने नो 
नये कार्यक्रम शुरू किये । अन्य बैंकों के अनुरोध पर महाविद्यालय ने अपने 
संकाय सवस्यों को उनके महाविद्यालयों में सत्रों का संचालन करने के लिए 
भी प्रतिनियुक्त किया । 
__ 179. यह महाविद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा विशेष अध्ययनों 
का आयोजन तथा पुस्तकों आदि का प्रकाशन भी करता है । इस वर्ष के 
दौरान इस महाविद्यालय ने निम्नलिखित पांच प्रकाशन जारी किये : - - 

बैं० प्र० म० --- बुलेटिन , पाणिज्य बैंकों में निष्पादन गजट बनाना , 
अनुशासनात्मक कार्रवाई पर गाइड , उत्पादकता पर आयोजित सेमिनार का 
कार्य विवरण और तम्बाक पर आयोजित सेमिनार का कार्य विवरण । 

180. उपस अवधि के दौरान कुल 18 कार्यक्रमों का आयोजन 
किया ; जिनमें 44 विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल थे । इनमें से 
14 कार्यक्रम अंतर कंपनी कार्यक्रम थे जो प्रायोजक संस्थाओं (जिनमें से 
अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक थे ) की 
विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाये गये थे । इम 14 में से 13 
कार्यक्रम प्रायोजक संस्थाओं के स्वयं के केन्द्रों पर चलाये गये । 

181. उक्त अवधि में महाविद्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक , वाणिज्य 
बैंकों, विकास वित्त संस्थाओं, सरकार और विदेशी बैंकों के 2, 440 
अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया । इस प्रकार 1954 में महा 
विद्यालय की स्थापना से सेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों को फुल 
संख्या बढ़कर 23,957 हो गयी है । 
_____ 182. कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे.- - कृषि वित्त और उससे 
संबंधित विषयों पर सामान्य और विशिष्ट कार्यक्रम करने के अलावा 
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय ने निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को उपलब्ध 
की जानेवाली सेवाओं में सुधार की दृष्टि से ग्रामीण ऋण संस्थाओं के 
कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक प्रशिक्षण कार्यशाला का भी 
मायोजन किया । यह कार्यशाला खाय और कृषि मंगठन द्वारा गठित 
समन्वित ग्रामीण विकास विषयक अंतर-एजेन्सो समिति तथा संयुक्त राष्ट्र 
संष को अन्य संस्थाओं के सहयोग से चलायी गयी । 

183. महाविद्यालय ने मवम्बर 1982 में " कमजोर वर्गों को ऋण 
सहायता " पर एक सेमिनार का आयोजन किया । यह सेमिनार केन्द्रीय 
गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रायोजित 
की गयी थी । इस सेमिनार में वाणिज्य बैंकों, प्रामीण बैंकों तथा राज्य 
सरकारों आदि के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों में भाग लिया । 

184. महाविद्यालय ने राष्ट्रमण्डल ( कामनवेल्प ) सचिवालय , लंदन के 
सहयोग से लघु कृषक पशुधन , परियोजना तपार करने के बारे में भी एक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । 


188. सामान्य रूप से चलाये जाने वाले व्यापक तथा अन्य प्रयोजन 
मूलक कार्यक्रमों के अलावा "निजी सचिव ग्रेड ए " के लिये मार्गदर्शी 
कार्यक्रम तथा स्टाफ अधिकारी ग्रेड " बो " ( सीधी भर्सी ) के लिए "व्यष 
हार विज्ञान पर कार्यक्रम प्रायोजित किये गये । 

189. सहायक कोषपालों के लिए एक कार्यक्रम पूर्णतः हिन्दी माध्यम 
से तथा ऋणमूल्यांकन पर एक संशोधित कार्यक्रम भी बलाये गये , जिसमें 
कार्यशील पूंजी पावश्यकतामों तथा मीयादी वित्त से संबंधित नवीनतम 
तकनीकों को शामिल किया गया । 

190. अन्तर कंपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम -- बैंक में प्रेस " " मार 
" एफ " में कार्यरत प्रबंधकों तथा संभावित प्रबंधकों में प्रवधारणात्मक 
तथा प्रबंधकीय दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से, फरवरी 1983 में नयी दिल्ली 
में एक कार्यशाला का प्रयोजन किया गया । म मेजमेंट डेवलपमेंट इन्स्टिट्यूट 
नयी दिल्ली के सहयोग से " समय प्रबंध " पर भी वो दिन का एक . 
पतर-कंपनी कार्यक्रम प्रायोजित किया गया था । इस कार्यक्रम का उद्देश्य 
कुछ तकनीक अपमाकर समय में अधिक सफल उपयोग के वास्ते कुछ 
ठोस सुझाव देने के अलाषा " समय प्रबंध के विविध पहलु भों पर जानकारी 
उपलब्ध कराना था । फरवरी 1983 में एक " कम्प्यूटर परियोधन 
सेमिनार " का मायोजन किया गया , जिसमें बैंक के अधिकारियों 
को यह बताया गया कि एक बड़ी संस्था में माधुनिक फम्प्यूटर प्रणाली 
का उपयोग और उसकी क्षमताएं क्या है । 

19 1. प्रचिलिक प्रशिक्षण केन्द्र - - बैंक द्वारा भायखला ( बंबई ) , 
फलकसा , मद्रास और नयी दिल्ली के मचिलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में बैंक 
में लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । प्राचलिक 
प्रशिक्षण केन्द्रों ने लिपिकीय कर्मचारियों, लिपिक ग्रेड II तथा टेलर 
सिक्का नोट परीक्षण ग्रेड I के लिए क्रममा ; विशेष पाठ्यक्रमों , प्रारंभिक 
पाठ्यक्रमों तथा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखा । वर्ष 
फे दौरान आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में 2, 218 कर्मचारियों को प्रशिक्षित 
किया गया और इस प्रकार प्रचलित प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से 
लेकर अब तक प्रशिक्षण पानेवाले इस प्रकार के स्टाफ की कुल संख्या 
बड़कर 24, 884 हो गयी । 


192. प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की देश और विदेश में प्रति 
नियुक्ति --- क में अपने अधिकारियों को देश विदेश की प्रतिष्ठित संस्थानों 
• प्रादि द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों , सेमिनारों 
पौर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त करमा जारी रखा । 


185. भारत , बंगलादेश, श्रीलंका और नेपाल के बीच "कृषि बैंकिंग 
में प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केन्द्र " की स्थापना के बारे में 
अन्तर सरकार परामर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि बैंकिंग में 
प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महयोग केन्द्र की ओर से वर्ष 1983 में यह 
महाविद्यालय " परियोजना-वित्त " और " उत्पावन वित्त " पर दो कार्यक्रमों 
का आयोजन फरे । महाविद्यालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन के श्रीलंका 
स्थित ग्रामीण बैकिंग और फर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में ग्रामीण 
बैंकिंग विंग की स्थापना के लिए किया गया परामर्श- अनुबंध भी पूरा 
फर लिया है । 


193. इस वर्ष के दौरान बैंक ने भारत स्थित संस्थानों द्वारा 
प्रबंध तथा उससे संबंधित विषयों तथा वाणिज्य बैंकिंग , प्रशासन , विदेशी 
मुद्रा नियंत्रण प्रादि विषयों पर प्रायोजित किये गये विविध कार्यक्रमों 
में अपने 174 अधिकारियों को नामित किया । . 

194. बैंक ने अपने 22 अधिकारियों को पश्चिम अममी, भमरीका , 
जापान , फिलिपाइन्स , इंडोनेशिया , मलयेशिया , पाइपर मादि देशों की 
मैकिंग और वित्तीय संस्थानों में अध्ययन के लिए भेजा । 


186. आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 83 निममित कार्य 
फमों के अलावा विशेष कार्यक्रम और सरकार द्वारा प्रायोजित एक 


- 


--- - - 


- 


- - - - 
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- - - ----- - -- - - 
____ 195. विदेशी बैंकों के अधिकारियों को उपलग्ध करायी गयी प्रशिक्षण 

। अधिकारियों के लिए 92 फ्लैट ( और 10 स्वयंपूर्ण सिंगल कमरे सहित ) 
सुविधाएं - बैंक ने विदेशी केन्द्रीय और वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त विशेष 

गौहाटी में श्रेणी IV के लिए 196 फ्लैट और श्रेणी IV स्टाफ के लिए 
अनुरोधों के अनुसरण में अनके अधिकारियों को प्रशिक्षण और अध्ययन 78 फ्लैट एवं कानपुर में अधिकारियों के लिए 85 फ्लंट ( 6 स्वयंपूर्ण 
सुविधाएं देना जारी रखा । इसमें एशियाई पीर पंििफक क्षेत्रीय कृषि 

सिंगल कमरे सहित ) शामिल हैं । 
ऋण संघ ( ए पी आर ए सी ए ) स्टाफ एक्सज प्रोग्राम , कॉमनवेल्थ 
फन्ड टेक्निकल को - प्रोपरेशन लंदन, कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग 

. 203. अधिकारियों के लिए 310 पलटों , नयपल्ली , भुवनेश्वर में 

___ 100 फ्लैट ( 8 सिंगल स्वयंपूर्ण कमरों सहित ) , कल्लूर-कोचीन में 29 
योजना, युनाइटेड नेशन्स, के बलपमेन्ट प्रोग्राम प्राधि जैसी अंतर्राष्ट्रीय 
सहकारिता की योजनामों के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम भी शामिल थे । 

फ्लैट, राजेन्द्र नगर-पटमा में 4 फ्लैट, अमीर पेठ हरबराबाद मे 178 
जिन 78 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की गयी नमें से , 

फ्लैट ( सथा श्रेणी III और IV के लिए 308 फ्लैटों ) , कलर -कोचीन 
27 श्रीलंका से , 17 नेपाल से , 9 सूडान से सथा 6 सजानिया तथा 

में 84 क्वार्टर , दिषा -पटमा में 224 क्वार्टर का निर्माण कार्य शीघ्र 
केन्या तथा सिशिलिस से दो - दो थे । इनके अतिरिक्त थाइलण्ड, इंडोनेशिया , 

ही शुरु किये जाने की संभावना है । 
मॉरीशस , घाना, भूटान मावि से भी प्रशिक्षणार्थी आये थे । 

___ 204. अधेरी-बंबई में बैंक के चकाला ऑफिसर्स क्वार्टर्म में अधि 
196 राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थाम - - राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान 

कारियों के लिए 36 स्वयंपूर्ण सिंगल कमरे और 4 छोटे फ्लैटों आले 
ने 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम / सेमीनार / सम्मेलन / कार्यशालायें प्रायोजित की 

" जी " लॉफ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । मालाड-बंबई में श्रेणी 
जिममें लगभग 800 व्यक्तियों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त बैंकों 

IV स्टॉफ के लिए 120 फ्लैटोंवाली 6 इमारतों वाली प्रावासीय परि . 
में लागत तथा लाभप्रदप्ता , भारतीय बाणिज्यिक बैंकों के घरेलू कारोबार 

योजना का पहला चरण लगभग पूरा होने वाला है । कनिषम् केसेंट 
में लाभ तथा लाभप्रवता की प्रवृत्तियां , विदेशी मुद्रा प्रकटन का जोखिम 

बंगलूर में अधिकारियों के लिए 56 फ्लैटों और शालीमार बाग-नयी 
प्रबंध , विभेदक म्याज दर योजना के प्रभाव का अध्ययम , करहित 

दिल्ली में श्रेणी III और IV के स्टाफ के लिए 315 फ्लैटों का निर्माण 
फोनों का विकास और पैकिंग की भूमिका और समेकित ग्रामीण विकास 

कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है । 54 7 फ्लैटों जयपुर में अधिकारियों 
कार्यक्रम के अध्ययन पर , अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गयी । इस 

के लिए 108 फ्लैट , ( 6 सिंगल स्थयंपूर्ण कमरों सहित ) , पुणे में 
समय ओ योजनाएं हाथ में हैं , ये इस प्रकार हैं : कार्यकारी पूंजी प्रबंध 

41 फ्लैट ( अधिकारियों के लिए 17, श्रेणी III स्टाफ के लिए 
( साइकिल उद्योग तथा प्रोटोमोबाईल उद्योग के विशेष संदर्भ में ) महा 

24 फ्लैट ) तथा हैदराबाद में अधिकारियों के लिए 14 पलटों और 
नगरीय शाखाओं में हाउस कीपिंग समस्याएं, सार्यजनिक क्षेत्र के बैंकों 

श्रेणी III स्टाफ के लिए 384 पलैटों का निर्माण कार्य चल रहा है । 
के निष्पादन का मूल्यांकन तथा प्रौद्योगिक ऋण प्रस्तावों को प्रोसेसिंग 

205. एक मुण्त आधार पर प्रथया टर्नकी प्राधार पर फ्लैटों की 
तथा मंजूरी का अध्ययन । 

खरीद - - समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक मुश्त प्राधार पर 401 फ्लैटों 
197. प्रेस संपर्क - प्रेस संपर्क प्रभाग ने रिजर्व बैंक तथा जनता ( बेगमपेट, हैदराबाद में श्रेणी III स्टाफ के लिए 384 फ्लैटों तथा 
के बीच रिजर्व बैंक तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के गणेशखिंड रोष्ट ( पुणे ) में अधिकारियों के लिए 9 फ्लैट ) तथा कोषरूप , 
विभिन्न विभागों के कार्यों के बारे में जानकारी जारी करते हुए , प्रभाव पुणे में अधिकारियों के लिए चार फ्लेटों की खरीद के लिए सीन करार 
शाली संप्रेषण बनाये रखने का काम जारी रखा । 

निष्पावित किये गये । 
198. इस प्रमाग ने समस्त भारत से मामंत्रित प्राधिक संपादकों 

208. जमीन की खरीद - बंबई में बैंक में मांदरा -फली कम्प्लेक्स 
का सम्मेलन प्रायोजित किया ताकि उमफे तथा बैंक के गवर्नर और मम्म 

में तथा शिवठी में मावासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए प्लॉट प्राप्त 
वरिष्ठ कार्यपालकों के बीच विचारों के अनौपचारिक प्रापान प्रदान 

किये । जयपुर में बैंक के स्टाफ के लिए रिहायसी प्रावास निर्माण के 
के जरिये , बैंक की नीतियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए पाता 

पास्ते 8 एकड़ जमीन खरीदी गयी है । 
वरण तैयार किया जा सके । 

207. भावासीय ऋण योजना --पहली जुलाई 1982 से 
199. इस प्रभाग मे अनिवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध विभिन्न 30 जन 1983 तक की अवधि के दौरान नोपे लिखे अनुसार मावासीय 
निवेश सुविधामों पर पसंमान नीतियों और कार्यविधियों के बारे में सूचना 

ऋण मंजूर किये गये थे 
देते हुए पुस्तिका प्रकाशित की । इस प्रभाग ने (i ) समाशोधन गृह के 
लिए मिनी कम्प्यूटर प्रणाली ( सध्य पौर आंक ) तथा ( ii ) निक्षेप 

( क ) सहकारी मावासीय समिति समितियों 

राशि 
बीमा और प्रत्यय गारंटो निगम में कम्प्यूटरीकरण पर भी फोल्डर प्रका 

की संख्या 
शित किये हैं । 
200. परिसर - मंडीगढ़ में कार्यालय भवन के निर्माण का पहला नयी सहकारी समिसिया 

52, 94, 822 
चरण पूरा हो गया है । जयपुर में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 

पहले से गठित सहकारी समितियों को 
चल रहा है । नागपुर में अतिरिक्त भवन पर कार्य शुरू कर दिया गया 

अतिरिक्त ऋण 

15 15, 73 , 903 


56, 67, 833 


( ख ) ऋण : अलग अलग कर्मचारी 


रामि 


कर्मचारियों 
की संख्या 


- 201. पावासीय क्वार्टर - - वर्ष के दौरान 306 फ्लैट जिनमें 
महदमाबाद में अधिकारियों के लिए 64 फ्लैट ( 4 स्वयंपूर्ण सिंगल 
कमरों सहित ) , भोपाल में अधिकारियों के लिए 110 ( 8 स्वयंपूर्ण 
सिंगल कमरों सहित ) , पौर श्रणी III मौर IV के लिए 112 फ्लैट , 
नयी दिल्ली में अधिकारियों के लिए 90 फ्लैट तथा 10 स्वयंपूर्ण सिंगल 
कमरे तथा त्रिवेन्द्रम में श्रेणी IV के लिए 56 फ्लैट मामिल हैं , लगभग 
पूरे कर लिये गये हैं तथा कम्जा लेने के लिए जल्द ही तैयार हो 


रुपये 


396 


2, 06, 27, 527 


मये ऋण 
पहले ऋण ले चुके कर्मचारियों को 

अतिरिक्त ऋण 


जायेंगे । 


28064, 11 , 220 


___ 202. 821 फ्लैटों का निर्माण कार्य चल रहा है । इन में अहमदाबाद 
में श्रेणी II और IV के स्टाफ के लिये 370 फ्लैट, कलकत्ता में 


2, 70, 38, 728 


[ भाग II -- मण ( ii) 1 


भारत का राजपन्न : जून 2, 1984/ज्येष्ठ 12, 1906 


1593 


- 


- 


- 


219. इस वर्ष किये गये 215 . 42 करोड़ रुपये के कुल व्यय को 
426 .76 करोड़ की शेष में से निकालने के बाद (पिछले वर्ष की शेष 
माय 411 . 78 करोड़ रुपये पी पौर व्यय की राशि 201 . 67 करोड़ 
रुपये पी ) । केन्द्रीय सरकार को मवा करने के लिए अलग रखे गये लाभ 
की अधिशेष राशि 210 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के बराबर ही ) बनाये 
रखी गयी । 

( राणि करोड़ रूपयों में ) 


- 


वर्ष 


1982- 83 1981- 82 


28 . 07666 . 01 


128 . 83 


95 . 74 


1. राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिमों पर 
___ ब्याज . . . . 
2. राज्य सरकारों को ( ऊपर मद ( 1 ) में 

उल्लिखित अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर 
तथा वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों को 
दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर समाज , 
3. रुपयों प्रतिभूतियों पर ब्याज और खजाना 
___ विलों पर बट्टा 
4. विदेशी प्रतिभूतियों , निवेशों तथा खजाना 

बिलों पर, ब्याज तथा बट्टा . . 
5, कमीशन तथा विनिमय 
6 . अन्य आय 


626 , 06 


381 . 51 


520 . 58 598 . 48 
40 . 73 __ 43. 54 
40 . 7342 . 54 
1 . 34 1 . 14 


13.43 . 61 


1185 . 42 


घटायें : अनसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके 

द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी गयी 
अतिरिक्त औसत शेष राशियों पर 
चुकाया गया ग्याज . . 


303. 19 


228 . 66 


___ 1961 में योजना के शुरू होने से लेकर अब तक मग र किये गये 
समिति एवं अलग - मलग क्षणों के जोड़ श्रमशः रु० 13, 41,68 
620 .00 तथा २० 17 13, 81, 207. 00 बैठते हैं । 

208. कुल मिलाकर प तक 7,608 कर्मचारी इस योजना का 
लाभ उठा चुके हैं । 

209. केन्द्रीय बो डा० प्राई जी पटेल 15 सितम्बर को कारोबार 
की समाप्ति पर बैंक के गवर्नर के पद सेवानिवृत्त हुए । 1 . मनमोहन 
सिंह ने 16 सितम्बर 1982 को गर्वमर के रूप में कार्यभार संभाला । 
बोर्ड १० आई०जी० पटेल द्वारा की गयी मूल्यवान सेवाओं की भूरि -भूरि 
सराहना करता है । 

210. सर्वधी ए. एन हक्सर प्रकबर हैदरी, जहागीर ज पटेल 
शं० ल० किर्लोस्कर तथा एम पी चिरतल और मा० भरत राम डा० कुरियन डा० 
बी कटप्पण्या तथा डा० डी पी सिंह अपनी नियुक्ति की अवधि की 
समाप्ति पर केनीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में 18 मार्च को सेवानिवृत्ति 
हुए और उनके स्थान पर उसी तारीख से सर्वश्री जवाहरलाल सेन गुप्ता , 
प्रपोक कुमार जैन , पार पी . गोएंका , रघुराज , आदित्य वी बिरला , 
पार गणेशन तथा पी एन देवराजन एवं ग . एस पार सेन तथा 
स ए एम कहलोन नियुक्त किये गये । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 
की धारा 8 ( 1 ) ( घ ) के अंतर्गत नामित निदेशक श्री रा० ना . मल्होत्रा 
ने 12 अक्तूबर 1982 को त्याग पझ पिया और उनके स्थान पर श्री . 
एम रनसिंहम नियुक्त किये गये । फिर श्री नरसिंहम द्वारा पहली 
जुलाई 1983 को पद त्यागने पर श्री पी के कौल उनके स्थान पर 
11 जुलाई 1983 को नियुक्त किये गये । बोर्ड सेवानिवृत्ति निदेशकों की 
सेवामों की सराहना करता है । 

211. श्री मा० रामकृष्णय्या ने 31 जुलाई 1983 को बैंक के 
उपगर्वनर का पद त्याग दिया । बोई उनके द्वारा की गयी बैंक की सेवाओं 
की भूरि- भूरि सराहना करता है । 

212. स्थानीय बोर्ड श्री ए . एन . हसर, जो 18 मार्च 1983 
को केन्द्रीय मोर्ड के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए, पूर्वी क्षेत्र के 
स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रहे और उनका स्थान उसी सारीख से श्री जवाहर 
लाल सेन गुप्ता द्वारा भर गया । 18 मार्च 1983 को उत्तरी क्षेस के 
पोर्ट से सवस्य के रूप में डा० भरत राम की सेवानिवृति के फलस्वरूप 
उसी तारीख से उनका स्थान हा० एस० भार० सेन ने ले लिया । 

213. वर्ष के दौरान केन्द्रीय गोर्ड की छः बैठक हुई । इसमें से वो बबई 
में तथा एक -एक मद्रास , कलकत्ता , जयपुर तथा नई दिल्ली में हुई । 

214. सर्वश्री पार० मिना तथा पा० श्री तावे ने क्रमशः 24 जुलाई 
1982 मौर 10 दिसम्बर 82 से कार्यपालक निवेशकों के पद स्याग 
दिये । श्री बी० एन० श्रीवास्तव 24 जुलाई 1982 मे कार्यपालक निदेशक 
नियुक्त किये गये थे तथा 11 दिसम्बर से सर्वश्री वि०५० कदम तथा , 
टी एम० ए० अय्यर कार्यपालक निदेशक नियुक्त किये गये । 

21 . कार्यालयों का खोला जाना तथा बंद किया जाना ग्रामीण 
मायोजना और ऋण विभाग के इवार क्षेत्रीय कार्यालय तथा शहरी बैंक 
प्रभाग 23 अप्रैल 1983 से बंद कर दिये गये थे और उन्होंने 2 मई 
1983 से भोपाल में कार्य करना शुरू कर दिया । 

216. लेखा 30 जून 1983 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के दौरान 
विभिग्म व्यवस्थाओं के लिए समायोजना करने के बाद बैंक की 1,040 . 42 
करोड़ रुपयों की प्राय ई जबकि पिछले वर्ष उसे 956 . 76 करोड़ रूपयों 
की माय हुई थी । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्राय का विवरण माग दिया गया है । 

217. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण ( दीर्घकालीन प्रवन ) मिघि राष्ट्रीय ग्रामीण 
‘ ण स्थिकरण निधि * तथा राष्ट्रीय औद्योगिकरण ( कालीम ) प्रवर्तन निधि 
में गर्व 1982- 83 के दौरान कमशः 225 करोड़ रूपों , 75 करोड़ रुपये मोर 
315 करोड रुपये का अंशदान किया गया । ऋण (पानिधि प्रवर्तन ) 
निधि की राशियां 1981- 82 के दौरान क्रमशः 180 करोड़ रुपये , 75 
करोड़ रुपये तथा 200 करोड़ रुपये रहीं । पिछले वर्ष में कमश : 180 
करोड़ रुपये , 75 करोड़ रुपये तथा 290 करोड़ रुपये पों । । 

* पहले ये निधियो राष्ट्रीय कृषि निधियां कहलाती थीं । 


1040 . 42956. 76 


घटायें : पैरा 217 में उल्लिखित के अनुसार 

निधियों को अंतरित . . 


615. 00 


545 . 00 


425 . 42 


411 , 76 


219. पिछले वर्ष की 956. 76 करोड़ रुपये की कुल माय में इस 
वर्ष 83 . 66 करोष रुपये की वृद्धि हुई पीर यह बढ़कर 1, 040 . 42 
करोड़ रुपये हो गयी । इस वृद्धि का मुख्य कारण रुपया 
तथा विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश पर अजित उम्मतर ग्याज था , जो 
मनसषित पाणिज्य बैंकों से मर्जित उमचसर पैमल बकाया म्याण जो अंशतः 
विदेशी मुद्रा प्रास्तियों से प्राय में कमी तथा अनुसूषित वाणिज्य बैंकों को 
उनकी अतिरिक्त मकवी प्रारतीनिधियों पर अया किये गये अधिक व्याज 
के कारण निष्प्रभावी हो गया था । ध्यय में 13 . 66 करोड़ रुपये की वृद्धि 
मुख्यतः सरकारी लेनदेन निपटाने के लिए एजेंसी बैंको को दिये गए कुल 
कमीशन की राशि में वृद्धि के कारण पी । 

220. लेखा परीक्षक मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित , मंबई , मेसर्स 
लपलोक एण्ड लेपिस , फलकत्ता , मेसर्स डी० रंगास्वामी एण्ड क.० , मप्रास 
तथा मेसर्स के० सी० खन्ना के० , मई दिल्ली द्वारा बैंक के लेखों की 
परीक्षा की गयी । इनमें से पहले तीन को भारत सरकार 
ने पुननियुक्त किया था , जबकि चौथे क्रम पर उल्लिखित फम को सरकार 
को 8 अप्रैल 1983 भी अधिसूचमा सं० 1 ( 4) -8 3-एकाउंटम द्वारा 
मेसर्स पी० के० पोपड़ा एण्ड के0 के स्थान पर पहली बार नियुक्त किया 
गया है । इस वर्ष बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा केन्द्रीय कार्यालय , 
कलफरता , मद्रास , नयी दिल्ली और नागपुर स्थित कार्यालयों के अलावा 
अयपुर और गोहाटी (पिछले वर्ष अहमदाबाद सथा हैदराबाद कार्यालय ) 
की लेखा बहियों की भी परीक्षा की गयी है । लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक 
प्रत्येक कार्यालय के लिए रु . 15, 000 निश्चित किया गया है । 


- 


- 


६० 


कुल नोट 
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भारतीय रिजर्व बैंक 
30 जून 1983 तक का सुसन - पास 

निर्गम ( पशू ) विभाग 
देयताएं 

मास्तियो 
रु० पै . 

५० 

२०१० 
बैंकिंग विभाग में 

सोने का सिक्का और बुलियन 
रखेहए नोट 2378, 09, 256 . 00 

( क ) भारत में रखा हुआ 225, 58, 28, 275 . 87 
( ख ) भारत के बाहर रखा 

हुआ 
संचलन में नोट 18383, 22, 09, 928 . 50 

विदेशी प्रतिभूतियां 

1564, 05, 75, 253. 50 
जोड़ 

1789, 64, 03, 529 . 37 
जारी किये गये 

रुपये का सिक्का 

17, 52, 34, 588 . 57 
18407, 00,19, 184. 50 भारत सरकार की रुपमा 

प्रतिभूतिया 
देशी विनिमय बिल और 

16599, 83, 81, 058 . 56 

दूसरे वाणिज्य पत्र 
कुल देयताएं . 

18407, 00, 19, 184. 50 कुल आस्तियो 

18407, 00, 19 184. 50 
भारतीय रिजर्व बैं 
30 जून 1983 मा तुलम-पन्न 

बैंकिंग विभाग 
देयताएं 

आस्तियां 
रुपये पसे 

रुपये पैसे 
प्रवत्त पंजी . . . . . 5, 00, 00, 000. 00 नोट . . . . . 

23, 78, 09, 250 . 00 
प्रारक्षित निधि . . . . 150 , 00, 00, 000 . 00 रुपया सिक्के । 

3, 65, 869 . 00 
राष्ट्रीय मोयोगिक मण 

छोटे सिक्के 

5. 01 156. 10 
(दीर्घावधि परिचालन ) निधि . . . . . . . 2230, 00, 00000 . 00 खरीदे तथा मुनाये गये विल : 

( क ) पारसरिक . . . . . . . . . 
जमाराशियर्या : 

( ख ) बाप . . . . . . . . . . . . . 
( क ) सरकार 

( ग ) सरकारी खजामा बिल 

7041, 89, 22, 878 . 10 
) केन्द्रीय सरकार . . . . . . . . . . . 553, 40, 89, 627 . 05 विदेशों में रखे गये बकाया शेष 

2760 , 67, 12, 211 . 97 
( ii ) राज्य सरकारें 199, 64 , 91 , 588. 21 निवेश * . . 

2089, 23, 76, 625 . 17 

निम्नलिखित की दिये गये ऋण तथा आप्रिम : 
( ख ) बैंक 

(i ) केन्द्रीय सरकार 
(i ) अनुसूचित पाणिज्यिक 

8623, 69, 58, 507. 04 ( ii ) राज्य सरकारें @ . . . . ... . . . . . 213, 19. 00, 000 . 00 
(ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . . . 140. 85. 24, 067 . 61 
(iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . . 4, 77, 83, 457 . 62 निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा माग्रिम 
( iv ) अन्य बैंक . 

15,08, 54,857 . 42 ( i ) अनुसूचित पाणिज्यिक बैंक . . . . . . . 544, 83, 52, 047, 14 
(ii ) राज्य सहकारी बैंक । 

51, 05, 64 , 500 . 00 
( ग ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 

( ii .) राष्ट्रीय कृषि और प्रामीण विकास बैंक 904. 10, 40, 000 . 00 
की जमाराशियां : 

( iv ) अन्य . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11, 75, 59, 586 . 00 
( i ) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (वीर्षावधि 
परिचालन ) निधि . . . . . . 

349158, 65, 242. 03 
( ii ) राष्ट्रीय प्रामीण ऋण (स्थिरीकरण ) 
निधि 

281, 28155, 673. 58 राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (पीविधि परिचालन ) 
। - 

निधि से ऋण अग्रिम तथा निषेश : 
( घ ) अन्य . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 4857, 215 1,997 . 27 ( क ) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा मग्रिम : 
देय बिल . . . 96, 09, 58, 888. 52 

1827, 73, 98, 575 . 00 
अम्य देयता . . . . . . . . . . 

3483, 5545, 032. 61 ( ii ) भारतीय निर्यात आयात बैंक . . . . 70, 00, 00, 000. 00 

( ब ) निम्मलिखित द्वारा जारी किये गये 

बाग/डिसेंचरों में मियतः 
( i ) भारतीय बौद्योगिक विकास बैंक . . . . 

(ii ) भारतीय निर्यास - आयात बैंक . . . . . . 
अन्य आस्तिया . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2551, 82, 867435 . 36 
18990, 18, 78, 938 . 86 कुल आस्तियां 

18990, 18, 78, 838 . 86 
पाकस्मिकता देयता : प्रशत : धुकता शेयरों पर 50, 000 पौड के मराबर 7, 72, 499 . 03 रुपये । 

इसमें भाकस्मिकता लेखा शामिल है । 
* विदेशों में विदेशी मुद्रामों में रखे ए 480, 45, 18, 934 . 37 रुपये शामिल हैं । 
@ अर्थोपाय अग्रिम शामिल है । 
+ विशेष व्यवस्था के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा किये गमे या उन पग्रिम के रूप में विमे 1885,19, 90, 000. 00 रुपये शामिल है । 
भार० एन० मजुमदार 

मनमोहन सिंह. गपनर 
मुख्य लेखाकार 

अमिताभ षोष उप गवर्नर 
तारीख 5 अगस्त 1983 

सी० रंगराजन उप गवर्नर 
म० वि० हाटे उप गवर्नर 


पुलदेयता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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30 जून 1983 को समाप्त वर्ष का लाभ- हानि लेखा नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद 
पं० आर० एन० मजुमवार 

मनमोहन सिह गवर्नर 

अभिताभ घोष उप गवर्मर 

मुख्य लेखाकार 
याय 

सी० रंगराजन उप गवर्नर 
म्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क , कमीशन आदि 425, 41 , 84,605. 11 

तारीख : 18 अगस्त 1983 

म० वि० हाटे उप गवर्नर 
425 , 41, 84, 605 , 11 

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
पय 

भारत के राष्ट्रपति की सेषा में 
स्थापना व्यय . 

79, 53, 86, 973 . 96 

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीणक इसके 
निदेशकों और स्थानीय बोडों के सदस्यों की फीम 
और व्यय . . 

2,16, 293. 85 

द्वारा 30 जन , 1983 तक के रिजर्व बैंक के तुलन-पक्ष तथा लेखों पर 
लेखा परीक्षकों की फीस . 

1, 20, 000 . 00 

केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 
किराया, कर, बीमा निगली आदि 

4, 33103, 931. 97 

लमने केन्द्रीय कार्यालय और कलकसा, बंबई ( फोर्ट ) मद्रास , नयी 
विधि प्रभार . . 

10, 51, 089 . 15 

दिल्ली , नागपुर, गौहाटी और जयपुर के कार्यालयों के लेखों और उनसे 
आक और तार खर्च 

41 , 54, 009 . 81 

मरंधित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही दूसरे कार्यालयों और 
कोष-प्रेषण . 

1 , 76, 66, 753 . 46 
लेखन-सामग्री आदि 

शाखामों के प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत और प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें 

1 , 23, 41, 143 . 02 
प्रतिभूति छपाई ( चैक , नोट फार्म, आदि ) 

35, 93,68, 425 . 58 

उक्त तुलन-पत्र में समाविष्ट किया गया है, उपर्युक्त तुलन-पत्र की जांच 
बैंक संपत्ति का मूल्याहस और उसकी मरम्मत . . 3, 51, 78, 963. 81 कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो 
एजेंसी प्रभार . 

82, 27, 61 , 920 . 37 स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह सारा स्पष्टीकरण मीर जानकारी 
कर्मचारी उपवान और अधिवार्षिकी निधियों में 

हमें दी गयी है और वह संतोषजनक है । हमारी राय में यह तुलन-पन्न 

1 , 35, 00, 000 . 00 पूर्ण और सही तुलन- पन्न है । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
विविध व्यय . 

4, 92, 34, 166 . 55 

1934 मोर उमके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण 
उपलब्ध शुद्ध शेष राशि 

210,00, 00,933 . 38 

दिये गये हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार प्रास्तियों 
जोर . . 425 , 41, 84, 605 . 11 

का मूल्य-निर्धारण किया गया है । यह तुलन- पान जहाँ तक हमारी जान 

कारी है , तथा हमें दिये गये स्पष्टोफरणों और बैंक की बहियों के अनसार 
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष . . 210,00,00,933 . 58 

उचित दंग से तैयारकिया गया है ताकि इससे बैंक कार्यो की सच्ची और सही 
प्रारक्षित निधि लेखा 4, 32, 03, 9 31. 97 

स्पिति का पता लग सके । 
30 जून 1983 को शेष , 150, 00, 00, 000 . 00 

मेसर्स बाढलीवांय एण्ड पुरोहित ) 
लाभ-हानि लेखे से अतरित ___ कुछ नहीं 

मेसस डी रंगस्वामी एण्ड के० 
मेसर्स लपलाक एण्ड ल्यूइस 

लेखा परीक्षक 
जोड़ . . 150, 00 , 00 , 000 . 00 

मैसर्स के सी बन्नाएक 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के मनुसार तारीख: 18 अगस्त, 1983 

भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पल का विवरण 

निम्नलिखित सारीख को समाप्त वर्ष 


अंशदान . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 11 


--- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


विवरण 


30 जून 1982 


30 जून 1981 

१० . 


० 


पै० 


पशू विभाग 
देयताएं 
बैंकिंग विभाग में रखे हुए 


मोट 


संचलन में नोट 


- 13,64, 49, 690.00 
14383, 44,03,639 . 50 


29, 80, 93, 643 . 00 
16034, 70, 25, 652. 00 


16064, 51, 18, 295 . 50 


14397,08,53, 329 . 50 
14397, 08, 53, 329 . 50 


16064, 61, 19, 295. 50 


. 


- 


- 


225, 58, 28,023 . 95 


जारी किये गये कुल नोट 
कुल देयताएं । 
मास्तियाँ 
सोने का सिक्का और बुलियन 
( क ) भारत में रखा हुमा 225,58, 27, 914. 78 
( ब ) भारत के बाहर रखा हमा 
विवेशी प्रतिभूतिया 

2364,05, 75, 253 . 50 
रुपये का सिक्का 

47,53,65, 997 . 06 
भारत सरकार की रुपया 
प्रतिभूतियां 

11759, 90, 94, 164 . 16 
देशो विनिमय दिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र 
कुल प्रास्तिर्या 


1584, 06, 75, 253 . 50 

29, 98, 70, 632. 13 


1 


11244, 90, 45, 385. 92 


14397, 08, 53, 329 . 50 


16064, 51, 19, 295 . 50 
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विवरण 

. - ... - - - -- 
- .- - - . --- - - .- - - ---- . . -- 


भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पस का विवरण ( जारी ) 

निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष 
. . - - - - -. . - . . - ..... 
6 ) जुन 1981 

30 जून 1982 
. - -- 


पै . 


5, 00 , 00, 000 . 00 
1510, 00, 00,(000. 00 


5 , 00, 00, 000 . 00 
150, 00, 00, 000 . 00 


1025, 00, 00, 000 . 00 


1205, 00, 00, 000 . 00 


356, 05 , 00 ,000 . 00 


440, 00, 00 , 000 . 00 


1625, 00,00, 000 . 00 


1915,00, 00, 000 . 00 


बैंकिंग विभाग 
देयताएं 
चुकता पंजी 
प्रारभित निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 
( दीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

(स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

(दीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि 
जमा राशिया 
( क ) सरकारी 

( i ) केन्द्रीय सरकार 

( ii) राज्य सरकारें 
( ख ) बैंक 

(i ) अनुसूचित पाणिज्य बैंक 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

( iv ) अन्य बैंक 
( ग ) अन्य 
देय बिल 
अन्य देयताएं ( क ) 


214, 19, 36, 326 . 66 
85, 46,04, 916 , 55 


152, 69, 64, 302, . 53 
247 , 45 , 88, 183 . 23 


5476, 65, 26, 624 . 23 

96, 76, 94, 390 . 99 
4, 24, 85, 571 , 49 

5, 69,18, 424. 03 
1727, 71 , 30 , 548 . 18 

57, 20 , 09, 450 . 21 
2159,19, 47, 356 . 23 


5932, 14, 52, 798. 59 
99, 79, 88, 837 . 59 

3, 66,14, 617 . 53 

8, 44, 49 . 052 . 84 
25.12, 94, 67,026 . 11 

82, 94, 97, 507 . 15 
2802, 41, 88, 950 . 07 


कुल ऐयताएं 


12997,12, 63, 806 . 57 


15587, 52, 11 , 365 . 64 


13, 64, 49 . 600. 00 

4, 19, 877 . 00 
6, 71, 042, 99 


29, 80, 93, 643 . 00 

3, 36, 507 . 00 
6, 39, 804, 89 


3, 71, 33, 861 . 40 . 


4529, 87, 80, 687. 45 
1602, 64 , 28, 160 . 37 
2157, 50, 02, 729, 35 (गष ) 


6701 , 75, 54,790 . 65 
1361, 39, 68, 647 . 46 
2335, 47, 60, 580 . 05( ग 


) 


( क ) इसमें माकस्मिकता लेखे शामिल हैं । 
आस्तियो 
नोट 
रुपये का स्विका 
छोटा सिक्का 
परीके और भुमाये गये विल 

( क ) वेशी 

( ब विदेशी 
सरकारी खजाना बिल . 
विदेशों में रखा हुआ बकाया ( ख ) 
निबेश 
ऋण और मप्रिम 

(i ) केन्द्रीय सरकार को 
( ji ) राज्य सरकारों को ( प ) 
( iii ) अनुभूचित वाणिज्य बैंकों को 
( iv ) राज्य सहकारी बैंकों को ( स ) 
( v ) दूसरों को 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) . 
निधि से ऋण अग्रिम और निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम 

( i ) राज्य सरकारों को 
( ii ) राज्य सहकारी बैंको को 
( iii ) केन्द्रीय भूमि बंधक बैकों को 
(iv ) कृषि पुनर्विस और 

विकास निगम को 
( ख ) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों के डिबघरों 

में निवेश 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से 

राज्य महकारी बैंकों को ऋण और 
अग्रिम 


116, 04, 00, 000 . 00 
570, 69, 92, 396 . 18 
340, 75 , 09, 800 . 00 
16, 40, 76, 000 . 00 


567 , 96 , 94, 312 . 37 
830, 52, 90, 500 . 00 

6 , 22, 19, 000 . 00 


128, 70, 44 ,388 . 00 
30, 96, 28, 877 . 00 


125 , 23, 37, 960 . 00 
32, 94, 82, 516. 00 


366, 40, 00, 000 . 00 


513, 93, 30, 000. 00 


4,69, 01,795 . 00 


3, 50, 17, 695 , 00 


94, 79, 93, 317. 00 


84, 46,19, 803 . 00 


[ भाग II - - खण्ड (ii ) ] 
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- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


332 


- - 


--- -- -- - - 


- 


- 


- - 


- 


भारमीय रिजर्य चक के तुलन-पत्र का विवरण ( जारी ) 
- - - - 

निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष 
- 

30 जून 1981 
- - -- - --- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


विवरण 

__ 


30 जून 1982 


- 


- - 


- - 


- - - 


- --- 


- 


4. - 


० 


० 


० 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- - 


राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) 
___ निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 1322, 50, 78, 575 . 00 

1610, 59, 88,575. 00( ) 
( ब ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये 

बांडों /हिचगें में निवेश 
अन्य प्रास्तियां . 1697, 67, 42,599 , 8 3 ( ज ) 

1580,58,76, 931 . 24( ट ) 
- - - - 

- - - - - 
कुल आस्तियां 

12997, 12, 53,806 , 57 

15587, 52, 11 , 36564 
- -- - - - - - -- -- - - - - -- - - -- - - - 
टिप्पणी : 30 जून 1981 - आकस्मिक देयता : 

( i ) अंशत : चकता पायरी पर 50, 000 पौंड के बराबर के 8,49, 993, 20 
30 जून 1982 -- भाकम्मिक देयता : 

( i ) अंशन : नुकना शेयरों पर 50. 000, पौंड के बगयर के 50 8, 25, 000. 83 
( ख ) इनमें नकदी, मावधि जमाराशियां और अल्पकालीन प्रतिभनियां शामिल है । 
( ग ) राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि में मे किये गये नियेण शामिल नहीं हैं । 
( घ ) विदेशों में विदेशी मुद्रात्रों में रग्ने हुए . 360.5 2. 01. 369 . + 5 शामिल हैं । 
( क ) विवेशो में विदेशी मग्रामो में रखे हुए म० 3.15, 73, 03, 767 . 85 शामिल हैं । 
( च ) राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि में प्रवन्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
( छ ) भारतीय रिजर्व बैर अधिनियम की धारा 17( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीग्रादी बिलों पर अग्रिम विये गये F० कुष्ट नहीं , शामिल है । 
( ज ) राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि प्रोर गाद्रीय कृषि ऋण (म्थिरीकरण ) निधि में प्रवन ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
( स ) निर्यान- पायान बैंक को दिये गये F० 25, 00, 00,000 . 00 के मण और अग्रिम शामिल हैं । 
( अ ) विशेष व्यस्थानों के अधीन अनुसूचीस याणिज्य बैंकों को अग्रिम दिये गये या उनमें जमा किये गये ० 11 3 4, 11,10, 000 . 00 शामिल हैं । 
( ट ) विणेष व्यवस्थानों के अधीन अनुचित वाणिज्य को को अग्रिम दिये गये या उनमें जमा किये गये 30 1056, 41, 50, 000 . 00 शामिल हैं । 

30 जून 1961 और 1982 को ममाप्न वर्षों का लाभ- हानि लेग्या 
--- • --- - - - - . -- . - - - . . ... - . - 

1981 
- - - -- - - -- - - -- - - - . - - - - - - - - - -- - - - - - 
आय 

० 

पै० 
व्याज , बट टा , विनिमय शुल्क , कमीणन प्रादि 

373, 95, 20, 480 . 32 411, 76, 16, 102 3. 68 


-- - - - 


- - -. . - - . 


-- - 
1982 


- - - 


_ . 


373, 96, 20, 480 . 32 


411, 76, 16, 023 . 68 


स्थापना व्यय 
निदेशकों और स्थानीय बाहों के सदस्यों की फीम और श्यय 
लेखा परीक्षकों की फीम 
किराया , कर , बीमा , बिमली आदि 
विधि प्रभार 
हाक और मार खर्च 
फोष प्रेषण 
लखन गामसरी आदि 
प्रतिमति छपाई ( चेक, नोट , फाम प्रादि ) 
बैंक मंगमि का मल्य हाम और मरम्मत 
एजेंमी प्रभार 
कर्मचारी उपदान पार अधिवार्षिकी निधियों में प्रगदान 
विविध ट्यय 
उपलब्ध गद गैप गशि 


71, 83, 73, 677 . 16 

1, 92, 9 .17 . 32 
___ 1 , 15, 000 . 00 
2, 89, 77, 904 . 60 

6 , 86, 737 . 47 
29, 98, 712 . 17 
1 , 49, 17, 273 . 55 

1, 410, 18, 699 . 35 
23, 20, 11, 612 . 85 
__ 1 . 87, 46 , 996 . 12 
56, 09, 71, 562 , 64 

1 , 105, 00, 000 , 0 () 

3, 69, 78, 980 . 50 
210, 00, 00, 376 . 39 


76, 21 , 37, 205 . 0 

2, 01, 826 . 12 

1 , 20, 000, 000 
3 , 30 , 23, 722 . 17 

8. 35 , 249 . 32 
36 , 16, 506 . 03 
1, 68, 67, 824 . 29 
1, 15,03627 . 55 
41, 57, 76, 715 . 55 

2 , 42.61, 705 . 13 
70, 16, 50, 118 . 42 

1, 35 , 00, 000 . 00 

3, 11 , 09, 684 . 39 
210, 00, 00, 712. 89 


373, 95,20, 180 . 


111, 7 (1,16, 023. 68 


__ - 


- - - 


-- - 


- -- 


- - 


. 


. 


. . . 


- 


- - 


- 


210, 010 , 00, 376. 39 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिप 
-- - - - - - - - 

- 

- 

- 
30 जून का शा 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- - - 
प्रारक्षित निधि ले जा 


- - 


2 10, 00, 00, 712. 50 

- - - - 
150, 00, 00 , 000. 00 


- 


150, 00, 00, 001) 00 


__ - -- - 


लाभ हानि नेग्वे में शरित 


कुछ नहीं 


कुछ नहीं 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


जो 

___ 150,00, 100, 1000 . 00 150, 00, 00, 001) . 00 
माग्नीष रिभर्य र अधिनियम की भाग 17 के अनुसार नियमिन या प्रायश्यक व्यवस्थाएं करने के वाद । 

[ i० ० 12/ 22/ 23- बी० ग्रा - I ] 

च० वा० मीरचन्दानी , निदेशक 
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[PART II - SEC, 3 (ii)] 

- - - - - - - - - - - 
New Delhi, the 17th April, 1984 

duction is most sharp in jutc and mesta and oilseeds. 
S . O . 1752 . — In accordance with section 52 ( 2 ) 

The output of jute and mesta would only be about 
of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Cen 

7 . 2 million bales as against an output of 8 . 1 million 
iral Board of Directors has submitted to the Govern 

bales in 1981- 82 , while oilseeds production may total 
ment of India the following Annual Report on the 

il million tones as against 12 .1 million tonnes in the 
working of the Reserve Bank of India during the 

previous year, Sugarcane production is also expected 
yeur ended June 30 , 1983 . 

to be somewhat lower at 17 . 7 milliva tonnes ( in 

berms of gur ) as against the last season s output of 
THE ANNUAL REPORT 

18 . 7 million tonnes . Cotton output is expected to be 

at around 8 . 2 million balcs as against the actual pro 
ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK duction of 8. 4 million bales last year . 

OF INDIA 


For the year July 1, 1982-- June 30 , 1983 

Part The Economic Situation 
In 1982 - 83 , the econoniy suffered a serious sct 
back with agricultural output affected by severe dro 
lighi and a marked decline in the pace of increase in 
industrial production . In consequence , the national 
iacome registered only il marginal risc . The overall 
halance of payments showed improveipcnt even though 
it still continued to he understrain . Despite these ad 
verse trends, prices were fairly stable for the greater 
part of the year. 


4 . A favourable aspect of the situation is that the 
drought of 1982 -83 did not have any serious impact 
on food socks with public distribution agencies. Pro 
curement operations were geared up and the quantity 
of rice and coarse g .ains procured ( 7 . 1 million tonnes ) 
nuring this marketing season was only marginally 
fower than in the previous year ( 7 . 3 million tonnes ) 
while the procurement of wheat in the current rabi 
Season has touched a new high of 8 . 2 million tonnes . 
In addition , arrangements were finalised for the import 
of 40 lakh tonnes of wheat from the U .S ., of which 
14 . 5 lakh tonncs had been reccived upto end Feb 
ruary 1983 . This import was necessary to sustain 
stock levels which were drawn down because of the 
increasing outflow through the public distribution 
systcm . The offtake of foodgrains totall : (1 16 . 4 mil 
lion tonnes in 1982-83 ( July - Junc) as against 11 . 8 
nillion tonnes in 1981- 82 . The average offtakc per 
month has increased from 1 . 2 million tonnes in 
1981- 82 to 1 , 4 million tonnes in 1982 -83 . The stock 
of foodgrains with government agencies was 16 .5 mil 
lion tonnes at the end of June 1983 , which was 
higher than the level of 15 . 5 million tonnes a vear 
carlier. A buffer stock 5 lakh tonnes of sugar was 
crcated during the year, conscquent on the sharp rive 
in sugar. production in the 1981-82 season . 


2 . Agricultural Production . - Agricultural ouiput dec 
lino during the year mainly on account of a drought 
vi unusual severity . More than 18 million hectares of 
cropped area in 15 States were affected by the failure 
of the south -west monsoon which set in lato , behaved 
erratically and withdrew early , It lias to be noted that 
this is the second scrious drought suffered by Indian 
agriculture in the past five years. In 1979 -80 also , 
the south -west monsoon failed and the resultant dro 
ought affected about 41 million hectares of cropped 
area . In 1982 -83, the weather factor was most adverse 
in respect of kharif foodgrains , the production of which 
is estimated to have declined by cover 4 nillion tonnes 
from 79. 1 million tonnes in 1981 -82 to around 69- 70 
million tonnes . This decline is root so pronounced as 
that experienced in 1979 - 80 when kharif foodgrain 
output decline by as much as 15 , millions tonnes . In 
part , this could be attributed to the fact that in 1979 
80 , the important food growing States were more seri 
ously affected by the weather factor than in the year 
under review . At the same time, efforts to alleviate 
hardship and minimise the adverse impact of monsoon 
failure through arrangements for maintenance and ex 
tension of minor irrigation facilities, provision of ferti 
lisers and other inputs , ctc ., also helped in salvaging 
the crop of 1982 -83. These efforts were stepped up 
substantially in the course of the year. Fertiliser con 
sumption in 1982 -83 is estimated to have gone up by 
about 6 per cent over the previous year. Although 
this is considerably short of the targcited consump 
tien , an incrcase of this order is not insignificant in a 
year of unfavourable weather conditions. The rabi 
output of foodgrains has touched a record level of 
about 58 .0 million tonnes which is higher by about 
4 ,0 million tonncs than the rabi production of 
1981-82. 


5 . Industrial Output.- - More disquieting than the 
decline in agricultural output, which can be expected 
to improve with favourable weather conditions , is the 
deceleration in the growth of industrial production , 
In the eleven -month period July 1982 – -May 1983 , ilio 
overall index of industrial production rose by only 3 .2 
per cent over the corresponding inonths of the pre 
vious year as against an increase of 7 .6 per cent in 
1981-82. Tlie symptoms of a declining trend in output 
were cvident even at the coinmencement of the calendar 
year 1982 . The average increase in the index of indus 
trial production for the quarter January -March 1982 
was 6 . 4 per cent as against 8 .8 per cent in the corres 
ponding quarter of 1981. In April- June 1982 , the 
incesc at 6 per cent, was ai ahnut ihe same rate 
but the disparity with the previous year s correspon 
ding quarter, when the growth was 11. 3 per cent, was 
more sharp . The decline in pace became pronounced 
in July -September 1982 when the average rise in the 
index dropped to 2 . 1 per cent, as against 9 . 1 per cent 
in July - September 1981. In the October -Deceinher 
quarter , the rise in 1982 was 3 .6 per cent is against 
So per cent in 1981, The decline whymusi y continued 
as the latest data for January to May 1983 show an 
average rise of only 3 . 6 per cent as against un increase 
of 6 .6 per cent in the same months of the previous 
year. 


: 3 . Totol output of foodgraing during 1982- 83 is 
estimated at 127 - 128 million tonnes which , even at 
the higher end , would be 5 million tonncs less than the 
actual output of 133 million tonnes in the previous 
year. In respect of non - foot crops , the decline in pro 
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6 . According to the setoral classification of the in - 
dustrial production index , the fall in industrial growth 
has been mainly on account of the pianulacturing 
sector which carries a weight of 8i per cent in the 
index . 

In the eleven -month period July 1982 to May 1983 , 
this sector recorded an increase of a inere 1 . 7 per cent 
as against a rise of 6 .8 per cent in the previous year. 
Mining and quarrying increased by 8 . 4 per cent as 
against 15 . 1 per cent in the previous year while in tie 
case of electricity , the growth of 6 . 7 per cent in 1982 
83 ( July -Muy ) was marginally lover compared to 
7 .1 per cent recorded in the corresponding period of 
1981 -82 . 


« both petroleum rcfinery products and crude showed 

good groth of 10 . 3 per cent and 30 . 1 per cent, res 
pectively . The output of cement increased by 11 .6 
per cent and that of nitrogenous and phosphatic 
iertilisers rose by 8 .9 per cent and 3 .6 per cent, 
respectively . The revenue earning traffic originating 
by the railways during 1982- 83 showed an increase 
of 3.0 per cent. 

10). Factors behind Dcceleration in Industrial Pro 
duction . - - In interpreting the low rate of growth in 
industrial production , it has to be borne in mind that 
weights in the current index of industrial production 
are derived from the contribution to value added by 
manufacture by various industries , obtained on the 
basis of data available for 1970 . Some of the new 
and rapidly growing industries such as crude petro 
luem and certain engineering industries consequently 
have low weight in the index , 


7 . An analysis of the use -based classification of the 
index shows that in capital goods industries , the index 
recorded an absolute dccime of 3 . 9 per cent in the 
period July 1982-March 1983 ans against a rise of 7 . 7 
per cent in the same period of 1981 -82 , In consunier 
goods industries , there was a marginal increase of 1 .6 
per cent compared to a rise of 10 .6 per cont in 1981 
82. The intermediate goods industries group showed 
a rise of 3 . 2 per cent, about the same as in 1981-82 
( 3 . 3 per cent ). In the case of basic industries , the 
increase in 1982 -83 ( July -March ) appears more suh 
stantial at 8 . 4 per cent; however, in the same period 
of the previous year , the increase registered by this 
index was as much as 11. 0 per cent. 


- 


TV 


8 . A look at the movements in the industrial pro 
duction index over the year shows that sharp ycar -to 
year fluctuations are a common feature . The rate 
of growth in the index varied from 10 .5 per cent 
in 1975 - 76 ( July - June ) to 1. 9 per cent in 1979 -80 . 
In the 12 -year period since 1971- 72 only in 3 years 
did the growth in the index exceed 7 .0 per cent while 
in 3 years , it was under 3 .0 per cent. However, in 
many of the years with low rates of increase, the poor 
performance of industry was attributable to short 
ages of power and other infrastructu al facilities . 
1982 - 83 is somewhat unique in that the performance 
of the infrastructural sector during the year was, on 
the wholc, good . 


11. An important factor wliich has obviously in 
fluenced industrial production in the year under re 
view is the overall dampening effect on demand of the 
severe drought and the consequent decline in agri 
cultural income. The growth recorded by industry in 
the preceding year ( July - June) was fairly high at 
7 .6 per cent. This trend could not naturally be sustain 
cd in a poor agriculture year , Besides , this , gereral 
factor of the dampening effect on demand of a fall 
in agriculture production and income, there were 
other factors contributing to the decline in production 
which were primarily industry - specifix , In the case 
of a major manufacturing industry , the cotton textile 
inciustry , the prolonged strike in Bombay mills affect 
cd not only the production of yam and cloth but also 
the demand for the products of other industrial gro 
ups , such as dyes and cheficaly und textile machinery , 
Some industries , such as commercial vehicles and 
agriculture tractors , had to reduce production during 
the year because of substantial incrcases in output 
in the two previous years. In these cases , sluggishness 
in production has been a consequence of adjustment 
of supply to demand . As mentioned earlier , despite 
the increase in power generation , there was a gap 
belwecn availability and reguirement which affected 
industries, particulary in the southern and estern 
region . Decline in export demand affected the out 
put of some industries such as jute manufactures 
where a decline in exports of 17 .5 per cent slowed 
down output. It is claimed that liberalised imports 
have hampered the domestic production of some 
products . In respect of soda ash , frequently 
cited as an example , there were substantial 
imports from 1979 - 80 onwards. However , in ports 
were reduced considerable in 1982 - 83 . Over the year 
as a whole, production is estimated to have reached 
the same level as in the previous year and stocks , as 
at end of the year, were substantially lower . 


9. Power generation in the country in the financial 
year 1982-83 was 7 .0 per cent higher than in the pre 
vious year , Thermal and nuclear power generation 
showed a risc of 13 .5 per cent , more than coinpen 
sating for the decline in hydel generation of 2 .6 per 
cent. The total generation , at 131,6 billion kwh ., was 
short of the target for the year by 0 . 4 billion kwh . 
Further , the improvement in generation was not uni 
form throughout the country and there were regions, 
such as the south and the east, where power short 
age was a serious problem , which had impeded the 
performance of industries located in these areas, 
The output of coal during the financial year, at 130 , 4 
million tonnes showed an increase of 4 .4 per cent 
over the previous year ; level. However , the offtake 
of coal was not brisk ; esulting in the accumulation 
of pit - head stocks, The Jutput of saleable steel show 
cd a marginal increase of 0 .5 per cent . But here 
again , there was an increase in the stocks of salcable 
stecl with SAIL . Both these features reflect thc slack 
dess in demand from user industries. The output of 


12 . National Income, Saving and Investment.com 
Following the decline in agricultural output and the 
deceleration in the pace of increase in industrial 
production , growth in national income deteriorated 
sharply . According to the Reserve Bank s cstimates, 
the growth rate in the net national product in real 
terms in 1982- 83 is between 1 and 2 per cent, in 
contrast to a growth rate of 5 . 0 per cent in 1981-82 
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and 8 . 1 per cent in 1980 -81, Aggregate net domestic administration and a decline in the saying of State 
saving for 1982 -83 has been provisionally estimated Governments including their departmental under 
at 16 . 8 per cent of NNP at current market prices takings. 
against 16 .5 per cent in 1981-82. This denotes a 

15 . Despite a marginal rise in the net domestic sav 
marginal rise in the estimated saving. The stability in 

ing, the net investment in terms of NNP declined froni 
the rate of aggregate saving is brought about by a 

19 . 1 per cent in 1981-82 lo 18 . 8 per ceni in 1982 -83 
moiderate fall in the saving of the public sector of because of the decline in net inflow of resources 
0 .8 percentage point, and by an increase of 1, 1 per from abroad . 
cent in the saving of the household sector . The share 
of the domestic private corporate sector s saving in 

DEVELOPMENT IN CREDIT POLICY 
NNP is , however, estimated to remain at 0 .6 per cent 16 . Credit policy during the greater part of 1982 - 83 
for the third year in succession . Estimates of net 

was aimed at ensuring a pace of credit growth that 
domestic saving and intestinent in terms of their per would stimulate and sustain production and at tho 
centages to NNP are given in Table below : 

samo imo curb the rise of inflationary expectations. 

Select sectors of industry puch as the capital goods 
ESTIMATES OF NET DOMUSTIC SAVING AND 

occtor, which were suffering from slackness of demand, 
INVESTMENT AS PERCENTAGE OF NET NATIONAL 

received special attention . In view of the relative 
PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES 

stability in general price level , lending rates of co 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

mmercial banks were lowered . However, the stanco 
Fiscal Years 

of credit policy recently changed to one of caution 
130 -81 1981- 82 1982-83 

and restraint, with the decline in agricultural pro 
Sectoriltem 

( Provisional) 

duction and with prices showing a tendency to risc 
- - - - - - - - - - - - sharply . The slack season credit policy that is curr 
2 3 

4 

ently in force , by raising the cash reserve ratio , seeks 

to immobilise the excess liquidity present in the 
1. Household Sectür . 15 .4 12 .6 13 .7 

banking system and to smoothen the flow of credit 
OF wliich : 
Saving in Financial Assets 

6 . 2 

more cvenly over the year. 

8 . 0 
2, Public Sector , . . 2 . 1 3. 3 

17. Policy Measures - -- July 1982 . - As detailed in 
3 . Domestic Private Corporate 

last year s Report, the emphasis of credit policy bet 
Sector . . . . 

ween April and July 1982 , way on the restoration 
. Total Net Donrestic 

of normalcy in credit operations. With this end in 
Saying ( 1 + 2 + 3 ) . 16 . 1 16 . 5 

view , and in order to case the liquidity pressure ex 
5 . Inflow of Foreign Resources - 1.9 2 .6 2 . 0 perienced by banks, the cash reserve ratio was redu 
Aggregate Not 

ced and the refinançc formulae liberalised in the 
Investment (4 + 5 ) . . 18 . 0 19 . 1 18 . 8 latter part of 1981- 82 . The guideline for credit ex 

pansion in the financial year 1982 -83 , given in July 
Nou : - The ratio i lor 198 )-81 and 1981-82 differ from those 

1982, ibdicated that expansion in non - food credit 
given in the last year s Annual Report hocause ol sub 

could be around the same percentage rate of growth 
stantial revision in the estimates of national income and 

o 10 .8 per cent as attaincd in 1981- 82 . In absolute 
thosc of saving and investment, consequent on the 

terms, this meant a growth of around Rs. 4 ,600 
availability of further data . 

crores for the system as a whole , as against an actual 
increase of Rs. 3 , 943 crores in the previous year. It 

was anticipated , at that stage , that the growth in 
13. The ratio of saving of the household sector 

aggregate deposits during 1982 -83 would range bet 
in the form of financial assals showed a significant 

ween Rs. 6 ,600 - - Rs. 7 ,000 crores for the system as 
improvement from 6 .2 per cent in 1981-82 to 8 . 0 

a whole . It secmed possible that a modest resources 
per cent of NNP in 1982 -83. This is mainly attribut 

gap ruight emerge in the 1982- 83 busy season and 
able to increase in the households saving in currency 

the Reserve Bank indicated that it would be prepared 
and deposits, the increase in deposits being mainly 

to bridge the gap and suppleinent banks resources 
with commercial banks, Household saving in the 

to the extent warranted by genuine credit require 

ments . 
form of currency rose from 0 .7 per cent of NNP in 
1981-82 to 1 . 3 per cent in 1982 - 83 while the saving 

18 . Policy Measures October 1982 . - Al the tinic 
in the form of deposits was lugher at 5 . 1 per cent in 

of the busy season review in October 1982, the PTO 
1982 - 83 compared with 4 . 3 per cent in 1981- 82 . The 

Spects for the year suggested a slowing down of the 
chim on government which had increased substantially 

growth in the econoniy which called for continuing 
in the last year because of investment in Special 

caution , particularly in relation to primary money 
Beurer Bonds, declined steepl v in 1982 -83. Similarly , 

crcation . At the same time, there was also the need 
the liabilities of the household sector also came down to provide stimulus to some vital sectors of the eco 
to 2 . 5 per cent of NNP in 1982-83 compared to 2 . 8 

nomy affected by sluggish demand . In such a situa 
per cent in the previous year , entirely due to the fall tion , crcdit policy had to assist in the fuller utiliza 
in horrowings from commercial banks, 

tion of available capacities without providng support 

to thc revival of inflatiojary expectations. While 
14 . Even though the public sector undertakings genuine productive requirements 
improved their performance , the cstimated saving of 

of the economy 

required expansion of bank ( redit, the continuing 
the public sector has shown & fall during the year on vigil against the resurgence of inflationary tenden 
account of the dis- saving of the Central Government cies required that the expansion be carefully control 
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led . Thus the credit policy measures, announced on authorisation by the Reserve Bank was raised from 
October 25 , 1982, were based on the requirements Rs, 25 lakhs to Rs. 50 lakhs. In the case of major 
for promoting savings , containing inflationary expec cxport -oriented manufacturing units outside the CAS, 
tattions and controlling monetary cxpansion while whose annual average export turnover in the past 
providing increased cerdit to certain sectors for the three years was more than 25 per cent of total turn 
stimulation of activity . 

over , the cut -otf point for term loans (of over three 

years ) which require prior authorization by the 
19 . New Deposit Category . The category of 

Reserve Bank was raised from Rs. 25 lakhs to Rs. 1 

crore . 
term deposits of five years and above was revived 
and an intcrest rate of 11 per cent was allowed with 

22 . Adjustments in CAS Procedure . Other cra 
effect from October 26 , 1982 . This step followed the 

lisations were also made in ihe CAS procedures 10 
recommendation of the Working Group on Bank 

facilitate the more expeditious sanction of export 
Deposits . It may be recalled that the deposit cate 

credit limits. In the case of major export -oriented 
gory of five years and above was abolished in March 

manufacturing units whose cxport component in total 
1981 and the maximum interest allowed on term 

turnover was more than 25 per cent, the cut-off point 
deposits was 10 per cent in respect of deposits of 

for the CAS was raised from Rs. 3 crores to Rs. 5 
three years and above. The reversion to the long 

crores . Also , the sanction of additional packing credit 
term maturity category , at a higher interest rate , was 

limits requiring prior authorisation was liberalised . 
intended essentially to offer a better return for saving 
in the form of longer term bank deposits and to assist 

23 . Other Concessional Measures.- - The other mea 
banks in their deposit mobilisation efforts . There was 

sures announced at this liine related to credit to prio 
no change in londing rates at this stage , but it was 

rity or preferred sectors . A concessional rate of 13 . 5 
indicated that the question of downward adjustment 

per cent was specifiel in respect of advances to State 
in lending rates would be considered later. 

sponsored organisations of Scheduled Castes Schedul 
ed Tribes . The amount carmarked in total bank 

lending for housing finance was raised from Rs. 100 
20 . Refinance Adjustments . Certain adjustments 

cores to Rs. 150 crores . 
were made in the refinance formulae to liberalise the 
availability of Reserve Bank accommodation to banks. 

24 . Reduction in Lending Rates. - In the context 
Banks were provided refinance to the extent of 50 

of the prevailing low rate of inflation , it was felt that 
per cent of the increase in food credit over the levol 

real rates of interest were high . It was therefore 
of Rs. 2 . 200 crores and 100 per cent refinance over 

decided to adjust downwards the structure of lend 
the outstanding level of food credit of Rs, 2 ,600 

ing rates with effect from April 1 , 1983 . The Govern 
crorcs upto the end of October 1982 . With 

ment made a contribution towards this end and the tax 
cifcct from November 1 , 1982, the partial reli 

an interest income was halved with effect from 

1983. 
nance over the level of Rs. 2 ,200 crores was 
discontinued and banks were provided full ( 100 

25 . The reduction inlending rates varied from 0 . 25 
per cent) rcfinance over the outstanding level of 

percentage point to 1.5 percentage points and the 
Rs. 2 ,500 crores , In respect of export refinance , the 

maximum lending rate reduced from 19 .5 per cent 
normal practice of bringing forward annually the base 

to 18 . 0 per cent. The salient features of the changes 
level for calculating the entitlement (50 per cent of 

are as follows 
the increase ) was modified ; banks were now entitled 
to refinance to the cxtent of 50 per cent of the 

(i) In the case of lending rates which were fixed 
increase in export credit over the monthly average 

at 17 .5 per cent and 19 .5 per cent or not 
level of 1980 upto the monthly average level of 1981 

exceeding 17.5 per cent and not cxcecding 
plus 100 per cent of the increase over the monthly 

19 .5 per cent, an across - the - board reduc 
average level of export credit in 1981. This was ex 

tion was effected as follows : 
pected to enhance the ability of banks to increase 

- - - - 

- - .. - - - - - - - - - - - 
export credit without any constraint. 

Lending Rates 
(Per cent per annum ) 
Effective 

Effectivo 
21. Stimulation of Investment.-- The mcasures that 

upto 

from 
aimed at stimulation were selective in application , 

March 31 , 

Apri 1, 
intended for capital and intermediate goods . The 

1983 

1983 
IDBI was promised support in case of mis -match 
between resources and deployment, so as to ensure 

17 . 5 

16 . 5 
the sanction of additional limits to State Electricty 

Not exceeding 17 , 5 Not exccoding 

16 , 5 
Boards and State Road Transport Corporations. The 

19 . 5 

18 . 0 
ceiling on banks share in term loans to State Road 

Not exceoding 19 . 5 Not exceeding 

18. 0 
Transport Corporations was raised from 25 - 30 per 
cent to 40 per cent of the term loan component of 

( ii ) In the case of short- term loans for agricul 
the project cost . The margin applicable to bank loans 

ture, there was a reduction of 1.0 percentage 
for the purchase of tractors and trucks was lowered 

point across -the -board , 
from 25 per cent to 15 per cent. In the case of 
privatc sector parties not covered by the Credit 

( iji) In the case of short-term loans to small 
Aluthorisation Scheme (CAS ) , the cutoff point for 

scale industry not covered by the reduction 
term loans ( of over three years ) which require prior 

at (i) above , roductions ranged between 


from 25 - 30 oad 


throject cost . Tht of the term 


in lonelines 


of overme CA covered 


Other 19 of prindit. Thishe bui 
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0 .25 percentage point and 1.0 percentage considered prudent to conserve liquidity in the first 
point. 

hait of the year, while alsu mueting all genuine pro 

ductive credit requirements . The main policy measure 
( iv ) In the case of short-term loans for exports , announced was thererore directed towards assisting 

there was a reduction of 0 .5 percentage such conservation of liquidity . The cash Ieserve ratio 
point . 

was raised from 7 to 8 per cent of net demand and 

time fiabilities. The increase was to be effected i 
( V ) For State level Corporations assisting arti 

two phases : a rise of 0 . 50 percentage point to 7 .50 
sans, villagc and cottage industries and 

per cent efiective from May 21, 1983 and 
State sponsored Scheduled Castes Scheduled the next rise of 0 .50 percentage point taking 
5. Tribes Development Corporations, th 10 the ratio to 8 per cent etective from 
was a reduction of 1.0 percentage point , July 29 , 1983 . It was emphasised that this in 

crease in the ratio was introduced in order to absorb 
- 26 . The downward adjustment in interest rates was ihe temporary liquidity , until conditions emc. ged for 
intended to provide relief to a wide spectrum of the suitable deploynient of funds as productive credit ... 
borrowers including large and medium industry , agri Simultaneously , the interest on banks balances with 
culture , small scale industry and exports. Lending the Reserve Bank in excess of the minimum of 3 per 
rates in the highest bracket, which had increased by ceut was raised from 8 per cent to 9 per cent effective 
as much as 4 . 5 percentage points since September May 1 , 1983. In recognition of the fact that the excess 
1979 , were subjected to a somewhat larger reduction liquidity was unevenly distributed within the system , 
than the rates for other categories, which already had banks which faced difficulties in meeting the enhanced 
a significant concessional element and which had also cash reserve requirement were assured of discretionary 
experienced minimal increases since September 1979 . refinance , provided on merits , for short periods. Io 
Thc revised lending rate structurç was expected to respect of the food refinance formula , the cut-off point 
stimulatc the growth of real output. 

of outstanding food credit at which 100 per cent re 

finance was available to bank s was raised from 
27. Policy Measures - April 1983 . - At the time Rs. 2 ,500 crores to Rs. 2 ,800 crores effective July 1 , 

1983 . 
credit policy was reviewed in the last week of April 
1983, the deceleration in real growth was very evident. 30 . Other Measures . Other measures were taken 
Other features of the situation were a substantial 

to provide stimulus to selected sectors. The arrange 
build -up of primary money and a subdued demand for 

ments made in October 1982 to enlarge the resources 
commercial credit . This combination of circumstances 

of IDBI for the sanction of additional limits to State 
inevitably resulted in the build - up of sizeable cxcess 

Electricity Boards and State Road Transport Corpo 
liquidity in the banking system . It was also felt that rations have been continued . With a view to stren 
this liquidity could well prove to be a short-term gthening the redistributive bias of credit policy , the 
phenomenon , with the increased demand for credit 

rates of interest on bank loans granted to self em 
following an increase in the growth of agricultural and 

ployed professionals belonging to Scheduled Castes / 
industrial production but this demand was likely to 

Scheduled Tribcs as well as women have been reduced , 
emerge only in the latter part of the financial ycar 

Interest rates applicable to retail trade in fertilisers 
1983 - 84 . Meanwhile , it was essential to contain the and for production and distribution of seeds liave been 
inflationary potential implicit in the excess liquidity , lowcred . The base for calculating export refinance 
without harming in any way the essential processes entitlement of banks was not altered as a moasure of 
of production . The requirement of the situation was support to banks. To ensure that suppliers in the small 
hence to ensure a balance in the use of the liquidity , scale sector secure prompt payment of their bills from 
so , that genuine productive requirements were met producers in the large scale sector, certain credit norms, 
adequately throughout the year. 

which had already been set out were reiterated for 

inore effective implementation . 
28. Thc guideline in respect of credit expansion 
during the financial year 1983- 84 was spelt out in 

31 . With the build -up of substantial liquidity, the 

situation holds inflationary potential. The object of the 
some detail. As a working estimate , deposit growth 
in 1983 -84 was placed in the region of Rs. 8, 000 

credit policy measures currently in force is , therefore , 

to absorb the short- term excess liquidity in the bank 
crores as against a little over Rs. 7 , 100 crores in 

ing system , At the same time, it has been inade, clear 
1982 - 83 . Banks were asked to initially give greater 

that there could be changes in policy, should circum 
attention to the first quarter and the first half of 

stances warrant, The flexibility of credit policy and its 
1983 -84, when the banking system s overall liquidity 

ability to react expeditiously to short 
position was expected to be comfortable , although this 

torn changes 

in the economic situation has been anıply demonstrated 
liquidity would be unevenly distributed amongst banks, 

in the past. Under the prevajling conditions , the em 
Ever so , the estimate was that banks would be able 

phasis of credit policy will necessarily have to be onc 
to expand credit hy Rs. 1 ,500 crores, which was the 
order of expansion considered adequate in 

of caution . 

the 
prevailing conditions. . 

TRENDS IN MONEY. CREDIT AND PRICES 

32 . The rate of growth in nioncy supply was higher 
29. Management of Excess Liquidity: - -Banks, it in the year under review as compared with the previous 
was anticipated , would be able to meet this requirement 
- - - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
out of their own resources and without recourse to *With effect from August 27 , 1983 the cash reserve 
Reserve Bank refinance and also build -up additional ratio was raised furthor by One-half of one percentage point to 
liquidity by about Rs. 1,000 crores. It was hence 8 . 5 percent, 
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year. As may be seen from Table 1, in 1982-83 banki credit to the commercial sector · was around 
( July -June ) M1 rose by 12 . 3 per cent as against a Rs, 1 ,343 crores more in 1982 -83 ( July - June ) than in 
rise of 10 .4 per cent in the previous year . In terms of 1981-82 , there was not much difference in the growth 
M3 ( M plus timc deposits ), the increase was 15 . 3 in percentage terms, A major factor contributing to 
per cent as against 12 . 9 per cent. 

the higher monetary expansion in the current year was 

the reduction in the negative impact of a decline in 
33 , Money Supply . - - The factors contributing 10 

foreign exchange assets. In absolute terms, the fall in 
the change show some significant features. The in 

the net foreign exchange assets of the banking sector 
crease in net bank credit to Government was substan 

was only of the order of Rs. 381 crores in 1982-83 
tially lower in 1982 -83 as compared to the previous 

as against a decline of Rs. 1 ,955 crorcs in the cor 
year , the rise in percentage terms being only 14 . 2 

responding period of the previous year. 
per cent against 22 .2 per cent. While the increase in 

- - - - -- - - - - - 
JMC 1983 

SUPPLEMENT TO THE RESERVE BANK OF INDIA BULIFTIN 
TABLE 1 - - VARIATIONS IN MONEY STOCK ( M ) 

(Rs. Crores) 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


End -June 1982 over End - June 1983 over 
End -Juno 1981 

End - June 1982 + 
G 

Absolute Percentage Absolute Percentage 
- - - - 
1 

2 


- 


- 


- 


- 


Nov 


+ 15 . 3 


. 


16 . 2 


. 


. 


. 


. 


. 


I. M3(a + b + c ) . 

+- 7 ,556 |- 12 . 9 +- 10 , 108 f- 15 , 
( a ) Currency with the Public 

+ 1 ,662 + 12 , 0 1- 2 ,378 
(h ) Aggregate Deposits with Banks (t.til) 

6 ,021 + 13 6 1- 7 ,683 — 15 . 2 
(1) Demand Deposits . . . 

- - 972 1- 9 . 8 ·|-835 

+ 7 . 7 
( 1x ) Time Deposits . 

+ 5, 049 

+ 14 . 6 + 6 ,848 +- 17 . 3 
( c ) Other Deposits with RBT . . . . . . . . . 

127 - 51. 8 

-|-47 - 39 . 8 
II . M , (a + h - (I) +- e ) , 

+ 2,507 | 10 . 4 + 3, 260 + 12 . 3 
UI, SOURCES OF MONEY STOCK (M ) ( 

12- - 3 + 4 + 5 ) 
1 . Net Bank Credit to Government ( A + B ) . 

-+-6 ,284 + 22 , 2 +- 4,913 

+ 14 . 2 
( A ) RBI s Net Credit to Governinent (i + 11 ) 

- 4 ,614 -.- 25 . 6 . --- 3 ,044 + 13 . 4 
( i) Claims on Government (a + b ) . . . 

7- 4 , 716 

1-25 . 7 ! 3 ,397 + 14 . 7 
(a ) Central Government . . . 

- - 4 ,836 + 26 . 7 + 3, 184 1.13 . 9 
( b ) Statc Government . . 

-- - 120 

49 , 0 + 213 -1-170 , 4 
(ii ) Government Deposits with RBI (a + b ) 

+ 100 + 33. 3 

+ 353 

+ 88 . 3 
(a ) Central Government , , 

. .61 29 . 5 -+- 400 - 261 . 4 
(b ) State Government . . . 

+ 161 +- 187. 2 

- 47 

- 19 . 0 
( B ) Other Bank s Credit to Government . . 

+ 1,669 

- I- 1 . 869 

+ 15 . 7 
Bank Credit to Commercial Sector (A + B ) . 

- 6 ,402 + 16 . 9 + 7 ,745 - 17 . 5 
( A ) RBI s Credit to Commercial Sector* . : 

- 417 - 23. 6 + 291 + 13 . 3 
( B ) Other Bank s Credit to Commercial Sector (it-ii tiil) . 

+- 5 , 985 + 16 . 6 + 7 ,454 1- 14 . 7 
(i) Bank Credit hy Commercial Banks 

+ 3 ,630 1- 13 , 7 

+- 5 ,750 1- 19 . 0 
( 11 ) Bank Credit by Co -operative Banks , . 

-1- 1, 230 + 25 . 4 . 564 

1- 9 . 3 
( ill ) Investment by Commercial and Co- operativo Banks 
in other securities . 

+ 1, 125 + - 24 . 3 -I 1, 140 + 19 , 8 
Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector ( A + B ) . 

- 1,955 -|- 46 . 2 

- - 381 - 16 . 7 
( A ) RBI s Net Foreign Exchange Assets (1 lil ) . 

— 1, 955 . – 45 , 7 --- 381 

- 16 . 4 
(i ) Gross Foreign Asscts , , , 

--- 1,053 - 23 . 1 - 1,531 -+ 43 . 7 
(il) Non -monetary Foreign Liabilities . . . . . 

-+ 902 

+ 330 . 4 + 1,912 -|- 162. 7 
( B ) Other Bank s Net Foreign Exchange Assets 
Government s Currency Llabilities to the Public 

- 36 15 . 7 

+ 1. 0 
Banking Sector s Net Non -Monetary Llabilities other than 
Time Deposits ( A - - B ) 

, 13, 211 25 . 9 -12, 176 + 13 . 9 
( A ) Net Non - imonetary Liabilities of RBI 

+ 1, 371 + 27. 7 7 119 

111 . 9 
( B ) Net Non -nonetory Liabilities of other bank (Derived ). 

+ 1. 810 -171. 7 

F2, 957 
+ 2 ,057 

-1.22 . 1 
- - - - - - - - - 
Datn are provisional/ partially revise:1. 
in These variations disregard changes in components of sources on July 12 , 1982, follo ving reclassification of aggregates necessi 

tated by the establishment of NABARD . 

+ Excludes, since the establishment of NABARD , its refinance to lanks. 
Notcs : ( 1 ) Coustiluent items may not add up to the totals due to rounding of 

( 2) Reserve Bank dat are is on last day of June. Other data are as-on last Friday of June . 
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· 34 . Reserve Money. -- The growth in reserve money 
during the year at 13 .8 per cent was higher than the 
rise of 9 . 7 per cent recorded in the previous year 
( Table 2 ) . Reserve Bank s claims on Government in 
creased at a much lower pace than in the previous 
year- - 13 .4 per cent as against 25 .6 per cent — while 


the clainis on commercial and co - operative banks 
showed a substantial decline, There was a considerabie 
abatement in the decline in foreign cxchange assets 
from Rs. 1, 955 crores or 45 .7 per cent in 1981- 82 to 
Rs, 381 ( tores or 16 .4 per cent in 1982 -83. 


TABLE 2 – VARIATIONS IN RESERVE MONEY 


( Rs. Crires ) 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


End- Junc 1982 over 
End -Junc 1981 


End - Junc 1983 over 
End- June 1982 @ + 


Absolute 


Porcentago Absolue 


Percontag ! 


- - - - - - 


- - - - - 


- - 


-- . . 


. - - 


|-2,022 


+ 9. 7 


- 13 8 


Reserve Money (1 + 2 + 3 + 4) 

1. Currency with the Public 
2 . Ocher D .pysits with R .B .I. . 
3. Cash with Banks 
4 . Banks Deposits with R .B .I. . 


+ 1,662 
- 127 


+ 3142 
+-2,378 

1- 47 


+ 12 . 0 
--51 . 8 
+ 2 . 4 


. 


1-15 . 3 
-|-39 . 8 

- 2 . 1 
|- 12 . 2 


+ 26 


- 23 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


-- 461 


1- 8 . 3 


|- 740 


|-4 ,615 
-|-279 


+ 25 .6 
-26 .9 


+ 3 ,044 
+ 720 


+ 13 . 4 
-54 .7 


SOURCES OF RESERVE MONEY (1 + 2 + 304 + 54- 6---7 ) 
Roserve Bank s Claims on : 

1, Governmont (Nor) . 
2 , Commercial and Co- operativo Banks . . 
3 . NABARD . 
4 . Commorcial Sector* . 
5 , Net Foreign Exchange Assols of RBI . 
6 . Govornment s Curroncy Liabilities to the Public 
7 . Not Non -monetary Llabilities of RBI 


+ 1,020 


+ 23 . 6 
--45 . 7 


--- 291 
-- 381 


: 


+ 417 
- 1. 955 

7- 36 
+ 1, 371 


13 . 3 
|- 16 . 4 
-+-1 .0 
- 1. 9 


+ 7 


1- 5 . 7 
+ 27 . 7 


+- 119 


-- - 


- 


- 


. 


--- - - - 


- - - 


- - - — — 


- - 


- - - - 


- - - - 


- . 


-- - 


- -- - 


- 


- 


- - -- - - - - 


---Data are provisinal/partially rovised . 
@ Those variations disregard changes in cataponcns of sources on July 12 , 1982 , following reclassification of aggregates neces 

sitated by the establishment of NABARD . 
* Represents investments in sharos/ bonds.of financial instilu ions, loans to thom and holding of internal bills purchased 

discou tod . Excludes , since the establishment of NABARD , its refinance to banks, 
Notes 1. Consultuent itemsmay not add up to the totals duc to rounding off , 

2 . Data on cash with banks relate to last Friday . Reserve Bank data are as on last day of June. 


35 . Banking Variables . - Data on banking indicators 
given in Table 3 show that the growth both in deposits 
and in credit was higher during 1982 - 83 as compared 
to that in 1981 -82 and that the rise in credit was 
morc marked . While food credit expanded by a larger 
amount than in the past year, the disparity was 
mainly on account of non - food credit to commercial 
sector which includes public sector units as well. Non 
food credit grew by Rs. 4 ,987 crores or 18 . 2 per cent 


in 1982 -83 as against Rs, 3 ,007 crores or 12. 4 per 
cent in 1981-82 . The banks borrowings from the 
Reserve Bank declined by Rs. 63 crores as compared 
to a small rise in the previous year. The increase in 
investments was Rs. 218 crores more than in the Past 
year, indicating that despite the pressure of a larger 
credit expansion , banks were in a comfortable liquidity 
position , 
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- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - 


TABLE 3-- VARIATIONS IN IMPORTANT BANKING INDICATORS 
(Scheduled Commercial Banks) 

(Rs. Crores) 
Amount outstanding as on 

Variations during the year 

- - - 
Jung 

June 
26 ,1981 25 . 1982 24. 1983 1981- 82 1982- 83 
1 

34 - 5 


ITEMS 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Jund 


- 


- 


- 


- 


Total Domand and Time Liabilities 
(excluding borrowings from RBI/IDBI & NABARD ) 
Aggregate Deposits . . . . . . 


. 
. 


44,482 
40 ,549 


50, 009 


57,748 
53,566 


. 


. 


. 


46, 128 


Borrowings from RBI 
Bank .Credit 


564 @ 
26 ,551 


572 @ 
30 , 180 


509 
35 ,929 


+ 5,527 

+ 5, 579 
( + 13. 8 ) 

-+ 8 
+ 3 ,629 
( + 13 .7 ) 


+ 7, 739 
+ 7,438 
( +- 16 , 1) 

- - 63 
+ 5, 749 
( + 19 . 1 ) 


. 


. 


Bills rediscounted with RBI 
Food Credit . . 
Non -food Bank Crediti 


.. 


3 
2 , 202 
24 ,348 


2 ,825 
27,355 


3,587 
32, 342 


Investments 


14,222 


16 ,945 


19,886 


+ 623 
7 - 3, 007 
( + 12 . 4 

+ 2 , 723 
( + 19 . 1) 
- 1, 642 
+ 1,081 

+ 14 
+ 254 


+ 762 
7.4 .987 
( +- 18 . 2 ) 

+ 2 , 941 
( + 17 . 4) 

+ 1 ,843 
+ 1,098 

- 16 
+ 372 


9 ,975 


11,617 
5 , 328 


999 


(a ) Government Securities 
(b ) Other approved securities . 
Cash in hand , , . . 
Balances with RBI . 
Credit Deposit Ratio ( % ) 
Non-food Crodit-Deposit Ratio ( % ) 


...... 


4, 247 

985 
4,517 
65 , 5 
60 . 0 


13,460 
6 ,426 

983 
5, 143 
67 . 1 


4 , 771 
65 . 4 
59 . 3 


60 . 4 


* Partially revisçd , 

@ Include RRB borrowings transferred to NABARD on July 12 , 1982. 
Note : Figures in brackets are percentage variations 


36 . Sectoral Deployment. - Data on sectoral deploy the corresponding period of 1981 -82 . Available data 
ment of gross bank credit (available upto end -March , indicate that the larger growth in non -food credit was 
1983) are presented in Table 4 . During the period mainly due to the sizeable rise in incremental credit 
July 1982 – - March 1983 , gross bank credit showed going to the medium and large industry sector. The 
a larger expansion of Rs, 4 , 295 crores ( 14 .4 per cent ) rise in credit to public sector units alone accounted for 
as compared with Rs. 3 , 274 crores ( 12 .6 per cent ) a good portion of this increase . The additional credit , 
during the corresponding period of 1981-82. The 

utilised by the iron and steel industry , which is almost 
increase in food procurement credit was Rs, 217 crores 
as against a decline of Rs, 75 crores in the corres 

wholly in the public sector, formed nearly a third of 
ponding period of the previous year. Non - food credit 

the total increasc in credit to medium and large 
increased by Rs. 4 ,078 crores (15 .1 per cent ) as industry . Credit to priority sectors showed a smaller 
compared with Rs. 3, 349 crores ( 14 .1 per cent ) in increase than in the previous year. 
TABLE 4 - SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT 

(Rs. Crores) 
Outstandings Variations Outstandings 

Variations 


- 


- - 


- 


- 


ITEMS 


Juno 1981 


March 

1982 


Juno 1982 @ 


March 
1983 @ 


March 
1982 

over 
June 1981 


March 
1983 

over 
June 1982 


-- - ----- 


6 


1 . Publlc Food Procurement 
II . (a ) Priorlty Sectors . 


2, 202 
8 ,966 


2 , 127 
10 ,676 


2, 824 
10,685 


3 ,041 
12, 226 


. 


(i) Agriculture 


. 


. 


. 


3,783 


4,615 


4 , 588 


5,239 


( II ) Small Scale Industries 


3,406 


3,901 


- 75 
+ 1 ,710 
(51 . 1) 

+ 832 
( 24 . 8 ) 

7- 495 
( 14 . 8 ) 

+ 383 
(11 . 5) 
+ 1, 172 
(35 . 0 ) 


3, 921 


4,447 


+ 217 
+ 1 , 543 
( 37 . 8 ) 

4 -651 
(16 . 0 ) 

+ 526 
( 12 . 9 ) 
-- 366 

(8 , 9 ) 
+ 1 ,856 
(45 . 5 ) 


(ili) Other Priority Sectors , 


. 


1,777 


2 ,160 


2 , 174 


2 ,540 


: 


(6 ) Industry (Modium and large) 


9,983 


11 , 155 


11,192 


13 ,048 
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- 2 

- - - - - - 
(c) Wholesale Trade ( Other than food procurement) 2 ,000 2 ,198 

+ 198 
(5 . 9 ) 


- - , 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - I - - - - - 

2, 152 


2 , 324 


+ 172 
(4 . 2 ) 


(1) Cotton Corporation of India . 


. 


271 


287 


-1- 23 
(0 .7 ) 


+ 16 
( . 4 ) 


(ii) Food Corporation of India 

( Fertiliser Credit) 


411 


454 


– 23 


+ 98 
(2 . 9 ) 


( - 0 . 6 


(iii ) Juto Corporation of India 


. 


. 


. 


115 


102 


+ 45 
(1 . 3 ) 


- 28 
( - 0 . 7 ) 


( iv ) Other Trade . 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 385 


1, 417 


1 , 325 


1 ,532 


+ 32 
( 1 . 0 ) 


+ 207 
(5 . 1) 


(d) Other Sectors 


Sectors 


. 


. 


. 


. 


. 


2,737 


3,006 


+ 269 
( 8 . 0 ) 


2, 918 


. 3, 423 


+ 507 
(12 . 5 ) 


III. Non -food Gross Bank Credit (a + b xc-Hd ) , 


23,686 


27, 015 


+ 3 , 34 
( 100 . 0) 


26,945 


31,023 


of which : Export Credit 
IV. Gross Ban Credit (I- IID) 


. 


. 


. 
, 


. 
. 


1, 728 
25,888 


+ 68 


1, 796 
29, 162 


1,735 
29 ,769 


1, 738 
34 , 064 


+ 4 ,078 
( 100 , 1 ) 

+ 3 . 
+ 4,295 


-3,274 


@ Provisional, 
Notem - 1 . Data relate to 50 banks which account for about 96 per cent of Gross bank Credit. Furthor , theso data , besides taking 
into account the bills rodiscounted with the RBI, include Bills rediscounted with the IDBI and other approved institutions and 
participation certificates . 

2 . Figures in brackets are proportions to non-food incremental crodit . 


held with individual banks indicate that banks will 
be in a position to meet the target set for them in 
respect of priority scctor advances . 


37 . Incremental credit to medium and large in 
dustry during July 1982 -March 1983 amounted to 
Rs. 1, 856 crores as against Rs. 1, 172 crores during 
the corresponding period of the previous year. The 
share of large and medium industry in total incro 
mcntal non -food gross credit was higher at 45 . 5 per 
cent as compared with 35 .0 per cent in the correst 
ponding period of the previous year. Larger flow to 
public sector units was an important reason for the 
risc in industrial credit . The outstanding credit to 
medium and large industry at the end of March 
1983 at Rs. 13, 048 crores constituted 38 . 3 per cent 
of total gross bank credit , 

38. The distribution of industrial credit , inclusive, 
of small-scale industry , is given in Table 5 . The 
major industries which , accounted for the increaso 
were iron and steel ( Rs. 575 crores ) , the engineer 
ing group ( Rs. 572 crores ) , cotton textiles (Rs. 142 
crores ) and cherricals and allied industricg ( Rs. 140 
crores ) . 


40 . Of the increase of Rs. 1,543 crores in ad 
vances to the priority sectors during the period July 
1982-March 1983, agriculture and small- scale indust 
tries accounted for Rs. 651 crores and Rs. 526 
crores, respectively , as comparcd with increases of 
Rs. 832 crores and Rs. 495 crores, iespectively, 
in the corresponding period of last year . Advances 
to agriculture at the end of March 1983 amounted 
to Rs. 5 , 239 crores and formed 42. 9 per cent of 
total priority sector advances as against 43 . 2 per 
cent a year ago , while advances to small -scale in 
dustries at Rs. 4 , 447 crores accounted for 36 .4 per 
cent of total as against 36 .5 per cent a year earlier. 


39 . Advances to the priority sectors registered an 
increase of Rs. 1, 543 crores during July 1982-March 
1983 as compared with a rise of Ro. 1 , 710 crores 
in the corresponding period of the previous year . 
At the end of March 1983, priority sector advances 
constituted 37 . 0 per cent of net bank credit an 
against 37 . 7 per cent a year earlier. The decline is 
accounted for by the sharp rise in bank credit to the 
commercial sector , particularly to the public sector 
units from December 1982 . However, all the banks 
have stepped up their advances to the priority sector 
in the past few months, Credit budget discussions 


41 . Advances to wholesale trade (other than food 
procurement ) showed an increase of Rs. 172 crores 
as compared with Rs. 198 crores during the previ 
ous year. This was due to a rise in credit made avail 
able mainly to other trade (Rs. 207 crores ) and 
partly to the Cotton Corporation of India (Rs. 16 
crores ) . Credit to the Jute Corporation of India , 
however, declined by Rs. 28 crores. Credit to Other 
Sectors , which represents residual sectors and in 
cludes advances to financial institutions hire pur 
chase agencies, personal loans, etc ., showed a size 
ably larger increase of Rs. 507 crores during ( July 
March ) 1982 - 83 compared with a rise of only 
Rs, 269 crores in the corresponding period of 
1981-82, 
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TABLE 5 - INDUSTRY -WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT 


(Rs. Crores ) 


- - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


Outstandings 


Variations 


Outstandings 


Variations 


ITEMS 


June 


Juno 
1981 


March 


1989 


March 
1982 


ch 


Jose 


nach 


Marsta 


March 
1983 


Marsh 


March 
1982 
over 
Junc 
1981 


over 


June 
1982 


. 


. 


13,389 


15,056 


+ 1,667 


15, 113 


17,495 


55 


53 


— 2 


72 


59 


Industry ( Total of Small ,Medium and Large 

Scalo Industries ) . . . . 
1. Coal . . . . . . 
2 . Iron and Stec ! . . . . 
3. Other Motals and Metal Products . . 
4 . All Engineering . . . . 
5. Elcctricity (Generation and Transmission ) 


648 


856 


+ 208 


942 


1517 


. . 
. . 

. . 
. . 

. 


+ 2 ,382 

- 13 
+ 575 

+ 77 
+ 572 


+ 65 


601 


462 
3,266 


524 
3,831 


4- 551 


4 ,403 


527 
3,817 
259 
1, 281 


181 


-|- 78 


249 


-|- 22 


1, 174 


- 


, 
. 


168 


187 


227 
1, 200 
181 
842842 


+ 142 

7.21 


1, 342 
202 - 
944 
944 


. 
. 

. 


842 


6 . Cotion Textiles 

, , , 
7. Jute Textiles . . . . . 
8 . Other Textles . . . . . 
9 . Sugar . . . . . . 
10 . Tea . . . . . . 
11. Vegetable Oils ( Including Vanaspati) . 


842 


403 


527 


+- 107 
- -19 
+ 119 
+ 125 

+33 1 
+27 
-5 


. 

. 
. 
. 


570 


723 
278 

232 
- 188 

138 


265 
215 
133 


. 


272 
208 
146 


+ 102 
+ 43 

+5 
+26 
- 


277 

234 
143 


133 


298 


357 


+ 59 


360 


398 


+ 38 


12 . Tobacco & Tobacco Products . . . . 
13. Paper & Paper Products . . . . . 
14 . Rubber & Rubber Products . . . . 
15 . Chemicals, Dyes, Paints , Drugs & Pharmaccuticals 

Of which : Fertiliser : : . . . . . 


264 


280 


275 


306 


- 31 


1 , 529 
( 299 ) 


1,672 
(329 ) 


+ 16 
-|- 143 
( 7. 30 ) 

+ 23 


1 ,711 
(360 ) 


1 , 851 
(336 ) 


+ 140 
- 24 
+ 35 


16 . Cement . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


135 


158 


157 


192 


188 


220 


+ 32 


220 


262 


- 42 


125 


143 


+ 18 


151 


192 


-1. 41 


. 


303 


307 


+ 4 


309 


327 


- - 18 


17 . Leather & Leather Products 
18. Construction . 
19. SAFAUNS . . . 
20 . Potroleum 
21. Residual . . . 

@ Provisional 


687 


431 


--- 256 


299 


102 


- 197 


. 


. 


. 


. 


2 , 347 


2 , 650 


+ 303 


2 ,659 


3, 324 


+ 665 


42 . Sugar Buffer Stock . - An important develop 
ment in regard to commodity financing was the 
Government s decision to create a buffer stock of 5 
lakh tonnes of sugar out of the free sale quota of 
the production in the 1981- 82 şugar year. The buffer 
stock is to be maintained by the sugar mills as se 
questered stock on a pro - rata basis. Banks arc re- 
quired to finance the buffer stock in full, with a 
waiver of any margin requirement. There is no con 
cession in regard to the interest charged . The Govern 


ment of India would reimburse the mills the cost 
and interest charges incurred in holding the buffer 
stock . To make the scheme self -financing, the cess 
charged on sugar was raised from Rs, 5 to Rs. 14 
per quintal with effect from November 1982 . Dur 
ing the 1981-82 season bank credit to the sugar in 
dustry touched a peak level of Rs. 527 crores in 
June 1982, which was substantially higher than the 
previous scasonal peak of Rs. 348 crores in April 
1981. 


. 


a peak 
substantial 
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sanctioned to bänks aggregated Rs. 24 crores in 
1982-83 as compared with that of Rs. 121 crores 
during the preceding year. The peak level of utilisa 
tion of the discretionary refinance limit was signifi 
cantly low at Rs. 8 crores in 1982 -83 as against 
Rs . 82 crores during 1981 -82 . 


43 . Reserve Bank Accommodation to Banks,-- 
Within the basic structure of Reserve Bank accom 
modation policy for the scheduled commercial banks , 
certain modifications were made during the year in 
the refinance facilities . As already indicated , changes 
were made in respect of entitlements to refinance 
against food and export credit so as to enable banks 
to meet their commitments to these sectors without 
undue resources constraint. The stand -by refinance 
facility was also liberalised with a view to assisting 
banks in their resources managment. The trends in 
accommodation provided by the Reserve Bank dur 
ing the year are discussed below : 


44. Food Credit Refinance .- - As on the last 
Friday of June 1982, banks were entitled to a focd 
refinance limit of Rs. 347 crores , of which only 
Rs. 29 crores were utilised. The entitlement reached 
a pcak level of Rs. 1, 094 crores as on June 17 , 
1983 and the peak outstandings amounted lo 
Rs. 389 crores on December 31 , 1992 . Subsequently , 
the outstandings declined to Rs. 113 crores against 
an entitlement of Rs. 1, 087 crores on the last Friday 
of June 1983 . 


48 . Overall Position .- -- The aggregate of limits 
available under various Reserve Baok refinance faci 
lities to scheduled commercial banks ( excluding spe 
cial refinance against shipping loans and duty draw 
back ) recorded a significant risc of Rs. 777 crores 
during the year as against an increase of Rs. 309 
crores recorded last year, During 1982- 83, the aggre 
gate of various limits sanctioned to the banks attain 
ed a peak of Rs. 1, 298 crores as on June 17, 1983 
and thereafter marginally declined to Rs. 1 , 288 crores 
on June 24 , 1983. The outstanding against these 
limits increased by Rs. 86 crores to Rs. 146 crores 
during July 1982 - June 1983 as against a marginal 
increase of Rs. 4 crores registered in the preceding 
year. The peak level of outstandings against the 
various limits during 1982 - 83 totalled Rs, 457 crores 
in March 1983, as compared with that of Rs. 335 
crores in 1981- 82 . 

49 . Government Finances.- - The budget of the 
Government of India for 1983 -84 envisages an over 
all deficit of Rs. 2 , 250 crores at 1982 - 83 level of 
taxation . However , if account is taken of the net 
additional revenue of Rs. 695 crores * that would 
accrue to the Centre as a result of its additional re 
sources mobilisation efforts during 1983 -84 , the 
budgeted deficit would be reduced to Rs. 1, 555 
crores as compared with Rs. 1 ,935 crores in the re 
vised estimates for 1982-83. The combined overall 
budgetary position of the State Governments @ 
shows an aggregate deficit of Rs. 969 crores for 
1983 -84 as comparcd to a deficit of Rs. 806 crores 
in the revised estimates for 1982-83. The budgetary 
deficit of the Centre as well as States for 1982- 83 , 
excludes an amount of Rs. 1 , 743 crores of loan assi 
tanco received by the States to clear their deficits as 
on March 31 , 1982 . States overall deficit for 1983 
84 is estimated to be reduced substantially to Rs, 553 
crores as a result of States additional resources no 
bilisation amounting to Rs. 315 crores as well as 
their share of Rs. 101 crores in Centre s additional 
taxation during the year. 


taken 83 level of 


45 . Export Credit Refinance . The export refi 
nance entitlement of banks as on the last Friday of 
June 1982 was Rs. 163 crores. Thereafter, Where was 
a gradual decline in banks export refinance entitle 
ment which touched a low level of Rs. 57 crores on 
December 3 , 1982 . Since then , a gradual riso was 
observed and as on the last Friday of June 1983 , 
banks were entitled to export refinance of Rs. 161 
crores which was marginally lower than the entitle 
ment of Rs. 163 crores a year ago . The utilisation 
of the export refinance entitlement by banks fluctuat 
ed between a low of Rs. 7 crores as on December 
10 , 1982 and a high of Rs. 99 crores in April 1983 . 
As on the last Friday of Juno 1983 , the outstandings 
amounted to Rs. 33 crores . 


evenue of Rscount is 


46 . Stand -by Refinance , - Tnore was no stand - by 
refinance outstanding as on the last Friday of Jupe 
1982. The maximum lcvel of stand -by refinance 
limit sanctioned to banks during July 1982 - - - June 
1983 amounted to Rs. 24 crores in April 1983 
against which Rs. 15 crores were outstanding as 
compared with the peak limit of Rs. 97 crorcs sanc 
tioned in April 1982 against which outstandings 
amounted to Rs. 67 crores. As on the 
last Friday of June 1983, the limit sanctioned 
amounted to Rs. 20 crores against which no out 
standing was rocorded . 

47 . Discretionary Refinance . The discretionary 
refinance limits sanctioned to banks recorded sharp 
decline during the yoar ; the maximum level of limits 


50 . Consolidated Position A Ccotro and States. 
The combined position of the Central and State 
Governments recepits and disbursements is shown in 
Table 6 . Aggregate receipts in 1983 - 84 are budgeted 
to reach a level of Rs. 52 ,593 crores as compared 
with the budget estimates of Rs. 44 ,886 crores in 
1982 -83 — a rise of 17 . 2 per cent is compared with 
19 , 5 per cent in the p . evious year ( R . E . over R .E .) £ 


* Excludes post-budget tax concessions announced on April 

27, 1983, 


£ If tho B . E . of 1983 - 84 is compared with the R . E . of the pre 

coding year, tho rise in total receipts works. out to 8 . 1 
por cent and that in total expenditure , 6 . 4 per cont . 
Similarly , if the R . E . for 1982 -83 is compared to the Accounts 
of 1981-82, tho Increase in receipts would bo 17 , 6 per cont and 
that in expenditure 17 . 4 por cent. 


@ Excludes Jammu and Kashmir and Tripura , data in rospoct 

of which are not available . 
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TABLE 6 - - COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OFTHE CENTRAL AND STATE GDVERNMENTS 
( 1981-82 - - 1983-84) 

(Rs. Crores ) 
-- -- - - - 
1981 -82 1981 - 82 1982 - 83 . 982 -83 

1983 -84 * 
(Revised (Accounts ) (Bugdet - (Revised Estimates ) (Budget Estimates) 
Estimates ) 

Estimates ) 
Items 
Amount Amount Amount Amount Porcentage Amount Percent 

variation 

age varia 
over the 

tion over 
correspon 

the corres 
ing revisod 

ponding 
cstimates 

budget 
of the 

estimates 
previuos 

of the 
year 

previous 

year 


- - 


- - 


- 


48,660 


4 

5 
" T. Total Receipts (A + B ) 40,727 41, 360 44 , 886 

4 . 19 . 5 

52 ,593 -|- 17 . 2 
A . Revenue Roccipts . 

29 ,702 30 ,033 

33,641 34 ,488 + 16 . 1 38 ,505 . + 14 . 5 
Of which : 
Tax Receipts 23 ,741 23, 962 27 ,717 . 27 ,376 + 15 . 3 

31, 419 -|- 13 . 4 
B . Capital Receipts . . . 

11 ,025 

11 , 327 11,245 14, 172 + 28. 5 14 ,088 - 1 25 . 3 
II. Total Disbursements (A4- B - C ) . 43,065 43 ,773 46 , 278 51, 401 

+ 19 . 4 

54 ,701 -- 18 . 2 
A , Developmental Expenditure 
( a ) b + c ) . 

28,292 28 ,333 

29, 552 33 , 802 +- 19 . 5 34 , 603 

+ 17 . 1 
( a ) Revenue 16 ,010 16 ,060 17 , 348 19, 582 1 .22 . 3 

20 ,788 

+ 19 . 8 
(b ) Capital 

7, 186 7 , 129 7, 388 

7 , 733 

+ 7 . 6 7, 820 15. 8 
(c) Loans and Advances 

5 ,096 5 ,1442 4 ,816 6 ,487 + 27. 3 5, 995 + 24 . 5 
B . Non -Developmental Expenditure 
(a +bc) 

13 ,558 13, 509 16 ,019 16 ,428 + 21. 2 19 ,316 

-1- 20 . 6 
(a ) Revenue 

12, 779 12 ,691 14,956 15 ,314 + 19 . 8 18 , 149 -1-21 , 3 
(b ) Capital 

$22 596 786 807 7 - 54 , 6 

+ 10 . 8 
(c) Loans and Advances 

257 2 32 277 

+ 19 . 5 

296 46 . 9 
C . Others 

1,215 1,931 707 1 , 171 — 3 . 6 

782 . - 10 . 6 
JII . Overall Surplus ( 1 ) or Deficit ( - ) (1 - 11) — 2 ,338 - 2 ,413 - :-1 , 392 - 2 ,741 

- - 2 , 108 
Notus : 1. Data do not cover Union Territories with Legislatures. Data in respect of States relate to 20 States (i.c . excluding Jammu 

& Kashmir and Tripura ). Data for Assam and Andhra Pradesh relate to vote on account budget. 
2 . Other disbursements comprisc discharge of internl and externdl debt, compensation and assignments to locul bodies and 

panchayatiraj institutions, appropriation to contingency funds, remittances (net) and adjusted for difference in the figures 
of repayment of loans by State Governments to the Central Government given in their respective budgets . 
* Includlng effects ofbudgot proposals and exclu _fes post- budget tax concossions announced on April 27, 1983 in respect 

of Governmont of India Budget. . 
@ As the details of loans and advances given by tho Assam Stato inty developmontal and non -developmental arc not avail 

able , the entire amount has been treated as loans and advances for developmental purposes . 
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Aggregate disbursements are estimated at 
Rs. 54 , 701 crores in 1983 -84 as comparcd with 
Rs. 46 , 278 crores in the budget estimates for the 
previous year - - a rise of 18. 2 per cent as compared 
with 19 .4 per cent in 1982 - 83 . The growth rate of 
17 . 1 per cent in devclopmental cxpenditure in 1983 
84 is projected to show a modest decline from the 
likely increase of 19. 5 per cent in 1982- 83 . The 
growth in non - developmental expenditure too is cx 
pected to record a decline to 20 .6 per cent as com 
pared with 21. 2 per cent in 1982-83. 7 


ment s net market borrowings aggregated Rs. 3 ,800 
crores in 1982- 83 , which were higher by Rs. 897 
crores over 1981- 82 . The act market borrowings 
of the State Governments at Rs. 399 crores , on the 
other hand , recorded a modest rise of Rs. 63 crores 
as against a rise of Rs. 130 crores in the preceding 
year, Net borrowings by local authorities and institu 
tions sponsored by the Central and State Govern 
ments were higher by Rs. 145 crores at Rs. 1, 503 
crores in 1982 - 83 as against a risc of Rs. 359 crores 
to Rs. 1, 358 crores in the previous year. The details 
are given in table 6 (a ) . 

- -- - - - 
Accounts of 1981- 82 , the increase in developmental cxpc 
nditure would be 19 . 3 per cent and that in non -develop 
mental expenditurc 21 . 6 per cent. 


51. Market Borrowings, - As against the budget 
estimates of Rs. 3 , 200 crores, the Central Goverri 


* If tho B . E . of 1983- 84 is compared with the R . E . of the pre 

ceding year, the riso in developmental expenditure works out 
to 2 . 4 per cent and that in non - deyclopmental expenditure 
17.6 per cent. Similarly, if R . E . for 1982 -83 is compared to the 
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TABLE 6(a )- -MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS , LOCAL AUTHORITIES AND INSTI. 

TUTIONS SPONSORED BY CENTRAL AND STATE GOVERNMENS 
1981 - 82 AND 1982-83 

(Rs. Crores) 
- . - - - - - - - - 

- - -- - - 
Gross Market 

Ropayments 

Not Market 
Borrowings 

Borrowings 


- 


- - 


243 


700 


741 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Rs. 157 


to Rs. 399 crociates 
as a propormarket 


1981- 82 1982 -83 1981 -82 1982 -83 1981- 82 1982 -83 
- -- - - - - - - - - - 
Central Government 

4 , 166 287366 2 ,903 

3,800 
. 

3, 190 
. . . . 
Stato Governments 

506 556 170 . 157 336 

399 
Local Authorities and Institutions sponsored by 
Central and State Governments 

1,601 1,721 

218 1 , 358 

1 , 503 
5,297 
TOTAL 

6 ,443 

4 , 597 5 . 702 
- - 

- 
Nate Data relate to fiscal year. 
(0) Institutions sponsored by the Central Government such as the Industrial Finance Corporation of India , the National Bank for 

Agriculturo and Rural Development, the Industrial Credit and Investiment Corporation of India , tho Industrial Development Bank 
of India , the Rural Electrification Corporation , the Housing and UrbanDevelopment Corporation , the National Co - operative 
Development Corporation the Industrial Reconstruction Corporation of India , the Damodar Valloy Corporation and institutions 
sponsored by State Governments vir State Electricity Bourds , Housing Boards, Road Transport Corporations, Industrial Lovest 
ment Corporations , Industrial Development Corporation , State Finance Corportions, Municipalities, State Land Development 

Banks and other institutions. 
52 . The Central Government approached the 

Reserve Bank , The Annual Report for 1980 -81 drew 
market six times during the year and also sold securi 

attention to the emergence of a structural imbalance 
ties to the Reserve Bank once for subsequent release 

in the finances of the Government of India , as seen 
to invstors. 

in the deficits in the revenuc account, the consequent 

increasing resort to market borrowings and the rising 
53 . Gross borrowings of State Governments during 

share of the Reserve Bank in Government loans aris 

ing from the lack of adequate absorptive capacity in 
1982 -83 amounted to Rs. 556 crores, of which 

the market. The data for the past two years show 
Rs. 490 crores were on a cash basis and Rs. 66 

some improvement in this regard . While the feature 
" rores by way of conversion of maturing loans. Tak 

of a dcficit in the revenue account has persisted , the 
ng into account the repayment of matured loans of 

overall deficit as a proportion to total receipts has 
Rs. 157 crores, the States net market borrowings 

declined from 11. 6 per cent in 1980 - 81 ( accounts ) 
mounted to Rs. 399 crores. Aggregate net market 

to 4 ,6 per cent in 1983 - 84 ( B . E .) . The proportion 
porrowings ( Central plus States ) as a proportion of 

of gross market loans to total recepits has not shown 
he gross domestic product ( at current market 

much change , but the proportion that the increase 
prices ) moved up slightly from 2 .20 per cent in 

in the Reserve Bank s holdings of dated securities 
981-82 to 2 .72 per cent in 1982 -83. 

bears to Government borrowing each year has de 

clined from the abnormally high level of 43 . 1 per 
54 . Central Loans — 1983 -84 . - For 1983 -84 , the cent in 1980 -81 (accounts ) to 38 ,6 per cent in 
Central Government has budgcted for net market 1981- 82 ( accounts ) and further to 25 per cent in 
orrowings of Rs. 4 , 000 crores, The Central Govern 1982- 83 ( R . E . ) ( Table 7 ) . Though the trend is in 
nent entered the market on May 30 , 1983 with its the downward direction , the support by the Reserve 
rst tranche of borrowing and offered 10 per cent Bank is still high . It is relevant to recall that this 
pan 2014 for an aggregate amount of Rs, 500 crores proportion was only 1 .6 per cent as recently as in 
ntirely on a cash basiy , subscription to which 1978 - 79 and even in 1979 - 80 , it was relatively low 
mounted to Rs, 550 crores, with all the subscribers at 18 . 1 per cent. However , to some extent, a rise in 
etting full allotment. The Central Government ap the Reserve Bank s support is a reflection of the use 
roached the market for the second time on July 15 , by the Government of the Extended Fund Facilities 
983 with the floatation of two loans viz ., 7 .75 per provided by the I.M . F . 
ent loan , 1991 and 10 per cent loan , 2014 ( Second 
sue ) on a cash -cum - conversion basis and raised an 56 . 3- Year National Rural Development Bonds. 

Tegate amount of Rs. 825 crores, of which At present, an assessce can avail of exemption of 
S, 602 crores were in cash and the rest by way of long term capital gains from taxation where the net 

. ersion . With thesc two tranches , the Central consideration cccived on transfer of any long -term 
overnment raised from the market a net amount of capital asset is invested in the 7 - Year National Rural 
5 . 1 ,031 crores accounting for 25. 8 per cent of the Development Bonds. As this maturity period of 7 
tal budgeted market borrowings ( net ) for 1983 - 84 . years was considered to be rather long, the Govern - - 

ment decided to introduce a new 3 - Year National 
55 . Reserve Bank s Support to Central Loans . Rural Development Bonds (Second Issue) which will 

significant feature of Government finance is the be on tap from July 7 , 1983 and carry an interest 
owth in the Central Government s borrowing pro rate of 7. 5 per cent per annunr, Investment of the 
amme and the extent of support required from the not consideration in respect of long-term capital 
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gains arising after February 28 , 1983 , in these bonds 
will entitlc the investor to avail of the exemption 
from cæpital gains tax . 

57 . 7 -Year National Rural Devlopment Bonds. -- 
The 7 - Year National Rural Development Bonds in 
troduced on July 9 , 1979 continued to be on tap 
during the year . The total subscription to these bonds 
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since inception amounted to Rs. 178 .40 - crores as on 
June 30 , 1983. 

58 . Social Security Certificates.--- Social Security 
Certificates, introduced on June 1, 1982 , collected 
subscriptions to the extent of Rs. 11.96 crores as 
at end-April 1983. 


TABLE 7 - .BUDGETARY DEFICIT , MARKET LOANS AND RBI S SUPPORT TO MARKET LOANS OF THE 

CENTRAL GOVERNMENT 
(1980 -81 To 1983- 84 ) 

(Rs. Crores) 


Items 


1980 - 81 1981- 82 
(Accounts ) (Accounts) 


1982 -83 1982-83 
( Budget (Revised 

Estimates ) Estimates ) 


1983- 84 ( a ) 
(Budget 
Estimates ) 


12 ,828 . 6 
..- 1,715 . 0 


15 , 574 . 2 
-- 293 . 5 


17 ,595 . 3 
- 632 . 0 


18 , 117 . 0 
— 1 ,293 . 0) 


20 ,625 . 4 
- 1, 793. 5 


. 


1 . Revenue Account 

( a ) Rovenud . 

(C ) Surplus (+1-)/Delicit ( - ) 
2 . Capital Account 

(a ) Receipts . . . . . 
(b ) Disbursements 

(c) Surplus (-/-)/Deficit ( - ) i 
3. Tolal Receipts [1(a) — 2(a)} . . 
4 . Overall Surplus ( +-)/Deficit (-- ) 
5. (4 )as per cent of (3) . . 
6 . Gross Market Loans . . . . 
7. (6 ) as per cent of (3) 
8 . RBI s holdings of Dated Securities ( Increases)* 
9 . (8 ) as per cent of (6 ) 


11,068 . 2 
11 ,810 . 8 
— 742 ,6 
28 ,663 . 5 
- 1, 374 .6 


. 


9,432 . 3(6 )(c ) 10 ,155 . 7 – 
10 ,291. 6 (0 ) 11, 254 . 1 

- 862 ,3 – 1,098 . 4 
22, 260 . 9 25,729 . 9 
- 2,577. 3 -- 1, 391. 9 
11 ,6 

5 . 4 
2 ,848 . 5 23. 198 . 3 
12 . 8 

12 . 4 
1, 299 

1,236 
43 . 1 

38 . 6 


13 ,253 . 3 
13 ,890 . 21 ) 
- -636 . 9 

31,663. 5 
- 1 ,934 . 9 

6 . 2 
c4,166 . 0 

13 . 3 
· 1,041 

25. 0 


13 ,451 . 5 
13 ,212 . 7 
- - 238 . 8 
34,076 . 9 
- 1,544 . 7 

4 . 6 
4,344 . 0 

12 . 7 


4 . 8 


3 ,566, 0 

12 . 4 
1 ,041 
29.12 


Data relate to Fiscal Years. 
(a ) Includes effects of budget proposals and excludes post -budget tax concessions announced on April 27 , 1983. 
(b ) Includes Accounting adjustments relating to the write -off of Rs. 938 . 3 crores of louns advanced to State Governments prior to 

1979 -80 in pursuance of the recommendations of the Seventh Finance Commission . 
(c ) Includes notional receipt/expenditure of Rs. 588. 2 crores on account of the subscription to I.M . F . in the form of securities 

and Special Drawing Rights , 
( d ) Excludes Rs. 1, 743 . 4 crores of Joans to State Governments to clear their deficits as on 31st March 1982 . 

On book value basis . 
(a ) Excludes special securities of Rs. 3,500 crores issued in favour of Reserve Bank of India in lieu of ad hoc trčasury bills funded . 


59 . Capital Investment Bond . Subscriptions to 
Capital Investment Bonds since their issue on Jung 
28 , 1982 amounted to Rs. 88 . 93 crores as on June 
30 , 1983 as against the original estimates of Rs. 250 
crores for 1982-83, revised subsequently downward 
to Rs. 170 crores . For 1983 - 84 , the budget estimates 
a subscription of Rs. 200 crores . 


60 . Ways and Means Advances and Overdrafts. 
Mention was made in last year s Report about the 
package of mcasures evolved by the Centre to help 
the States to clear their outstanding overdrafts with the 
Rescrve Bank at the closc of March 1982 . 18 States 
were granted mediuni term loans totalling 
Rs. 1 ,743,46 crores to clear their closing deficts at 
the end of 1981- 82 . Deficits incurred during the 
first quarter of 1982 -83 were also cleared though 
additional short -term assistance of Rs. 787 crores . 
Also , the ways and means limits enjoyed by the Stato 


Governments with the Reserve Bank were doubled 
effective July 1, 1982, Despite these efforts , over 
drafts remerged even in July 1982 . As on March 
25 , 1983 , 11 State governments had overdrafts total 
ling Rs. 212 . 27 crores as compared to Rs. 1, 450 .88 
crores by 18 States as on March 26 , 1982 . The posi 
tion subsequently deteriorated in regard to the mag 
nitude of overdrafts , the number of States having 
overdrafts as well as the number of days for which 
Overdrafts remained outstanding . As on June 24 , 
1983, 11 out of 20 States keeping accounts with 
the Reserve Bank had overdrafts totalling Rs. 579 . 22 
crores. The overdrafts were cleared by the concer 
ned State Governments with the help of assistance 
released by the Central Government and there were 
no outstanding overdrafts as at the end of June 1983. 
The continued cxistence of large overdrafts , even after 
doubling the State cntitlement of ways and means ad . 
vançes , points to the unhappy position of States 
finances 
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61. Developments in Capital Market. The 
private corporate sector continued to make concert 
ed efforts at mobilising funds directly from the mar 
ket . Provisional data oſ capital raised through equity 
and preference sharcs and debentures during 1982 -83 
( April-March ) at Rs, 705 . 30 crores show an increase 
of 33 .2 per cent over Rs. 529 . 36 crores inobilised in 
1981- 82 . As in the previous year, during 1982 - 83 
also , the prominence of debenturas continued , and 
as against 52.6 per cent in 1981 - 82 , the share of 
debentures in capital raised during 1982-83 was 
63. 3 per cent. The data show that companies have 
resorted to issuçs of non -convertible debentures in an 
increase way , despite the public preference for con 
vertible debcntures . In the total debentures raised 
during the financial year 1982 -83, the share of non 
convertible debentures incrcased to 36 .5 per cent from 
22 .6 per cent in 1981- 82 . Besides the hike in interest 
ceiling and provision for premium on redemption 
allowed since April 1982 , the Government adopted 
some more measures to encourage issues of non 
convertible debentures. With a view to providing 
liquidity to investment in non - convertible debentures , 
on the recommendation of the Working Group on 
Secondary Market for Debentures appointed by the 
Reserve Bank , companies issuing such debenturas 
have been allowed to have a buy -back arrangement. 
Under this scheme, companies can buy back non 
convertible debcnturcs at par from any debenture 
holder whose holding does not cxceeed Rs. 40 ,000 
and who has held the debentures for a period of at 
least one year. Companies in turn can place these 
debentures with GIC , LIC and UTI, the participat 
ing institutions in the scheme. The institutions would 
purchase these debentures at a discount of 21 per 
cent which would be levied as a commitment charge . 
The withdrawal of the restriction on public financial 
Institutions to subscribe or underwrite debenture 
issues of FERA /MRTP companies has also helped 
issues of debentures . The financial institutions have 
been permitted by the Government to underwritel 
subscribe, amongst themselves , upto 50 per cent of 
any debenture issue made by FERA MRTP com 
panies , 

62 . Assistance by Financial Institutions.- - Total 
assistance sanctioned and disbursed by the 911 -India 
financial institutions (viz ; IDBI, FCI, ICICI, 
IRCI, LIC , UTI and GIC and their subsidiaries) 
during 1982 -83 ( April-March ) aggregated 
Rs. 3 , 053. 3 crores and Rs. 2 , 193 . 3 crores , respec - 
tively . This represented a growth of 22, 3 per cent in 
respect of sanctions as against 19 .8 per cent in 
1981- 82. The rate of growth in disbursement was 
18 .2 per cent as against 28 . 8 per cent in the previons 
year. 


patriation of sale proceeds of such investments , The 
tax incentives in respect of non -resident indian citi 
zens and foreign national of Indian origin have also 
been fưrtlier libcralised . The incomes derived by the 
non -resident Indian investors from their investments , 
including shares and debentures of Indian companies 
made through foreign exchange remittances, now 
attract a flat rate of tax of 20 per cent plus surcharge . 
Long-term capital gains arising on transfer of such 
investments would also attract tax at the same flat 
rate . Besides, such investment would also be exenipt 
from wealth tax and gifts of these assets made by 
Indian citizens and persons of Indian origin settled 
abroad to their relatives in India would also be ex 
empt from gift - tax , More recently , Government in 
posed a ceiling of five per cent of paid up value of 
shares and convertible debentures on the aggregate 
portfolio investment by non - residents in a company . 
For exceeding the five per cent ceiling , the permis 
sion of the Reserve Bank would be required . I 

64 . Forign Trade. The significance of foreign 
trade in the Indian economy has been rising . The 
proportion that total forcign trade bears to NNP at 
current market prices has increased from 8 .4 per cent 
in 1970 - 71 to 15 .7 per cent in 1982 - 83 . The current 
world economic situation continued to be unfavour 
able to trade prospects . The real gross national pro 
duct of industrial countries showed a slight decline 
in 1982, after the marginal increases recorded in both 
1980 and 1981. The volume of world trade, which 
had stagnated in 1981 , declined in 1982 by over 
2 per cent taking the level of world trade to that ob 
taining in 1979 . The principal reasons for the decline 
in world trade were the global recession and the in 
tensification of protectionist measures in many indus 
trial countries. Despite these developments, there was 
some improvement in the position relating to the bal 
ance of trade of the country as suggested by the avail 
ahle provisional data relating to foreign trade . In the 
period April -March 1982- 83 , exports totalled Rs. 8,638 
crores and imports Rs. 14 ,047 crorey, resulting in an 
adverse trade balance of Rs. 5 , 409 crores which is 
noticeably lower than the deficit of Rs. 5 ,752 crores 
· ( provisional) in 1981 - 82 . However, the composition 

of the exports would indicate that the increase in ex 
ports was largely on account of the export of crude 
oil , 

65 . Invisibles. — The available information suggests 
that during the financial year 1982 -83, the surplus in 
* 

tha net invisibles account may be at around the same 
level as in the previous year , Investment income on the 
Bank s foreign currency assets was about one- fifth 
lower than that in the previous year . Interest payments 
on increased cammercial borrowings and IMF drawings , 
on the other hand , rose. Private transfes receipts might 
not have beçn as much affected in 1982- 83 , as was 
carlier presumed . On the whole, the current account 
deficit during the year might not have beon materially 
different than in the preceding fiscal year. 

66 . External Assistance. The increasing trend in 
gross external assistance evidenced since 1979 - 80 AD 
rears to have continued during 1982 -83 ( Avril -March ) , 
Gross aid during 1982-83, is provisionally placed at 
Rs. 2 .145 crores , indicating a rise of Rs. 177 crores 
over that in 1981-82 . Debt servire nayments also incre 
ased to Rs. 953 crores in 1982 - 83 from Rs. 915 crores 


63. Investment by Non -residents .-- Another im 
portant development bearing on the capital market 
was the further simplification of procedures relating 
to investment by non - residents of Indian nationality 
origin ( including overseas companies , partnership 
firms, societies, and other corporate bodies owned 
to the extent of at least 60 per cent by non - residents 
of Indian nationality origin , as well as overseas 
trusts in which at least 60 per cent of the beneficial 
interest is irrevocably held by such persons ) and re 


d by such pet the benefice 
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(Revised ) in 1981 - 82. As a result, the net inflow of 
external assistance in 1982-83 is expected to be at 
Rs. 1 ,192 crorŲs, which is higlicr by Rs, 139 crores 
than Rs. 1 ,053 crores (Revised ) in 1981-82 . During 
the fiscal year 1982 -83, India had drawn Rs. 1,893 
crores from the IMF under its Extended Fund Facility 
( EFF ) . Such drawals had amounted only to Rs. 637 
crores during 1981-82. 

67. Foreign Currency Asscts . — During 1982 -83 
( July - June ), foreign currency asscts of the Reserve 
Bank of India recorded an incrcasc of Rs. 1 ,531 crores 
to Rs. 4 ,805 crores . 

68 . During 1982 -83 ( July- June ), India had bene 
fited from drawals from thc Fuad under the EFF to the 
extend of Rs. 1 , 908 crores . If these receipts are exclud 
ed , foreign currency assets of the Bank would show . a 
declinc of Rs. 377 crorcs , Thc fall in forcign currency 
assets during this year was less than one- fifth of the 
decline of Rs. 2 ,001 crores during 1981- 82 excluding 
the IMF drawals (of Rs. 948 crores) . 

69 . Special Drawing Rights. — Holding of Special 
Drawing Rights (SDRS) declined during 1982 -83 by 
SDR 179 million to SDR 220 million as against a 
decline of SDR 82 million in 1981 - 82 . The sharp 
fall in SDR holdings during the year under review 
was mainly due to the use of SDRs for the payment 
of charges (net of interest carned on SDR holdings , 
and remuneration received from the Fund ) amount 
ing to SDR 174 million on various drawals froni 
the Fund and due to sales of SDR 4 ,5 million to two 
countries . In 1981- 82 , SDR 34 million were utilised 
for repayment of the earlier Fund obligations and 
SDR 48 million were used for payment of charges 
( again net of interest on SDR holdings and remun 
eration received from the Fund ). 

70 . Gold - Gold holdings of the Reserve Bank 
remained unchanged at Rs. 226 crores ( valued at 
the statutory holding price of Rs. 84 . 39 per 10 gram 
mes ) . There were no changes in the gold holdings 
in the previous year as well, 

71 , Movements in FCNR and NRE Accounts .- - 
A factor of importance influencing the improvement 
in foreign exchange reserves is the growth in deposits 
under the Foreign Currency Non -Resident Account 
( FCNR ) Scheme and the Non -Resident External 
Ruimpec Account (NRE ) Scheme. With effect from 
March 1 , 1982 , term deposits of one year and above 
under these two schemes were allowed rates of inter 
est two percentāge points higher than the rates per 
missible on domestic deposits of comparable natur 
itics . With the decline in deposit rates abroad . this 
interest differential has proved cllective . Outstanding 
FCNR deposits incrcased by Rs: 2 ,31 crores during 
the vear 1982-83 as against a decline of Rs. 13 cror 
es in 1981 - 82 . The corresponding movements in the 
NRE accounts were an incrcase of Rs. 435 crores, 
in the year 1982 -83 as against Rs. 265 crores in the 
previous year. 

72. International Monetary Relations . The 
roronins in the world economy,which affected On -, : 1 
developing countries with particular severity nersist . 
ert during the year. The recovery in industrial count 
ries is still not pronounced and the policies pursued 
by them are not conducive to the promotion of inter 
national pronomic co - operation For any improve 
ment in the situation , and for the alleviation of the 

216 GT/84 -- 8 - - - 


special difficulties of the poorer countries , greater 
efforts are obviously Decded on the part of inter 
national financial institutions. The IMF, in particular , 
would have to play a central role in the provision 
of adequate finance 10 support the balance of pay 
ments of developing countries and assist thein in the 
process of adjustment. The casc for the provision of 
unconditional resources through a renewed allocation 
of SDRs has become even stronger as a result of a 
slow down ingrowth in , international reserves . While 
the recent agreement to increase the Fund s quotas 
is welcome, it still falls short of the resources necded 
for the Fund to play an effective role in supporting 
memhers requirements . Further, the suggestion of 
abridging access limits ,” or the limits upto which 
members can obtain assistance under the Fund s 
various facilities, would dilute the effectiveness of 
any increase in quotas . Also , since the access to the 
Fund s resources is determined by conditionality , 
this has to be imposed with flexibility if developing 
countries are to benefit from borrowings from the 
Fund . 

73 . Exchange Rate Movement. The movements 
in the international forcign exchange markets during 
the year were characterised by long swings and a 
high degree of day -to day volatility . For example , it 
has been calculated that in 1982. volatility in the 
Yrn Dollar spot rate , measured as the average ab 
solute valuc of day - to - day percentage changes , was 
ahove 0 .6 per cent which was the highest in any year 
since the transition to floating rates in 1973. Apart 
[rom volatility , to other prominent feature of exchange 
rate movements was the continued strength of the U . S . 
dollar despite deterioration in the current acrount 
balance of the United States . The Pound sterfing , 
which depreciated considerably in the latter half of 
1982. and carly 1983 primarily because of the decline 
in oil prices , somewhat improved after March 1983 . 

74 . Changes in the Exchange Rate of the Rupee . 
The exchange value of the rupee continued to be 
determined in relation to a basket of currencies with 
the pound sterling as the intervention currency . The 
exchange rate of the rupee underwent 113 changes 
during the year. The value of the rupec appreciatert , 
in terms of the pound sterling , by 6 . 8 ner cent over 
the vear , following a decline in the middle rate of the 
rupce per pound sterling from Rs. 16.50 at the end 
of June 1982 to Rs. 15 . 45 at the end of June 1983 . 
The maximum appreciation in the exchange rate of 
the supec to the pound ever since the runee was link 
ed to a basket of currencies in September 1975 rcmis 
ed during the year when the middle tate appreciated 
lo Rs. 14 .65 on March 24, 1983. The rupee annre 
ciated also against the French Franc ( 5 .7 ner cent ) , 
the Belgian Franc ( 2 .6 per cent) and the Ttalian Lira 
( 2 . 9 per cent ) , however, it depreciated against cor 
tain other currencies like the US Dollar ( 5 , 7 mer 
cent ) , the Deutsche Mark ( 2 . 5 per cent ) and the 
Japanese Yen ( 11. 5 per cent ) . The rupee . SDR 
rate also depreciated by 3. 9 per cent. 

75 . Price Situation . - -- The behaviour of prires dute 
ing the greater part of the vear under review antears 
relatively stable in the hackground of the decline in 
agricultural outnut, slackening in industrial growth 
and a more rapid monetary expansion . On a noint 
to - point basís , the rise in the " all -commodities" index 
of wholesale prices was 7 .0 per cent betwecn end - June 


- 
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1982 and end -June 1983 , as compared with an increase 
of 2 .5 per cent in 1981 - 82 . However, seen on a 
weekly averagc basis , the rise in 1982 -83 at 4 . 2 per 
cent was lower than that of 5 .8 per cent in 1981 -82 . 


la 


76 . All the three major groups in the index VIZ ., 
primary articles , ſuel, power , light and lubricants and 
• manufactured products recorded increases during thc 

period as shown in the table below : . 


EXTENT OF PRICE RISE AND WEIGHTED CONTRIBUTION OF MAJOR COMMODITIES GROUPS IN WHOLESALE 

PRICE INDEX 
(1970 -71 = 100 ) 


Variation in per cent 


Weighted Contribution 

( Approximate ) 


Weight 


1991-82 


1982-83 


End- June 
1982 over 
End - June 

1981 


End - June 
1983-over 
End - June 

1982 


Comimodities . . 
Primary Articles . . . 
Fuel,Power ,Light and Lubricants 
Manufactured Products . . 


. 
. 
. 
. 


. . 
. . 
. . . 
. . 


. 
. 
! 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


1000 .00 
416 .67 
84.59 
498 .74 


+ 
+ 
+ 
+ 


2 .5 
4.8 
11.7 

1.6 


€ 
+ 
+ 
+ 


7. 0 
8 .9 
6.5 
5.6 


+ 
+ 
+ 
to 


100 .0 
74 .0 
56 .0 
30.0 


+ . 100 .0 
+ 50 . 1 
+ 12.2 
+ 37 . 7 


77 . The highest increase was recorded by the pri price index was almost exactly at the same level as 
mary articles group which contributed 50 per cent to six months earlier, at the end of June . From then , 
the overall increase in the index . The weighted con 

until the end of June 1983 , the index registered an 
tribution of the manufactured products group at 38 

increase of 7 .3 per cent. In this phase , while fruits 
per cent, was also substantial. Among primary arti 
cles, the rise of 16 . 3 per cent in the index for and vegetables and the sugar group , which may be 
cereals is particularly significant. Among manufact considered as seasonal influences , contributed most to 
red products , the sugar group showed a small increase the price rise, the index also rose in respect of cereals, 
in comparison with the substantial fall registered in 

pulses and edible oils , commodities which would have 
the previous year . Edible oils rose sharply as against 

a long-term impact on the general price level. It is 
a decline in the previous year, Other n anufactured 

this feature that is of significance in the immediate 
products which recorded increases in 1982 - 83 : as well 
as in 1981 -82 include textiks, paper and paper pro 

outlook for prices. 
ducts , cement, chemicals and chemical troducts basic 

80 . Changes in Administered Prices - Changes 
metals alloys and metal products and machinery and 
transport equipment ( vide Table 8 ) . 

effected in the administered prices of various commo 
dities contributed to the price rise during the year. 

Among primary commodities, the procurement prices 
78 . Three distinct phases are discernable in the move 
ment of the whole - sale price index during 1982- 83 . 

of paddy and wheat were raised by Rs. 7 and Rs. 9 
In the first eight weeks of this period ( unto August per quintal, respectively . The purchase price of 
. 21 ) , prices showed a fairly sharp uptrend . with the coarse grains was also raised by Rs, 2 per quintal and 

all - commodities index recording an increase of 2 . 5 a purchase price of Rs. 235 per quintal was announc 
per cent. Cereals and pulsez exerted a strong influ 

ed for gram . Following the enhancement in procure 
ence in this rise , along with some nther components of 

ment price , the issue prices of common , fine and su 
primary commodities, such as milk and milk P10 
ducts , and eggs, fish and meat. Among manufactur 

perfine varieties of rice were raised uniformly by 
ed products two food products. sub - groups, sugar, Rs. 13 per quintal with effect from October 1 , 1982 . 
khandsari and gur and edible oils registered increases . In the case of wheat, the increase in the issue price . 
In the next phase of 17 weeks (upto December , 18 ) . which took effect from April 15 , 1983 raised the price 
the index declined by 2 . 7 per cent which was almost 

for the issue through the public distribution system by 
the same as the rise in the previous phase , the com 
modities that exerted pressure in the former period 

Rs. 12 and that for roller four mills by Rs. 23 per 
declined in price ; however, the decline in the case of . qum 

quintal. It may be noted that the increases in issue . 
cerer s was aply marginal. The sugar groun and fruits prices of foodgrains have been higher than those in 
and vegetables were the major influences in the dec o rocurement prices . This may bring the former closer 
line 

: . to prevailing market price which can have some dam 
79 . At the end of December 1982 , the wholesale pening effect on the offtake from the public distrihu 
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TABLE 8 - INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES ( BASE : 1970 -71 = 100 ) . 


Percentage change 


- 


- 


- 


Major roups /Groups/Sub -Groups /Commodities 


- 


i Weights 


End - June 

1981 


End - June 

1982 


End - June 

1983 * 


1981 -82 , 1982 -83 
( 3 over 2 ) (4 over 3) 


-- 


- 


4 


5 


1000 
417 
298 
129 
107 


". 


- 


. 


51 


.; 


.: 


61 : 


280. 7 . 
260 .9 
229 .6 . 
234 . 1 
212 . 7 
220 . 8 ; 
184 . 8 
339 . 9 
238 . 1 
202 . 3 
244 . 0 
263 . 7 
241 . 1 
218 . 1 
234 . 2 
263 . 4 
1175 . 7 
2162. 3 


287 . 8 
273 . 5 
250 . 4 
236 . 5 
223 . 6 
243 . 2 
191 . 3 
300 . 2 
275 . 1 
230 . 5 
261 . 5 
282 . 4 
239 . 7 
206 . 3 
209 . 2 

246 . 6 
1112 . 8 
2006 . 4 


308 . 0 
297 . 8 
279 . 2 
269 . 0 
260 . 1 
296 . 6 
210 . 0 
313 . 3 
305 . 8 
238 . 3 
384 . 9 
446 . 7 
268 . 6 
224 . 9 
219 . 5 
279 . 6 
989 . 3 
1739 . 5 


ALL COMMODITIES . . . . . 
1. PRIMARY ARTICLES 
1. Food Articles . . 

Foodgrains (a + b ) . 
(a ) Cereals . . . 

(i) Rice . . . . . 

(ii) Wheat . : 
(b ) Pulses . . . . 
(c ) Fruits and Vegetables . 
( d ). Milk and Milk Products 
(e) Other Food Articles . 

Tea . . . . 
2 . Non -Food Articles . 
Fibres 
Raw Cotton . . . . . 
Oilseeds . . . 
3 . Minerals . . . . 

Petroleum Crude and Natural 
* II. FUEL , POWER , LIGHT AND LUBRICANTS 
Coal . 

. . . . . . 
Mineral Oils . . . . . . . 
III. MANUFACTURED PRODUCTS 

1 . Food Products 
(a ) Sugar, Khandsari and Gui 

Sugar . . . 
· Gur , 
(6 ) Miscellaneous Food Products 

· Edible Oils : : : : : 
2 . Textiles 
3. Paper and Paper Products . In 
4 . Cement . . . . . . . . 
5 . Chemicals and Chemical Products . 
6 . Basic Metals, Alloys and Metal Products 
7 . Machinery and Transport Equipment , . 


+ 2 . 5 
-- 4 . 8 
-+. 9 . 1 
+ 1 . 0 

+ 5 . 1 
+ 10 . 1 

+ 3 . 5 
- - 11 . 7 
confor 15 . 5 
+ 13 . 9 
+ 7 . 2 

+ 7 . 2 
- 0 . 6 
- -- 5 . 4 
- 10 . 7 

-6 . 4 . 

5.4 
- 7 . 2 : 


+ 7 .0 
+ 8 . 9 
+ 11 . 5 
+- 13 . 7 
+ 16 . 3 
+-22.0 
7 - 9 . 8 

+ 1. 4 
t11 . 2 

+ 3 . 4 
-+-47 . 2 
+ 58 . 2 
+ 12 . 1 

+ 9 . 0 

- 1 . 7 
+ 13 . 4 

- 11 . 1 
--- 13 . 3 


:. 


16 
11 


: 


. 


401 . 0 
432 . 1 
468 . 0 
276 . 8 


447. 9 
502 . 3 
513 . 9 


19 


477 . 1 
512 . 7 , 
534 . 7 
287. 8 


499 


272 . 5 


ariand Gur, : 


: : 


133 
72 


336 . 4 
403 . 5 
276 . 5 
462 . 3 . 
261 . 7 . 
262 . 8 
223 . 2 
270 . 9 
231 . 7 
254. 7 
305 . 7 
259 .0 


270 . 7 
283. 4 
238 , 5 
B06 : 2 
256 . 8 
259 . 0 
223 . 6 
302. 4 
357 . 2 
265 . 6 
349 . 2 
275 .5 


110 


- 11 . 7 
+ 16 . 2 

+- 9 . 8 
- 1 . 6 
--- 19 . 6 
-- -29 . 8 
- 13 . 3 
-- 33. 8 

- 1 . 9 
- 1 . 4 

4. 2 . 9 
+ 11 . 6 
+ 54 . 2 

+ 4 . 2 
+ 14 . 2 

+ 6 .4 


288 . 5 
293 . 0 
233 . 8 
323 . 4 
284 . 8 
285 . 4 
241. 6 
314 .6 
399 . 7 
277 : 7 
375 . 4 
288 . 3 


+ 6 .5 
+ 2 . 1 
+ 4 . 0 
+ 5 . 6 
+ 6 .6 
+ 3 . 4 
- 2 . 0 

+- 5 . 6 
+- 10 . 9 
-- - 10 . 2 

+ 5 . 2 
+ 1 . 0 
+ 11 . 9 
44. 6 
+- 7. 5 
+ 4. 6 


: 


56 


. 


60 . 
67 


* Provisional. 


tion system . The support prices of some major oil 
seeds were also raised , increase in respect of ground 
nut- in -shell being Rs. 25 per quintal. A support price 
of Rs. 355 per quintal for mustard seed was announc 
ced after a gap of three years . 

81 . The selling prices of various petroleum pro 
ducts ( other than petrol) were raised in February 
1983 . Among manufactured products , the Joint 
Plant Committee revised upwards the prices of pig 
iron and other steel items in October 1982 . · The 
price of pig iron was raised by Rs. 100 per tonne , 
plates and chequered plates by Rs. 250 per tonne , 
structurals by Rs. 100 per tonne , wheels by Rs. 800 
per "tonne and angles by Rs. 1,000 per tonne , Con 
sequent on the increase and adjustment in railway 


freight rates, the Joint Plant Commities increased the 
price of pig iron by Rs. 105 per tonne and steel items 
by Rs. 160 per tonne with effect from April 1, 1983. 
The issue price of levý sugar was raised by 10 paise 
per kg. in December 1982. The administered price 
of white printing paper was raised by Rs. 1 , 200 per 
tonne in April 1983 . Government reduced the prices 
of all types of fertilisers by 7 .5 per cent effective 
June 29 , 1983. The increase in the freight rates 
effected in the Railway budget for 1983 - 84 are app 
licable to a variety of commodities and range from 

1 paise to 3 .6 paise per tonne km . The non -agri 
· cultural commodities, the administered , prices of 

which have been raised during the year have a total 
weight of about 8 per cent in the wholesale price 
index. Since these are mainly intermediate pro 
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ducts there would be a further impact on the prices 
of manufactured products. 

82. Consumer Price Index .- - The All -India Con 
sumer Price ludex for Industrial Workers ( 1960 
100 ) rose sharply by 13 .4 per cent in 1982 - 83 ( July 
Junc ) as against a smaller incrcasc of 7 . 1 per cent 
in the year 1981- 82 . The average incrcase , how 
ever, was lower at 9 . 0 per cent in 1982-83 as against 
10 .8 per cent in the previous year. As was dis 
cussed in last year s Report , the difference in the 
nature and the composition of the wholesale price 
index and the consumer price index provides an ex 
planation for the disparities in their movements in 
the short run. Over a longer time period , however, 
there is a closer correspondence in the movements . 


mollion 
tonnea , moving 
4-75. ear . There by a shave 


ASSESSMENT AND PROSPECTS 


cump in example the fol.4- 75. he range"mained of 1087 


83 . The combination of a decline in agricultural 
production with a deceleration in industrial growth 
had a serious impact on national income, with real 
national incomc showing only a small rise in 
1982 -83. It is a reflection of the increased resilience 
of the economy and of the effectiveness of supply 
and demand management policies that there was 
relative stability in prices during the year. The order 
ly management of both the price situation and the 
country s external payments in face of a severe 
drought and deteriorating external environment for 
aid and trade is indeed a very encouraging feature 
of the economic performance during 1982 - 83 . 

84 . The economic outlook for 1983-84 is one of 
distinct improvement in agriculture . Industrial pro 
duction can also be expected to show better growth , 
with an improvement in demand consequent on in 
crease in agricultural production and with some of 
the short- run features, such as the inis -matching of 
supply and demand , working themselves out. How 
ever , care has to be taken to ensure that inadequacy 
of infrastructure does not enierge as a constraint on 
output. All in all, 1983- 84 promises to be a year 
of substantial improvement. At the same time, 
careful watch will have to be maintained on the 
price front. To the extent that ihe pressure on 
prices witnessed in recent months represents opera 
tion of seasonal factors , a favourablc monsoon will 
no doubt help in the build -up of supplies and also 
curb inflationary expectations . However , the nega 
tive influence on the general price level that came 
from the sugar group in the past year is unlikely to 
continuc . The impact of the carlier increases in the 
prices of petroleum products, steel and coal to bring 
about a further rise in costs and prices of manufac 
tures has also to be kept in view . 


grains achieved so far is 133 inillion tonnes in 
1981- 82 , which is only about 1 million tonnes higher 
than the former pcak reached three years earlier in 
1978 -79. While this is true , it has to be taken into 
account that the weather has not been truly favour 
able after 1978 -79 , which is considered the best 
monsoon year of the century . A severe drought 
followed in 1979 - 80 , while the overall weather con 
ditions in the two succeeding years may at best be 
described as “ not unfavourable ." The drought of 
1982 -83 is considered as even worse than that of 
1979 - 80 . Thus , there has been no truly good year 
from the point of view of weather in the past four 
years . It is also appropriate to note here that such 
phases of stagnation in food output are not uncom 
mon . For example , after reaching a peak of 108 . 4 
million tonnes in 1970 -71, output remained more or 
less depressed , moving in the range of 97 to 105 
million tonness till 1974 - 75 . Output then jumped to 
a new peak in the following year. There have been 
similar examples of stagnation followed by a sharp 
jump in the fifties and sixties . Foodgrains produc 
tion seems to he moving up more or less in a step 
wise fashion . A critical analysis of the data on food 
grains output for the 1970s, both in the aggregate 
and crop -wise , does not indicate any deceleration in 
the rate of growth . All the same, the rate of growth 
of 2 .50 per cent per annum achieved in the last 
decade is only marginally higher than the increase 
in population , leaving the per capita availability of 
foodgrains almost unchanged . It has been clear 
for some time that agriculture needs a fresh inipetus 
to develop and extend technology to new crops and 
new arcas. A fuller utilisation of the irrigation 
potential already created , research on drought resis 
tance varietics of sceds, development of dry farming 
and more effective extension work to reach the small 
farmers are some of the urgent requirements , 

87 . Even though the balance of payments position 
may be under control and manageable in the next 
few years , careful planning will be necessary to ensure 
continued viability of the country s external pay 
ments . The burden of servicing and repaying subs 
tantial foreign debt incurred in the recent past will 
increase considerably in the latter half of the eighties . 
We have also to reckon with uncertaintics about the 
future flow of remittances on private account in the 
context of changes in oil prices. The outlook for 
external aid is also not encouraging. To cope with 
such a situation , the trade deficit will have to be 
considerably narrowed to begin with . The logic of 
the situation requires renewed emphasis on export 
promotion and import substitution . Export promo 
tion especially in the prevailing inhospitable interna 
tional climate requires , above all , reduction in cost 
and improvement in quality . With respect to im 
ports , the most encouraging feature relates to crude 
oil . There has been a significant increase in domes 
tic production thus reducing imports as percentage 
of total availability . Nevertheless , there is need to 
reduce our dependence on imported sources of ener 
gy by reducing the current rate of growth in energy 
consumption . Besides crude oil, there are other 
commodities in respect of which dependence on 
imports has been increasing sharply , as for instance , 
vegetable oils . Utmost emphasis has to be laid on 
increasing the production of foodgrains so that the 


85 . While the outlook for the immediate future is 
encouraging, some issnes arising from the medium 
term prospects for the economy that have a bearing 
on policy formulation need to be stressed , 


86 . The first of these is related to agriculture . 
Concert has been voiced recently on the slow growth 
in agricultural production and the view expressed 
that a plateau hag been reached particularly with res 
pect to the output of foodgrains. In this context , 
it is pointed out that the maximum output of food 


SA 


[ATTII - 3 ( ii ) ] 

TTT 9 1 
S . . " - -- -- 
country does not have to depend on imports to feed 
its growing population . Thus a faster rate of 
growth in agriculture becomes a necessity from the 
point of view of narrowing the deficits in the balance 
of payments as well . 

88 . Another concern that may be of relevance not 
only for the immcdiate future but also over the next 
servral years , relates to inflation and its control. It 
is now well recognised that inflation is a phenomen 
on that is hardly conducive to economic growth 
The option of “ living with " inflation is 110 longer 
scen as an option . Also , control of inflation be 
comes a necessity if viaoility of our balance of pay 
ments and in particular, the competitiveness of our 
exports is to be maintained . Hence, the relevant 
question now is that of the appropriate dimensions 
of anti- inflationary policy . Regardless of the nature 
of the inflation , whether it is primarily demand 
induced or whether cost push factors are inore signi 
ficant, an important clement of policy is the control 
of monetary expansion . If the goal that is sought 
to be achieved is one of price stability , obviously , the 
rate of growth of money and credit over any puriod 
of time cannot be far out of line with the increase 
in real output. However, as a matter of practical 
policy , a view can be taken on the desirable degree 
of overall expansion taking into account not orly the 
growth in real output but also somo acceptable deg 
ree of increase in price level . Since the process 
of money creation is also a process of credit creation , 
it is not enough to determine by how much money 
supply can increase ; it is equally necessary to deter 
mine how the credit will be allocated among the 
different users . Therefore, once a view on the de 
sirable expansion is taken , the users of credit hoth 
in the Government and in the commercial sectors 
would have to be subject to the incscapable discip 
line of minimising the increase of credit and main 
taining total expansion within the limits sct. It is 
only under such conditions that money supply be 
comes an aggregate truly under the control of the 
monetary authority . 
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crease in production that is likely to occur in the 
agricultural and industrial sectors. In nodulating 
the growth of credit and money to meet the chang 
ing conditions, the objective should be to regulato 
the quantum of liquidity in the system so as to kecp 
inflationary expectations under control, while facili 
tating the full realisation of the productive potential 
of the economy. 
PART 11 – -BANKING AND OTHER DEVELOP 

MENTS 
91. The major monetary and credit policy develup 
ments during the year were covered in the earlier part. 
This part of the Report deals with the other important 
developments no only in the banking and monetary 
spheres but also in the various areas of the Reserve 
Bank s work . The balance sheet and accounts of the 
Bank for the ycar 1982 - 83 (July -June ) are presented at 
the end . 

DEVELOPMENTS IN BANKING 
92 . Branch Expansion Policy for 1982 -83.-- The 
main thrust of the branch licensing policy formulated 
by the Bank for the three -year period April 1982 10 
March 1985, referred to in the last year s Report, conti 
nues to be on improving banking facilities in rural and 
semi- urban areas and reducing inter - regional dispari 
ties in the spread of such facilities . The policy aims at 
achieving a coverage of one bank office, on an average , 
for population of 17 ,000 in rural and semi-urban areas 
on the basis of 1981 census. The State governments 
were asked to identify the unbanked centres in rural 
areas where the new bank offices - could be located . 
Based on the recommendations of the concerned State 
governments , the branch expansion programmes for 
rural areas of 18 States and 5 . Union Territories havo 
been finalised . In respect of the remaining States Union 
Territories, tho programme is at various stages of 
finalisation . On the basis of the suggestions of Stato 
goverments regarding the conres ja rural arcas identi 
fied for opening now bank offices, 5 , 100 ventres have 
so far becu allotted to banks. As at the end of April 
1983, banks were holding authorisations licences for 
opening offices at 5 , 946 centres . 

93 . During the period July 1982 to April 1983, 
commercial banks opened 2 ,278 offices as against 3 ,115 
offices in the corresponding period of the previous year . 
Of these , 363 offices were opened by the State Bank 
of India and its associate banks , 750 by nationalised 
banks and 99 by private sector banks. The regional 
rural banks opened 1, 066 offices . Unbanked centres 
accounted for 1,720 cilices or 75 . 5 per cent of the 
total number of new branches. The average popu : 
lation per bank ollicc came down to 17 , 000 as at the 
end of April 1983 from 18 , 000 at the end of Juno 
1982 . The average for June 1969 was as high as 
65,000 . The proportion of bank offices in rural areas 
to the total, which was 52.0 per cent as at the end of 
June 1982 , increased to 53.5 per cent at the end of 
April 1983; in June 1969 , the percentage was 22 . 1 . 

94 . During the year under review , only one branch 
of an Indian bank was opened abroad , that of Indian 
Overseas Bank in Sri Lanka. As at the cnd of June 
1983 , 12 Indian commercial banks had 138 branches 
in 25 countries , excluding 17 non - functioning offices 
in Pakistan and 22 in Bangladesh . 

95 . The State Bank of India opened a 
representative office cach at Moscow (USSR ) 
and Milan (Italy ) during the year , Ils representative 


89 . This is , however , not to imply that in all situa 
tions of incrcases in prices the remedy is one of 
monetary regulation alonc . In sceking to control 
prices , the impact of such funda nental factors as 
productivity cannot be ignored . Monetary control 
may not be the appropriate policy instrument to use 
if the price increases emanate from rising unit cost 
of production . Under such condition , long-term 
policy must focus on improving the efficiency in the 
use of inputs . In the Indian situation , increasing 
output under conditions of constant cost would re 
quire stepping up the savings rate and improving the 
efficiency in the use of capital. Even if the invest 
ment rate is to be maintained at the existing level, a 
riso in the domestic savings rate becomes necessary 
to compensate for the decline in the forcign savings , 
which is part of process of structural adjustment 
rcquired to narrow the balance of payments gap . A 
rise in the savings rate will again be of no avail if it 
is not accompanied by an efficient use of capital, 

90 . For the immediate future , creclit policy , while 
taking note of the need to keep in check the tenden 
cy for price increase , must aim at supporting the in 
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offices at Toronto (Canada ) and Lagos (Nigeria ) were Programme were accepted by the Government of 
closed consequent on the setting up of a subsidiary India and the Reserve Bank of India with certain mo 
bank at Toronto (Canada ) and a joint venture incr dificatious. The Reserve Bank issued instructions to 
chant bank in Nigeria during the year . The bank s banks on February 7 , 1983 regarding the implenien 
representative office at Dar -es- salaam ( Tanzania ) was tation of this programme and the realisation of var- . 
also closed during the year. With these closures, the ious targets and sub - targets for lending to priority sec 
number of representative offices of Indian banks ab tor particularly to the weaker sections, with a view 
road declined to 12 . 

to ensuring that the thrust of the priority sector lend 

ing is towards financing small borrowers the defini 
96 . The State Bank of India established two whol 

tions of some components of priority sector were rc 
ly -owned subsidiary banks, viz ., State Bank of India vised . While the overall target of 40 per cent of 
( California ) Ltd , at Los Angeles în U . S . A , and State bank credit set for priority sectors advances was left 
Bank of India (Canada ) Ltd , in Canada . It also took unchanged the sub - targets for lending to agriculture 
40 .percent equity participation in a joint venture mer and weaker sections were revised Banks were asked 
chant bank at Lagos (Nigeria ) are entered into a man to ensure that, as against the existing cub - target of 
agement contract with it . 

16 per cent for both direct and indirect finance for : 
97. One foreign bank , viz ., Bank of Credit and 

agriculture and allied activities , direct finance exten 

ded to agriculture ( including allicd activities ) alone 
Commerce International (Overseas) Ltd ., Cayman Is 

would reach a level of at least 15 per cent of total 
lands, opened its first branch at Bombay by upgrading 

credit by March 1985 and at least 16 per cem of 
its existing representative office in India , raising the 

total credit by March 1987. The definition of wea 
number of foreign banks operating in India to 17 ; the 

ker sections in priority sector was revised to .corres 
total number of branches of foreign banks as at the 

pond to the beneficiaries under the 20 - Point Prog 
end of June 1983 was 131. Licences have also been 

ramme, the thrust of which is on the improvement in 
issued to Oman Arab African Bank (Oman ) and Bank 

the living standards of the weakest sections of the so 
of Nova Scotia (Canada ) to conīmence banking busi 

ciety . Accordingly, the weaker sections in priority 
ness in India , the latterby upgrading its existing re 

sector now . comprise (a ) small and inarginal farmers 
presentative office . The Bank for loreig Trade of 

with land holdings of five ucres and less , landless labou 
the USSR opened its representative office in Bombay . 

Fers, tenant farmers and share . croppers ; (b ) artisans , 
As at the end of June 1983, 14 foreign banks had a mi 

village and cottage industries ; (c ) beneficiaries of the 
representative office each in the country . ; 

Integrated Rural Development Programme ( IRDP ) ; 

(d ), scheduled castes and scheduled tribes (SC /ST ) and 
98 . Regional Rural Banks. During the year under 

( e ) Differential Rates of Interest "(DRI) Scheme bene 
review , 21 new regional rural banks (RRBs) were 

ficiaries. It has also been stipulated that advances to 
established , raising the total to 142 RKBs covering 

weaker sections should reach a level of 25 per cent 
245 districts at end - Juns 1983, as against tite Sixth 

of priority secior advances or 10 per cent of total bank 
Five- year Plan target of 170 RRBs covering 270 dis 

credit by the end of March 1985 . 
tricts to be attained by March 1985 , The deposits and 
advances of RRBs as at the end of June 1983 stood 

· 101. Banks and IRDP .- The IRDP , now in ope 
at Rs. 517 . 9 crores and Rs. 623. 7 crores , respecti 

ration in all the blocks of the country, aims at impro 
vely , as compared with Rs. 380 .7 crores and Rs. 465.6 

ving the lot of the poorest of the poor- small and 
crores, respectively , a ycar ago . 

marginal farmers , share croppers, agricultural labou 

rers, rural artisans, scheduled castes tribes and other 
99 . Registration of New Urban Co - operative 

weaker sections with the help of Government sub 
Banks.- --During the year , the Reserve Bank cautioned 

sidy and institutional finance . Although detailed 
organisers of new urban co - operative banks not to en 

guidelines were issued to banks in December 1981 in 
rol members or collect share capital from them until 

dicating the lines on which they hould take action 
the proposals in question were scrutinised and cleared 

in order to accelerate the pace of lending under IRDP , 
for registration . They were also asked to submit along the progress was not as expected .. Ini a meeting 
with proposa s preliminary survey reports and broad , which the Governor had with the Chief Executives Or 
occupation -wise classification of prospective member 

public sector banks in February 1983, their attention 
ship in order to enable the Reserve Bank to assess , 

was drawn to this and they were asked to ensure that 
among others, the genuine need for formation of the 

effective action was taken to fulfil the targets of icnd 
proposed banks in the area and also the extent to 

ing under the IRDP . Apart from this, there has tu 
which they would serve the needs of the weaker sec 

be proper monitoring of thu end use of credit so that 
tions in the area . This step had to be taken as the 

the basic objectives of the programme are fulfilled . 
organisers , in a number of cases had undertaken a 102 . DRI Schem . - Further progress was made by 
drive for enrolment of members and collection of share public sector banks in respect of lending under the 
capital even though the proposals did not conform to DRI Scheme. According to the latest data avail 
the norms relating to areas of operation , average popu able , the number of borrowal accounts rose from 
lation coverage per bank office in the area , etc: These 25 . 10 lakhs at the end of December 1980 to 29 .25 
proposals had to be rejected by the Reserve Bank and lakhs at the end of December 1981. The amount of 
the organisers had to deregister the members already loans outstanding in these accounts went up by Rs. 
enrolled by them . 

- 63 crores from Rs. 194 crores to Rs. 257 crores." DRI 

advances at the end of December 1981 as a propor 
100 . Working Group on the Role of Banks in Imp tion of total advances ( at the end of December 1980 ) 
lementation of New 20 - Point Progranime.- - The re . touched the level of 1 . 17 per cent as against 1 .04 per 
commendations made by the Working Group on the cent a year before . . There was also improvement in 
Role of Bænks in Implementation of New 20 -Point 
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the number of borrowal accounts rising from 11 . 18 
lakhs at the end of December 1980 to 13. 76 lakhs at 
the end of December 1981 and the amount of loans 
outstanding from Rs. 88 crores to Rs. 123 crores . 
Outstanding advances to SCS STS as a proportion of 
total advances under the Scheme increased from 45 . 4 ! 
per cent in December 1980 to 47. 9 per cent in De 
cember 1981. 


103. Credit Facilities to SCS STs. With a view to 
increasing the flow of institutionu credit to members 
of scheduled castes scheduled tribes, banks were ad 
vised in September 1982 to ensure that the bank staff 
helped the poor borrowers in filling up the forms and 
completing other formalities so that they were able to 
get credit facility withcut delay and that their field 
staff contacted illiterate borrowers and explained to 
them the salient features of the schemes as also the 
advantages that would accrue . They were also ad 
vised in November 1982 to treat the advances sanc 
tioned to State - sponsored development organisations 
of these segments for the specific purpose of purchase 
and supply of inputs to and /or the marketing of the 
output of, the beneficiaries of these orginisations as 
priority sector advances and charge a concessional 
rate of interest at 13 . 5 per cent per annum , lowered 
to 12 : 5 pe : cent with effect from April 1 , 1983, sub 
ject to certain conditions.. 


107. Consequent on the increase in cut-off points, 
the number of parties covered under CAS declined . 
to 897 ( inclusive of 188 public sector undertakings ) 
at the end of June 1983 from 1, 251 at the end of 
June . 1982 (inclusive of 204 public sector undertak 
ings ). The total working capital limits in force re 
lating to parties covered under the Scheme, however , 
increased to Rs. 17 ,051 crores from Rs. 915 , 906 cro 
res. The share of public sector undertakings at Rs. 
10 , 380 crores rose by Rs. 2 ,010 crores while that of 
private sector at Rs. 5 ,671 crores shrank by Rs. 865 
crores. 

108 . Committee to Review the Working of Credit ! 
Authorisation Scheme. — The Reserve Bank of India 
appointed in November 1982 a Committee to review 
the working of the Credit Authorisation Scheme from 
the point of view of its operational aspects . · The 
terms of reference of the Committee were as follows : 


(i) to examine the objective, scope and con 

tent of the Scheme and make suggestions 
with regard to making modifications there 
in , if any , having regard to the changing 

economic situation ; 
( ii) to examine the adequacy or otherwise of the 

credit appraisal machinery procedures in 
commercial banks, and based thereon , sug 
gest modifications , if any , in the modali 
ties in this behalf; 


, 


104 . Credit Authorisation Scheme.- -Reference was 
made in the last year s Report to the increase announ 
ced on July 17 , 1982 in the cut-off point for working 
capital limits for the private sector borrowers from 
Rs . 2 crores to Rs. 3 crores. Some further changes in 
policy guidelines relating to the Credit Authorisation 
Scheme effected during the year are indicated below : 


105 . In respect of export -oriented manufacturing 
units whose annual average export turnover during the 
preceding three calendar years was more than 25 per 
cent of the total turnover of goods manufactured by 
them and whose export turnover in the following years 
would not fall below 25 per cent of total turnover, the 
cut-off point for working capital limits was raised to 
Rs. 5 crores. The cut- off point for individual term . 
loans granted by banks to non -CAS parties in the 
private sector, singly or jointly with other hanks, was 
raiser from Rs. 25 lakhs to Rs, 50 lakhs. Further , 
in the case of exnort-oriented manufacturing units, as 
described above , the cut - off point for term loans was 
fixed at Rs. 1 crore . 


( iii ) to study the existing set-up for compliance 

with the requirements of tKe Scheme with 
in the commercial banks both at the Head 
and Regional Office levels and suggest any 
modification therein considered necessary 
to facilitate proper appraisal and expedi 
tious disposal of applications and monitor 

ing thereof; 
(iv) to examine the existing data base relevant 

for making recommendations by banks , to 
- Reserve Bank of India for authorising a 

given level of credit for a particular party 
and suggest modification simplification , if 
any , in that behalf; . 
to examining the existing format for sub 
mitting applications by banks to Reserve 
Bank of India in respect of seeking wurh : 
risation and suggest modifications therein , 
if necessary ; 


1.06 . Certain credit facilities were exempted from 
prior authorisation under CAS. These inclu led a di 
tinnal nackino credit limits upto 25 ner cent of the 
existing parking credit limits or Rs. 50 lakhs, which 
ever was lower, for a period not exceedino three 
months, nurchase of third party outstation cheques 
hank drafts, advances against fixed depnsits in horrr . , 
wers names, temporary workino capital limits ynto 10 
npr cent of cuch existing facilities or Rs 50 lakhs, 
whinherer was Jowor, for a period not pyreedina three 
months and interim working canital limits {tnto Rs 75 
Tallis wherr release of higher farilities conctioned hy 
hanks was perding authorisation by the Reserve Bank . 


to study the desirability of introducing time 


bound guidelines to be observed within 
commercial banks and Reserve Bank for 
speeding up the processing and disposal of 

applications; and 
( vii) to make any other recommendations which 

are germane to the Scheme. 
109 . The Committee submitted its report to the 
Reserve Bank in June 1983 and the same is being 
processed . 

110 . Sick Industrial Units. — The provisional data 
on sick units with credit limits of Rs. 1 crore and 
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several occasions for short periods and the amount out 
Standing as on June 30 , 1983 was Rs. 1 .97 crores . 

116 . The short-term borrowing limit of Rs . 3 cro 
rcs sanctioned to the Industrial Finance Corporation 
of India ( IFCI) was renewed by the Reserve Bank 
for a further period of one year ended December 1982. 
Credit limit of Rs. 10 crores sanctioned to the Indus 
trial Crcdit and Investment Corporation of India Ltd . 
( ICICI) in June 1982 is due to expire in August 1983 . 
The Corporation availed of the limit on several oc 
casions for very short periods . 


above from the bankig system furnished by banks 
showed that the number of sick units in this category 
at the cnd of June 1982 was 439 involving aggregate 
outstanding bank credit of Rs, 1 , 728 . 40 crores as 
compared to 422 units with aggregate outstanding 
bank credit of Rs. 1 ,453 .29 crores at the end of 
June 1981. Of the 439 large sick units identified by 
banks , viability studies in respect of 374 units have 
been completed ; of these , 320 units are considered as 
potentially viable and 235 units have been put ynder 
nursing programine. 

111 . Further, as at the end of June 1982 , banks had 
identified 26 , 973 small -scale sick units involving agg 
regate bank finance of Rs. 393 .67 crores , as com 
pared to 22, 360 sick units involving aggregate bank 
finance of Rs. 321. 52 crorcs at the end of June 1981. 
Of these , 5 , 316 units were considered by banks as 
potentially viablc and 14 , 576 units as non - viable. 
Banks have put 1, 982 viable vnits under nursing prog 
ramme. 

112 . General Line of Credit to NABARD . — The 
National Bank for Agriculture and Rural Development 
(NABARD ) started functioning from July 12 , 1982 
as mentioned in last year s Report. To provide funds 
to NABARD so as to enable it to extend short 
torm rifinance to State Co - operative Banks ( SCBS ) 
and RRBs , a general line of credit was opened . A 
short- term credit limit of Rs. 1 ,200 crores has been 
sanctioned to it under Section 17 (4E ) of the Re 
serve Bank of India Act, 1934 . The interest pre 
sently charged on this accommodation is 4 . 75 per cent 
below the Bank Rate . 


117 . The Bank sanctioned during 1982 - 83 fresh 
borrowing limits aggregating Rs. 20 .35 crorcs to 9 
State Financial Corporations (SFCs ) against their ad 
hoc bonds and also extended the period of borrowing 
limits amounting to Rs. 9 .60 crores in respect of 3 
SFCs. 


118 . At the end of June 1983, there were no out 
standing against the short- term limits sanctioned to 
IFCI and ICICI. The outstanding amount in respect 
of limits sanctioned to SFCs as on June 30 , 1983 
were Rs. 12 crores . 


119 , Finance for Sugar Mills. — In view of the ex 
tended crushing scason of 1981- 82 and the urgent need 
for clean loans to complete off- season repairs before 
the commencement of - crushing operations for the 
1982 -83 season , scheduled commercial banks were ad 
vised on November 5 , 1982 that the Reserve Bank s 
prior authorisation was not required for grant of clean 
loans to sugar mills upto Rs. 25 lakhs for such purpo 
SS. These loans were , however , to be rcpaid as soon 
as possible after the commencement of the 1982 -83 
crushing season but in any case not later than March 
31, 1983. Since the immediate financial problems 
faced by most of the units in the industry was their 
inability to adjust the margin deficit in their accounts , 
hanks were asked to review individual cases and pro 
vide relief on merit . 


faced by me Since the any case no of the 1989.00 


fromelopment term loantified byern credite term loans 


113. Assistance to other Term Lending Institu 
tions.- The Reserve Bank provides long-term loans 
as well as medium and short-term credit facilities to 
financial institutions notified by the Central Govern 
ment. Long-term loans sanctioned to the Industrial 
Development Bank of India ( IDBT) during 1982 -83 
from the National Industrial Credit (Long - Terin 
Operations) NIC (LTO ) Fund amounted to Rs. 245 
crores, as compared with Rs. 265 crores during 1981 
82 . Thc IDBT utilised the entire limit. The amount 
borrowed by IDBI from the NIC (LTO ) Fund and 
remaining outstanding as on June 30 , 1983 was 
Rs 1 ,828 crores . 


perations National of ima 


114. Long -term loans sanctioned to the Panort 
Trunrt Bank of India ( Exim bank ) during 1987 -83 
from the NIC (LTO ) Fund amounted to Rs. 45 cro 
por 75 compared to Rs. 25 crores in 1981 -82 The 
Fyim bank utilisent the entirp limit The mounted 
töorrowind hy the Exim bank from the NIC (LTO ) 
Frond and remaining as on June 30 , 1983 was 
Rs. 70 crores . 


120 . Scheduled commercial banks were advised on 
November 6 , 1982 to keep in mind the minimum 
cane price fixed by the Government of India in con 
sidering credit limits for the 1982 -83 season (during 
which production was estimated to be around 80 lakh 
troncs) and were permitted subject to the cstimates 
of sugar production of individual units , to sanction 
limits upto 125 per cent of the maximum amount 
availed of during the 1981 -82 season ( excluding tem 
norasv excess drawings ) without obtaining the Reserve 
Rank s prior authorisation . The actual drawings in 
horrcwat fountr wore to be regulated on the basis 
of th- raficit ac disclosed in the monthly cash budgets 
of mills, Banks were also asked to continue the prac 

- monitoring the payment of cane dues of sugar 
mills to growers, and the system of carmarking of funds 
out of the advances against pledge hypothecation of 
sugar for pavment to none Towers as hitherto in con 
sultation with the borrowers . 


115 The amount of short - term crerlit limits sanc 
tinnerl to IDBT against the security of elinjhle hills re 
discounted her it in 1982 -83 war Rs 225 rrores, as 
cimnurer to Rs. 190 crores in 1981 -82. These short 
term limits were sanctioned to IDBI to enable it to 
tise over temnorary resource constraints as also to 
mrat mismatch hetween the funds nhtainnd hy it from 
imunstment institution like the US and UTT frit finan 
pimo the State Band Transnort Corporations and State 
Estririto Roards and the Artual dishursements of 
IDWT to those hoding . The IDBT availed of Inons as 
pregatinas Rs 43. 27 crores from the above limit on 


121. Standing Committees on Jutc , Tea Sugar and 
Fertiljcints - - Standing Committees on Co -ordination 
of Institutional Finance to study the financial prob 
Irms of inductries on an on -going basis were cons 

ituted hv the Reserve Bank , for jute and tea in No 
vember 1982 and for sugar and fertilisers in January 


" 
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1983 . Members of the Committees are drawn from 
the Reserve Bank of India , term - lending institutions, 
concerned industries , Central Government and er 
perts technologists . 

122. Selective Credit Control. — The existing selec 
tive credit control measures in respect of advan . es 
ngainst critive commodities continuc : to operato 
during the yar with adjustments in margin Icquire 
ments against a few commodities and somų additions 
to the cxempled categories of advances, 

123 . In the context of the substantially higher pro 
duction of sugar during the 1981- 82 scason and larger 
stocks with mills, the margin requirement on advances 
against non -released alocks of sugar was reduced from 
25 per cent to 20 per cent effective September 13 , 
1982 . Simultancourly , the margin on a :lvances to manu 
facturers of gur and khandsari against stocks of these 
commodities was reduced from 65 per cent to 50 per 
cent . The margin on non -released stocks of sugar 
( excluding buffer stocks) was further reduced from 
20 per cent to 17 .5 per cent effective November 18 , 
1982. The hants were advised to cnsure that the 
additional amount that hecame available to sugar units 
on this hasia was utilised by them for making cano 
payments wherever they were in arrears and for meet 
ing start-up expenses. 

124 . On a review of the role of the Khadi and 
Village Industries Commission (KVIC ) in providing 
institutional support for generatin , employment op 
portunities, advances granted to KVIC and all its IS 
sociate institutions against sensitive commodities were 
given complete excmption from the purview of selec 
tive credit controls effective October 26 , 1982. 

125 , With a vicy to providing assistance to collon 
textile mille affected by the prolonord strike in Brmbay 
and to heln in their speedy rehahilitation , the Reserve 
Bank reduced , on Decemher 4 , 1982. the maroin on 
advances to mills, including those under the National 
Textile Corporation operating 10 Bombav , amainst 
stocks of cotton and kopas hy in percentare prints for 
a period of six months upto June 3 , 1983 . 

16. Reference was made in Port I of this Remort 
to the reduction in landing rates of hanks with effect 
from April 1 . 1983. The minimum rate of inter st an 
plicable to commodities suhiret to clectiva crerit con . 
trol (other than advances to sumar mille ) was atro 
reclucent from 195 ans rent to 18 per cent In case of 
annures to sugar mills in tastant of a stocks, tha 
minimum rate was fixed at 165 par cent and banks 
Jaye allowed to chargc ; rate which is hetween this 
rate and the gener3 ) sciling rate c advances , ic , 
18 per cent. 

127 Panks are thermitted to nonvida marking creilit 
to exporters of denind and defattet mikrosnoninst the 
security of the relative raw materials in ., groundnut , 
cottonseed anat rire hran ) to the extoont of the tow 
m orial requirit erinn though the amount condvarer 
excerds the value of the export order . This facility is , 
however , subject to the condition that the amount in 
excess of the exnort value is adjusted eithor in cash or 
by sale of the by- product oil as soon as the extraction 
of oil is completed but within 2 period of 15 days from 
the date of the advance . In view of the difficultics facec 
by the exporter- borrowers to adjust the excess packing 
credit , the Rescrve Bank raised the period for adjust 
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ment of the excess packing credit advance from 15 days 
to 30 days for packing credit sanctioned on or after 
July 1, 1983 . . 

128 . Inspection of Banks: - During the year under 
review , the second round of inspection uncier the system 
of annual appraisal of all public sector banks was al 
most completed , 117xpections under the third round 
were taken up ji 17 ranks. Further , financial inspec 
tions of 24 hanks and inspecțions of 13 ovcrscas offices 
of Indian banks in the UK were also taken up . In 
addition , a number of scrutinies was carried out. These 
pertained to verification of claims paid , applications in 
respect of small borrowers as also test check inspections 
of small scale industries ( S . S . I.) advances 
covered under guarantees issucd by the Deposit In 
surance and Credit Guarantee Corporation (DICGC ) , 
investigations into various complaints /frauds allcgations 
against banks their cmplovecg and compliance with the 
provisions of selective credit control directives. 

129 . Frauds in Banks. - - The Governor, in his meet 
ing with the Chief Executives of public sector banks on 
February 25 , 1983 , expressed concern at the Jwindl 
ing image of the banking system and the growing num 
her of complaints about poor servico , prevalence of 
corruption [malpractices in banks and increasing 
juridence of frauds. Banks were , therefore , advired 
to review and revamp the vigilance marhinery , take 
urgent stens to tone un control and supervision , streng 
then management information system , follow -up and 
in necrionlaudit arrangements and draw in a time- : 
bound programe for clearing arrears in the balancing 
of books and reconciliation of inter -hranch ? nd other 
accounts. Also , ortailcd guidelines were issued to 
them in April 1983 for prevention of frauds . A ne . 
cial Investigation Cell has been set up in the Rank 
for convinor out, inter alia special investigations into 
the maior frauds coming to the notice of the Bank 
and to closely monitor the iniplementation of the 
various guidelincs issued with a view to preventing 

frauds . 
: 130 . Customer Service in Banks .-— The Bank c - n 
vened a meeting with the nationalisert hanks , the 

conta Runk of India and the Indian Banks Associa 
tion ( RA ) to discris certain critical areas of hank 
ino carvire where concertert efforts routit he made to 
ininrove customer servire Banks have heen asked 
to concentrate more on areas curh as introdurtinn af 
telles curetem , issuelnovment of hank drafts. arrange 
ments for norment of travellers cheries collection of 
outrtation conques . immertiate credit cainst the longe 
mont of outstatinn chemics for collection to an 

mornt of Rs. 2500 - timely cyhmission of 
statement of accounts to customers , attitude of staff 
and general discipline, follow -up action on complaints / 
Suomestinns from hank users an,t overseeing and moni 
toring the implementation of the recomincndations 
of the Working Groun on Customer Services at the 
banks level. The public sector banks · have been 
requested to furnish their progress reports to the 
Bank . 

131. Capital Base of Banks . It was stated in the 
last year s Report that, in the context of the growing 
international exposure of Indian banks and the need 
to project their imago abroad, it was decided that 
the capital base of the banks should be in 
creased . The Government of India had subscribed 
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Rs. 25 crore ; towards the auditional capital of 8 

( i ) to a : sess the interaction between monetary 
nationalised banks in 1981-82. A further citilation 

policy and other policies particularly fiscal 
of Rs. 5 crores was made towards the additional 

policy and public cult mungement insofar 
share capital of 3. the nationalise _ banks Curing the 

as they have a bearing cu the effectiveness 
year under review . Further, Section 36 of Income 

of monetary policy : 
Tax Act, 1961 has been amended whereby such banks 

( iii ) to evaluate the various instruments of 
as are notified by Government will be in a position to 

monetary and credit policy in terms of thelr 
transfer amounts not exceeding 40 per cent of the 

impact on the credit system and on the 
total income 10 a Special Reserve Account which 

economy. In this context , links among the 
will he eligible for deduction in computing income 

banking sector , the non -banking financial 
for thc purpose of income tax . 

institutions and the unorgani ed sector 

could be assessed ; 
132 . Working Group on Bank Deposits... - Recom 
mendations . - -As mentioned in Part 1 of this Report, 

(iv ) to reconimend measures for improvement 
the Rank had accepted the rccommendation of the 

in the formulation and operation of mone 
Working Group on Bank Deposits for reviving the 

tary and credit policies and to suggest 
category of tcrmi deposits or five years and above and 

specific areas where the various policy in 
allowing an interest rate of 11 per cent thercon . The 

struments need strengthening ; and 
Bank initiated action on certain other recommenda 
tions made in the Repori an !. a few modifications 

(v ) to make such other iecommendations as 
were made in the provisioJS governing bank deposits . 

the Committee may deern relevant to the 
The rate of penalty for premature withdrawal of 

effective operation of monetary and credit 
depo its 17 been reduced from two per cent to one 

policy . 
per cent . The intcrest idmissible on premature with 

135 . The Committee has been requested to furnish 
drawal or renewal of a depisil under reinvestnient 

its report by the end of June 1984 . 
scheme would be at compoun, i interest at the per 
missible rate , instead of simple interest. Balances 
under the Drily Deposit Scheme and the Recurring 

136 . Panels of Economists . With a view to esta 
Deposit Scheme can be converted into Fixer ! Deposits 

blishing a closer contact with the academic commu 
before maturity without penalty , Intcrest payable on 

nity , the Reserve Bank constituted during the year 
the halances lying in a current account in the name 

forur panels of Economists which could muer periodi 
of at thereased depusitor is to be at the savings deposit 

cally and discuss matters relating to : ( 1 ) Macro 
rate tilt the balances are paid to the legal heirs . 

Economic System , ( 2 ) Industry and Industrial 
Institutions which are nol liable to pay incomc -tax 

Finance , ( 3 ) Agriculture and Rural Development, and 
under the Income Tax Act, 1961, will also be eligible 

( 4 ) Balance of Payments , 
to earn interest on their savings bank accounts with 

137 . Committed to Study Trends of Agricultural 
bapks , besides certain organisations which have been 

Production and Productivity in Eastern India .- - As 
already declared cligible , Certain other recommenda 

the recent trends of agricultural production and pro 
tions made in the Report are under the Bank s active 

ductivity in Eastern India have been causing concern , 
consideration . 

the Reserve Bank of India and National Bank for 

Agriculture and Rural Development appointed 
133. Banking Laws 

a 
( Amendment ) Bill. me 

Committee in March 1983 to study thcse trends and 
Banking Laws ( Amendmeni ) Bill containing certain 

suggest measures especially in the field of agricultural 
import provisions was introduced in the Lok Srbh: 

credit that may be adopted for realising as much of 
on May 10 . 1983 . "The Rill reaks , among others , 

the production potential as possible before dhe close 
to provide nomination facilities in respect of bank 

of the decade of the Eighties. 
accounts, prohibit acceptance of deposits hy indivi 
duals , firms, etc .. from more than the number of 

138. The terms of reference of the Commitee ure 
depositors prescribed therein , empowers the Reserve 

10 review the trends of agricultural production 
Bank to vary the Statutory Liquiclity Ratio from 25 

and productivity in Bihar , West Bengal, Orissa and 
per cent to 40 per cent hy issue of a notificat on , 

Eastern U .P ., in recent years and compare with the 
enable banks to undertake innovative measures like 

potential of the area and trends in the rest of the 
leasing activities and restrict the çnure of directors 

country ; to identify the various constraints in achiev 
of private sector banks who holdt llice continuruly 

ing the potential levels of production in the States 
for a period exceeding eight vears. 

mentioned above and to suggest measures , with parti 

cular reference 10 credit and investment, necessary 
134 . Committee to Review Working of Monetary for achieving as much of the potential as possible 
System .-- - The Reserve Bank appointed a five mem 

hy the end of the decade, viz.., 1990 . 
her Committee in December 1982 to undertake an in 
depth study of the working of the monetary system . 139 . The Committee has been requested to suh 
The terms of reference of the Committee are as mit its report within six months . 
follows : 

DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE 
(i ) te critically inview the structure and 

CONTROL AND OTHER MATTERS 
operation of the monetary system of the 
context of the basic objectives of planned 140 . Investment hy Non -residents of Indian Nation 
development; 

ality or Orgin . — A brief reference was made in Part I 


Bank " India natural proastern Agriculta 
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creditst measures arch 1983 toclopment 


(4777 II- es 3( ii ) ] 


777 477 7TETYA : 5 2. 1984/ Fita 12 . 1906 


1623 


to the simplification of procedures delating to invest 
ments by non - residents of Indian nationality or origin 
and repatriation of sale proceeds of such investments . . 
More details are given below : . 

141 . The facility for portfolio and direct investment 
in equity shares of Indian companies available 
to non -residents of Indian nationality or origin ( inclu 
ding overseas bodies owned by such persons to the 
extent of at least 60 per cent) has been extended 
to investment in preference shares and debentures 
( convertible and non - convertible.) . 

142 . Also, the portfolio investment scheme for 
non - resident Indians has been modified in the 
light of experienced gained in its operation . Under 
the modified spheme, designated banks can pur 
chase equity shares and convertible debentures with 
out the Reserve Bank s specific approval for each 
transaction , to the extent of 1 per cent per non -resi 
dent investor, subject to an overall ceiling of 5 per 
cent of the total paid -up equity capital of the investee 
company and 5 per cent of the total paid up value of 
each series of convertible detentures issued by the 
company . The limit of 5 per cent applies to purchases 
of equity shares and convertible debentures , through 
stock exchanges , both on repatriation and non 
repatriation basis. Equity shares which non - resident 
investors can acquira on conversion of debentures 
would not be included for the purpose of computing 
the 5 per cent ceiling. The overall ceiling would be 
monitored by the Reserve Bank s central office at 
Bombay . Purchase of equity shares and convertible 
debentures on behalf of non - resident Indians in excess 
of the 5 per cent limit through stock exchanges 
would need prior permission of the Reserve Bank . 

143 . Further, the facility of direct investment in , 
new issues with full repatriation benefits under the 
40 per cent and 74 per cent schemes , which was 
earlier available in respect of new issues of companies 
engaged in manufacturing activities and specified 
priority industries , has been extended to investment 
in hospitals as well as threc -star, four -star and five 
star hotels. 
. 144 . Non -residents of Indian nationality or origin 
and overseas bodies owned by them to the extent of 
at least 60 per cent are now permitted to place funds 
with public limited companies ( including Govern 
ment undertakings with limited liability 3: operis 
for a period of three years with full ripia ; 1:. 11. 
fits , subject to the conditions that the funds should 
be provided through remittances from abroad or 
from NRE Rupee Accounts FCNR Accounts and that 
the deposits should be in conformity with the pre - 
vailing rules for acceptance of such deposits by pub 
lic limited companies . I 

145 . The facility of repatriation of sale proceeds 
of shares acquired by non -residents through stock 
exchanges on repatriation basis is available only if 
the investment is retained by the holder for a pericd 
of at least one year from the date of registration of 
shares in his name or in the name of the bank desi 
gnated by him or the bank s nominee . In such cases , 
the sale proceeds to the extent of the cost of acquisi 
tion of the investment or the actual sale proceeds, 
whichever is less , are allowed to be repatriated with 
out production of a no objection or tax clearance 


production of tax clearance certificate from the tax 
authorities. 

146 . With a view to promoting direct investment 
in the new issues of shares and debentures , the 
Reserve Bank will permit Indian companies to appoint 
agents abroad and to pay them compensation upto 
a reasonable extent on the basis of the quantum of 
inveștinent actually secured with their help . 

147 . Expert Committee on Exports and Imports . 
The Reserve Bank appointed in November 1982 an 
Expert Committee to review the exchange control 
regulations relating to exports and imports and to 
suggest measures designed to simplify and streamline 
the documentation and procedures . The Committee 
is also to review the exchange control regulations 
relating to allied issues such as opening of offices 
abroad by Indian firms companiji. payment of com 
mission to trade representatic , remittance of roya 
Ities , licence fces , deputation of Indin personnel 
abroad etc .; to study the present system ci delegation 
of powers to authorised dealers in foreign exchange 
and suggest areas where further delegation could be 
made ; and to examine the scope for further decentrali 
sation of function ; to the regional offices of the Ex 
change Control Department. The Committee is ex 
pected to submit its report by December 1983 . 

148 . R ustic Spi41 . ti ;: of Procedures. 
The per < ?pila ili lor 15 vut of India personal 
jewellery , made wholly or mainly of gold by persons 
permanently resident in India . has been raised from 
Rs. 5 ,000 to Rs. 10 ,000 . The limit for taking out 
of India precious stones or jewellery other than arti 

cles made wholly or mainly of gold by any traveller . 
- going to any country other than Afghanistan , Iran 

and Gulf countries has also buen raised from 
Rs. 5 ,000 to Rs. 10 ,000 . . 

149 . The limit for loans granted to non - residents 
against the security of their NR ( E ) rupee and 
FCNR deposits for purposes other than investment 
has been increased from Rs. 25,000 to Rs. 50 ,000 . : 

150 . Authorised dealers in foreign exchange are 
permitted to allow foreign nationals permanently 
resident in India , who have secured the Reserve 
Bank s permission under Section 30 of the Foreign 
Exchange Regulation Act (FERA ) , 1973 , to make 
recurring remittances to their own countries for 
family maintenance , etc ., upto 50 per cent of their 
net monthly income. The earlier monetary ceiling of 
Rs. 2 ,500 per month has been removed . I 

151 . Foreign Travel Scheme. - Travel under the 
Foreign Travel Scheme can now be combined with 
travel abroad for any other purpose except tours on 
export promotion or business grounds , Haj pilgrimage 
and travel under the Neighbourhood Travel Scheme. 

152 . Indianisation of Foreign Companies and Dilu 
tion of Foreign Equity . -- As at the end of June 1983, 
the number of cases in which final orders under section 
29 ( 2 ) ( a ) of FERA , 1973 , were passed requiring 
difution Indianisation of companies to specified levels . 
was 365 . During the course of the vear, 15 niore ccm 
panies complied with the directives , bringing the total 
number of such companies to 332. The remaining 33 
companies are at various stages of compliance . 

153. Deposit Insurance and Credit Guarantee Cor 
po ation .- - Besides operating a deposit insurance 
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scheme and four credit guarantee schemes relating to banks, 268 with Government treasuries sub -treasuries 
non - industrial and small -scale industrial sectors , the ünd 4 with Jammu and Kashmir Bank Ltd . 
Deposit Insurance and Credit Guirantec Corporation 
introduced from January 1 , 1983 another credit guar 

159 . Serveys Seminars.--- Processing of data and 
antee schemo relating to the co - operative sector generation of statistical tables for the All Inclia Delit 
( viz ., Small Loans ( Co -operative Credit Socicties ) aud Investment Survey 1981 -82 made progress during 
Guarantee Schcmc, 1982 ]. 

the year. This Survey was organised by the National 

Sample Survey Organisation (NSSO ) at the instance 
154 . The nunber of insured banks under the de of the Reserve Bank . 
posit insurance scheine incrcased from 1 , 061 at the 
end of June 1982 to 1 ,713 at the end of June 1983, 160 . A census of " India s Foreign Liabili :ius and 
comprising 83 commercial banks, 140 RRBs and Assets , 1981 and 1982 " has been taken up. Broadly , 
1, 495 co -operative banks . The schenie now covers 

the information on the forcign liabilities and assets , 
aepusiis or co -operative banks in 14 States and 3 Univii 

comprising itcm such as shares and debcnturos , defer 
Territories. The number of insured accounts inçicas 

red credit relating to exports and imports , deposits and 
ed irom 1, 377 lakhs with total assessable deposits of 

advances, is being collected in the census . 
about Rs, 35 , 004 crores as on June 30 , 1981 to 1 ,598 

161. It is proposed to conduct a survey of small 
lakh accounts with total assessable deposits of abuut 

scale industrial units assisted by commercial baijks 
Rs. 42 , 300 crores as on June 30 , 1982, 

during the year 1983- 84 , on lines similar to this carlier 
155 . During thc year under review , 19 RRBs join 

survey conducted by the Bank in 1977 . 
ed the Sinail Loans Guarantee Schemo, 1971, and 9 162. A seminar was organised in March 1983 on 
RRBs joined the Service Co- operative Sociсtics Guar the Report of the Working Group on Savings appoint 
antce Scheme, 1971, With this the number of credit ed by the Government of India at which the concepts , 
institucions participating in these two schemes ruse to definitions, methodology , sources of data and intcr 
188 ( 75 commercial banks and 113 RRBs) and 149 pretation and policy implications of the estinates of 
161 commercial banks, 51 RRBs and 37 co - operative saving and capital formation were discussed . 
banks) , respectively . The number of institutions parti 
cipating in the Financial Corporation s Guarantee Sch 

163. C . D . Deshmukh Memorial Lecture. In re 
emc, 1971, remained unchanged at 18 . The total guar 

cognition of the meritorious service rendered by the 
antvcd advances under the three guarantee schemes 

late C . D . Deshmukh to the Reserve Bank and nation 
relating to non - industrial sector increased front 

and to perpetuate his memory , the Reserve Bank of 
Rs. 4 ,840 Crores at the end of June 1982 to Rs, 5 ,025 

India has decided to institute an annual " Dr. C : D . 
crores at the end of December 1982. indicating a rise 

Deshmukh Memorial Lecture " to be delivered by a 
of 3 . 9 per cent. 

distinguished person in India or abroad on any subject 

related to cconojnic development, noncy and central 
156 . The number of institutions participating in banking 
the Corporation s Small Loans Guarantec Scheme, 
1981, as at the end of June 1983 rose to 339 , compris ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS 
ing 71 coiniercial banks , 88 RRBs, 15 Siate Financial 

OF THE BANK 
Corporation , 5 other Stato development agencies and 
160 co -operative banks, Two State financial corpo 

164 . Organisational Reforms. - Consequent on the 
rations, one Stato development agency and four co 

transfer of some of the functions of the Reserve Bank 
operative banks have expressed their willingness to 

to the National Bank for Agriculture and Rural Deve 
join the scheme, but they have yet to execute the agree 

lopment with effect from July 12 , 1982 , a new depart 
inent. The guaranteed advances to small -scale indust- , 

ment called the Rural Planning and Credit Department 
rics as on December, 1982 amounted to Rs. 4 ,087 

(RPCD ) was set up in the Reserve Bank , The Urban 
crores , 

Banks Cell , hitherto attached to the Agricultural 

Credit Department which has become a part of 
157 . Deposits of Non -banking Companics. — The NABARD , has been transferred to the Department of 
surveys of deposits with non -banking companies con Banking Operations and Development of the Re 
ducted by the Department of Financial Companies have serve Bank and is now functioning as the Urban 
revealed that the increasing trend in the growth of Ranks Division . The RPCD deals with the Lead 
deposits has continued . Total deposits with companies Bank Scheme, including formulation of District 
increased by Rs. 1 , 304 crorcs ( including exeinpted Credit Plans ; priority sector advances, credit to 
deposits ) to Rs. 5 ,492 crores during the year ended wcaker sections under special programmes and rural 
Marclı 1982, Out of 5 ,420 reporting companies , 2 ,750 developm : nt schemes ; compliance with the various 
non - financial companies , 2 ,129 financial companics and sections of the Reserve Bank of India Act , 1934 and 
541 miscellaneous non -banking companies ( chit fund the Banking Regulation Act , 1949 insofar as they rc 
companies ) accounted for Rs. 3 ,476 crores ( 68 . 2 pcr late to Stato co -operative hanks , central co - operative 
cent ) , Rs. 1 ,535 crorcs (28. 0 per cent) and Rs 211 14 . 991.5 and regional rural banks , as well as submission 
crores ( 3 .8 per cent ) , respectively , of outstanding de of statuto y returns hy these hanks ; directives on inter 
posits. 

cst rates on deposits and advances to State co - opera 

tive hanka and their branches: liaison with 
158 . Currency Chests . The total number of rus the NABAPD in the form of expert guidance 
rency chests in the country as at the end of June 1983 70 istanta and general line of credit to the 
was 4 ,327 , of which 593 were depositories Of these, NABARD : sperial studies for promotir : IRDP 
15 currency Chests are maintained with Receryc Bank . and framing Reserve Bank policy on mural 
3 ,095 with State Bank group , 352 with nationalistd developincnt. The Urban Banks Division handles 


1625 . 


{# T 1 - 905 3 (ii ) ) 


. 


777 FT 2737967 : 477 2 , 1984 / FICE 12 , 1906 


staff. 


all matters re :ating 10 urban väiks -uceaning of management functions, is still pending in the court . 
Wanks will colapelance Witil provisious filarig 10 we During the year, the Bank introduced mechanisation 
Reserve bank of India Aut alia the banklig Regulat.On vidiu computerisation of work in a phased manner with 
Act . 

in the ambit of the Tribunal s directions. Further ex 

Ivision of the areas of mechanisation computerisaliun . 
165. Mechanisation Computerisation . - ror improv is under study . 
ing productivity and customer seivice , mechanisalon 
computerisauon has been extended during the yuar ia 

103. A meeting was held between the bank and the 

wild ludia Reserve Bank Workers Federation in March 
the areas like maintenance of curreni accounts in - De 
posit Accounts Department and the clearing house 

1983 to discuss some outstanding issues of the last 
operations at Bombay , Madras and New , Deini, The 

charter of demands of Class IV staff of the Bank . 
issue and servicing of the 7 per cent capital investnient 

itueetings were also held between the Bank and the 
bonds and pay roll work at Bombay have also been 

AT India Reserve Bank Employees Association to 
computerised . Besides , progress was made in regard 

sort out some current problems relating to Class III 
LO MU proposal to introduce a mini- computer sysiem 
for lilding the work of consolidation of receip -s and 

169 . During the year, apart from a joint consult 
payments on Government Account and reconciliation 

liudi council meeting with the Reserve Bank of India 
wuor R . B . I. Remittance Facilities Scheme ia tie 

Officers Association , the annuai conciliation meet 
Central Accounts Section , Nagpur , 

ing with each of the two Oificers Associations was 

ulo he: d when several matters affecting the interests 
166 . An inter- institutional group is finalising its oi the officers and liberalisation of facilities for them 
report for introduction of Magnetic Ink Character , were discussed . The relations of the Bank with its cff 
Recognitions (MICR ) technořogy for cheque writing cers continued to be cordial throughout the year. 
to facilitate mechanised cheque sorting as a prelude 

170 . A conference of the managers and departmen 
to introduction of National clearing of outstation 

tal heads was held in December 1982 during which the 
cheques. The group will also work out relevant details 

industrial relations situation in various offices of the 
like standardisation of cheque forms, paper printing . Bank , problems of currency management, etc., were 
specifications and organisational arrangements for 

discussed . 
national clearing . 

171 . Representation of Scheduled Castes Scheduled 
167. Employee - Employer Relations. - A reference Tribes in the Bank s service.-- The total strength of 
was made in the last year s Report about the agitation scheduled caste and scheduled tribe employees in each 
launched by the All India Association of the Class II of the three classes in the Bank as on January 1 , 1983 
employees from April 12 , 1982 against certain pro was 1, 915 ( SC - 1, 547 , ST- 368 ) in Class IV , 3 , 128 
visions of the award of the National Industrial Tribu ( SC - 2 , 147, ST - 981) in Class III and 305 ( SC - 268 , 
nal. Though the agitation was called off at various ST - 37 ) in Class I as compared to 2 ,154 (SC - 1 , 747 , 
otices before the year - end , it continued at Calcutta , ST -407 ) in Class IV , 3, 165 (SC -2 , 159 , ST 1,006 ) in 
resulting in the piling up of huge arrears of work in 

Class III and 326 (SC - 284 , ST -42 ) in Class I as on 
different departments which necessitated transfer of January 1 , 1982. The figures as on January , 1983 
certain items of work relating to Government receipts may undergo some change consequent upon the trans 
and payments to nationalised banks. The agitation fer of staff to and from NABARD and the final 
was called off at Calcutta in August 1982 and the sta ? picture will emerge by January, 1984 . 
in the note examination and verification sections stait 
ed doing revised quotas of work . A writ petition , filed 

172 . Particulars of direct recruitment made in vari 
by the Association in the Calcutta High Court in May ous classes of services in the Bank during the calend 
1982 challenging the constitution of the Tribunal as. år year 1982 and the representation of SCS STs in the 
also its Award , mainly relating to items concerning . total recruitment are given below : 


Category 


: 


Total no . of No. of SC /ST among the 
Candidates total recruited 


Percentage of SC /ST 
among the total 

recruited 


. 


S . C . 


S . T . 


S. C . 

12 
215 


192 


- 


S . T. 

3 
127 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. . 


6 . 3 
13. 7 


1, 572 


8 . 1 


Class I (Officers) . . . 
Class III (Clerical staff etc .) . 
Class IV (Subordinate staff ) : 

(i) Other than sweepers . 
(ii) Sweepers . . . 


523 


43 


. 
. 


132 

16 


25 . 2 
66 . 7 


8 . 2 
20 . 9 


24 , 


173 . The study on the poor performance of the 
ST candidates at written test for the post of Staff 
Officer Grade B , referred to in the last year s Re 
port, was entrusted to the Indian Institute of Edu 
cation . Pune, The Institute s report is being examin 


ed . The Reserve Bank Services Board has issued a 
special advertisement inviting applications exclusively 
from SCS STs for the posts of Staif Officers Grade 
A so as to enable the Bank to clear he accumulat 
ed backlog in their recruitment to the maximum ex 
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tent possible . To attain this target, the ago liuit for 
SC employees applying for Statt Olicer Grade A 
( DR ) , which was 31 years , has been further relaxed 
upto 34 years now . 

17,4 . During the year, a representative of the 
Liaisou Ouicer for SCs and Slj inspected ille rosters 
maintained in the Banks offices at Patou and Kan 
pur and ite issuc Department at bombay . Curtain 
irregularities observed in these centres in iniplenen 
ing the Bank y scheme for reservation in proinutions 
have alrcmuy been rectilied and others are being 
rectified . 

175 . Employment of Ex - servicemen in the Bank s 
Service . A decision has now been taken to extend 
the reservation hitherto provided for ex -servicemen in 
all other posts in Class II to the post of Clerk Grade 
Il Coin Note Exuminer Grade il also from the year 
1983 onwards, During the calendar year 1982, out 
of 251 posts filled in Class III ( other than Clerks in 
the common cadre ) and 634 posts filled in Class IV , 
11 posts and 75 posts , respectively , were tuled by ex 
servicenen , us against thu 37 posts and 155 posts 
rcquired to be filled in at the prescribed rates of re 
servation iic . 145 per cent for Class II and 24 : per 
cent for Class IV . Due to non - availability of suitable 
CX -servicenien candidates , the share of ex - servicemen 
in total recruitnient was 4 .4 per ccal in Class III and 
11.8 per cent in Class IV . 

176 . Promotion of Hindi. Several new measures 
were taken by the bank to promote the progressive 
use of Hindi in its offices in compliance with the 
statutory requirements in this regard . 

177 . The Bank s offices in regions A (Hindi 
spcaking arcas ) and B (Maharashtra , Gujarat and 
Punjab ) were provided with the annual time-bounci 
programme for the year 1982. Under the program 
me, these offices are required to increase their Hindi 
correspondence ( originating ) to 66 - 2 / 3 per cent and 
30 per cent respectively of the total correspondence. 
Besides , they are also required to issue, in Hinçi, 
circulars, office orders , etc., intended for all cate 
gorics of staff and inembers of the public . In order 
to ensure full compliance with such requirements, 
copies of checklist and check points were made avail 
able to all officers of the Bank . 

178 . The various reports of the Bank as well as 
the Bank s associate institutions continued to be 
brought out in Hindi, In addition to these, six publi 
cations were also brought out during the year : Bank 
ing Glossary ( Hindi-English ) , Banhung Glossary , Re 
vised Edition ( English - Hindi) , Advance Banking 
Oricnted Course in Hindi, Check - list for use of Hindi, 
Check points for use of Hindi, and Indian Economy 
-- - Basic Statistics (folder ) . 

179. Bankers Training College (BTC ) , Bonibay . 
The Bankers Training College continued to concluct 
general broad spectrum programmes in the fields of 
central, commercial and development banking: spe 
cialised technical functional progranuncs in credit, 
foreign cxchange and inspection areas and specialiseri 
wanagerial programmes relating to personnel man 
agement, industrial relations and organisation and 
methods. Other subjects covered were performance 


budgeting, statistics for bankers, legal aspects of 
banking, merchant banking, facully developnient 
portfolio management, ctc . 

180 . The College introduced nine new programmes 
during the period under review . It also provided 
faculty assistance to other banks colleges in response 
tu thcir requests, by deputing its faculty members 
for taking sessions in their courses . 

181. Besides conducting training programmes , the 
College undertook special studies and publication or 
books. Il brought out during the year five publica 
tions - BTC Bulletins , Performance Budgeting in 
Commercial Banks, Guide to Disciplinary Action , 
Proceedings of Seminar on Productivity , and Proceud 
ing of Seminar on Tobacco . 

182 . Of the 78 programmes covering 44 different 
types of courses conducted during the period , 14 
were in company programmes tailored to the specific 
requirements of the sponsoring institutions ( inostly 
smaller public sector banks and banks in private 
sector ) of which 13 programmes were held at their 
own centres, 

183. During the period , 2,440 ollicers from the Re 
Serve Bank , commercial banks , clevelopment finance 
listitutions , Government and forzign banks were 
trained at the College , raising the toll number ol 
participants trained since the inccption of the College 
in 1954 to 23 ,957. 

184 . College of Agricultural Banking (CAB ) , 
Pune . In addition to the various broad spectrum and 
specialized programmes on agricultural finance and 
allied subjects the College of Agricultural Banking 
also arrangcd a country level training workshop for 
the personnel of rural credit institutions for improv 
ing the services to low - income groups . This was donc 
in cullaboration with the inter - Agency Committee on 
Totegrated Rural Development formed by the Food 
and Agriculture Organisation (FAO ) and other Unit 
· ed Nations Organisations. 

185 . A seminar on loan assistance to wcaker SCC 
tions sponsored by the Department of Personnel and 
Administrative Reforms of the central ministry of 
Home Affairs was conducted by the College in 
November 1982 , which was attended by senior exe 
cutives of commercial and rural banks , State Gover ) 
monts, etc . 

186 . The College also conducted a training pro 
gramme on small holder livestock project preparation , 
in collaboration with the Commonwealih Secretariat, 
London . 

187 . Following inter -Governmental consultations, 
between India , Bangladesh , Sri Lanka and Nepal 
for the establishinent of a Centre for International 
Co - operation in Training for Agricultural Banking 
( CICTAB ) , it was decided that two training pro 
grammes should be conducted by the College on 
" Project Finance" and " Production Finance during 
1983 on behalf of CICTAB . The College also com 
pleted a consultancy assignment with the Central 
Bank of Ceylon for setting up a jural hanking wing 
in their Rural Banking and Staff Training College in 
Sri Lanka . 
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188 . During the year under review , the College commercial hanking, administiation , exchangé cont 
traincd 1, 872 officers from various banking institu rol, etc . 
tions in India and abroad and governinent official : 

196 . Twenty two officers of the Bank were de 
through 83 regular programmes , 2 special program 

puted for study visits to banking and financial insti 
mes and a government sponsored seminar, raising tlic 

tutions in West Germany , the U .SA , Japan , the 
tolul number of participants trained since its incep 

Philippines , Indonesia , Malaysia , Thailand , etc. 
tion in September 1969 to 19 , 170 . 

197 . Training Facilities Extended to Onicers of 
189. Reserve Bank Staff College ( RBSC ) 

Foreign Banks.- - The Bank continuc to cxtend 
Madras , — The Reserve Bank Staff College continu 

training and study facilities to the participants from 
ed to cater to the training needs of Stalf Officers Gr. 

forcign central and commercial banks in response to 
A to Gr. C in the different departments of the Bank . 

specific requests received from them , including those 
During the period under report, 1 , 332 officers were 

sponsored under schemes of international coopera 
trained through 57 programmes, raising the total num 

tion , such as Asian and Pacific . Regional Agricultural 
her of officers Irvined since the inception of the 

Credit Association ( APRACA ) Staff Exchange Pro 
College in 1963 to 12 ,151. 

urammc, Commonwealth Fund Technica ) Co- opera 
190 . Apart from the usual broad spectrum and 

1ion , London , Technical Cooperation Scheme 

17. C . S .) of Colombo Plan , United Nations Develop 
functional programmes , pilot programmes for Pri 
vate Secretaries Gr. A and Behavioural Science 

mont Programme, etc . Of the 76 Jelegates who were 
for Staff Officers Gr. B ( DRS) were arranged . 

afforded training facilities , 27 were from Sri Lanka , 

17 froin Nepal, 9 from Sudan , 6 from Tanzania , 2 
191 . An Assistant Treasures Programme was 

each from Kenya and Seychelles bes ::Ics participants 
conducted exclusively in Hindi medium and a re from Thailand , Indonesia, Mauritius, Ghana , Bhu 
vised Credit Appraisal Programme incorporating the tan , etc . 
latest techniques of appraising working capital needs 

198 . The National Institute of Bank Manage 
and term finance were also conducted . 

ment. — The National Institute of Bank Management 
192 . In -company Training Programmes.- - A 

organised 19 training programmes seminars confc 
Workshop for developing conceptual and managerial 

rences /workshops wherein about 800 participants 
skills of managers and potential managers of the 

took part . Besides , research projects on cost and pro 
Bank in Grades E and F was organisert at New 

fitability in banks, trends in profit and profitability 
Delhi in February 1983 . Also , a two - day in - company 

of domestic business of Indian commercial banks, 
programme On Time-Management was organised in 

risk management of foreign currency exposure , study 
collaboration with the Management Development In 

of impact of Differential Rates of Interest Scheme, 
stitute , New Delhi. The programme ainied at provid 

development of unbanked areas and role of Banking 
ing information on various aspects of time- manage 

system and study of Integrated Rural Development 
ment besides suggesting certain concrete pointers 

Programme were conipleted . Among the projects 
towards more successful utilisation of time by adon 

taken on hand are : working capital management 
tion of certain techniques . A Computer Apprecia 

(with special reference to bicycle industry and auto 
tion Seminár was organised in Februaiy 1983 to 

mobile industry ), housekeeping problenis at metro 
explain to the officers of the Bank the use and cap 

politan branches , survey of bank deposits , perfor 
abilities of a modern computer system in a large 

mance appraisal of public sector banks and study of 
organisation . 

processing and sanctioning of industrial loan pro 

posals . 
193. Zonal Training Centres. -- The Zonal Training 

199. Press Relations. The Press Relations Divi 
Centres (ZTCs ) , of the Bank at Bycilla ( Bombav ), 

sion continued to maintain an cffective communica 
Calcutta , Madras and New Delhi, look after the 

lion link between the Bank and the public hy dis 
training needs of the Bank s staff at the clerical level. 

seminating information on the working of the diffe 
The ZTCS continued to conduct special courses for 

rent departinents of the Bank and the Deposit In 
clerical staff, induction courses of Clerks Gr. II at 

surance and Credit Guarantec Corporation . " 
the entry point and special programmes for Tellers ! 
Coin -Note Exominers Gr. I. In all , 2 . 218 members 200 . The Division organised a conference of eco 
of the clerical staff received training at the ZTCS nomic editors from all over India with il view to 
Jurino the year raising the total number of such promoting hetter understanding of the Bank s poli 
s aff that reccived training since the setting up of cies through an infortul exchange of views between 
ZTCS to 24 , 884 . 

them and the Governor and other senior executives 

of the Bank . 
194 . Deputation of Staff for Trainig in India and 
Abroadl. — The Biint: continued to depute its officers 

201. The Division hrought out a booklet on the 
to participate in the training programmes , seminars 

various investment facilities availahle to ron - resident 
and conferences organised hy institutes of repute 

Indians, explaining the current policic ; and proce 
hoth in India and abroad . . 

dures. It also brought out two folder-leaflets on 

( i ) Mini-Computer System for Clearing House 
195 . During the vcar, the Bank nominated 174 

( Facts and Figures ) and ( ii ) Computerisotion , in 
officers to various programmes conducted by institutes 

DICGC . 
in India on topics ranging from management and 202 Premises.- - The first phase of construction of 
allied arcas to functional programmics for trainers , the office building at Chandigarlı has been complet 


ing in hesidese 
succes 
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A . Co -operative Housing Society 


No . of 
societies 


Amount 
Rs. 


52 ,94 ,822 


New co - operative societies 

11 :11: 1." . . . . . 11. 0 " perative 
with , tre sis .. .!1:.. 


15 , 73,993 


68 ,68, 725 


ed . The construction work of the office building at 
Jaipur is in progress. Work on the additional effica 
building at Nagpur has been started . 

203. Residential Quarters .--- During the year , 306 
flats comprising 64 officers flats (including 8 single 
self-contained rooms) at Ahmedabad , 110 flats ( in 
cluding 8 single self - contained rooms) for officers 
and 112 flats for Class III and IV staff at Bhopal, 
have been completed and occupied . Besides , the 
construction of 100 flats ( including 10 single self 
contained rooms for officers at New Delhi and 56 
flats for Class IV staff at Trivandrum has been virtu 
ally completed and will be ready for occupation 
shortly . 


Amount 
Rs. 


B . Individualmembers of staff 

No. of 

: employees . 

- - -- --- 
New loans 

S . . . . 396 
Additional loans to employees 
who had already availed of loans 280 


2,06 ,27 ,527 


64,11,202 
2,70, 38 ,729 


i 


204 . The construction work of 821 flats , 370 The totals of the society and individual loans 
flats for Class III and IV stoff at Ahmcdabad , 92 sanctioned since the introduction of the scheme is 
flats (including 10 single-cell- contained 1001 ) for 1961 amount to Rs. 13 , 41 ,66 ,620 . 00 and 
officers at Calcutta, 196 flats for Class III and 78 Rs. 17 ,13 ,81 ,207 .00 , respectively, 
for Class IV staff at Gauhati and 85 flats ( including 
6 self-contained single rooms) for officers at Kanpur , 

. 210. In all, 7,608 employees have availed them 

selves of this facility . 
is in progress . 

· 211 . Central Board . — Dr. I. G . Patel retired as 
· 205 . The construction of 310 flats for officers (100 

Governor of the Bank at the close of business on 
flats , ( including 8 single self-contained rooms) at 

September 15 , 1982 . Dr : Manmohan Singh assum 
Nayapaili , Bhubaneswar, 28 flats at Kaloor , Cochin , 

ed charge as Governor on September 16 , 1982 . The 
4 flats at Rajendranagar. Patna , 178 - flats at Ameer 

Board takes this opportunity to place on record its 
- pet, Hyderabaki) and 308 quarters for Class III and 

appreciation of the eminent services rendered by 
IV staff ( 84 quarters at Kaloor , Cochin and 224 

Dr. I. G . Patel. . 
quarters at Digha , in Patna ) is expected to be taken 
up shortly . 

212 . Sarvashri A . N . Haksar, Akbar Hydari, Jehan 

gir P . Patel, S , L . Kirloskar and M . P . Chitale and 
206 . At Andheri, Bombay , the construction of the Drs . Bharat Ram , V . Kurien , B . Venkatappiah and 
G Block , comprising 36 self - contained single rooms D . P , Singhi retired as Directors of the Central Board 
and 4 smaller flats , for officers in the Bank s Chakala On the expiry of their terms of appointment on 
Officers quarters is completed . The first phase of March 18 , 1983 and in their place Sarvashri Jahar 
the housing project for Class IV staff al Malad lal Sen Gupta , Ashok Kumar Jain , R . P . Goenka , 
( Bombay ) , comprising 6 buildings with 120 fiats, Raghu Raj, Aditya V . Birla , R . Ganesan and P . N . 
has also been virtually completed . The construction Devarajan and Drs . S . R . Sen and A . S . Kahlon 
of 56 flats for officers at Conningham Crescent, were appointed with effect from the same date. Shri 
Bangalore and 315 flats for Classes III and IV staff R N . Malhotra , Director nominated under Section 
at Shalimar Bagh , New Delhi is also nearing comu 8 ( 1 ) ( d ) of the RBI Act relinquished charge on 
letion . The construction work of 547 flats ( 108 October 12 , 1982 and Shri M . Narasimham was ap 
flats ( including 6 single self -contained rooms) for pointed in his place. On the latter s relinquishing 
officers at Jaipur, 41 flats, ( Officers 17 flats , Class charge on July 1 , 1983, Shri P . K . Kaul was appoint 
III staff 24 flats) at Pune, and 14 flats for officers ed as Director in his place on July 11 , 1983. The 
and 384 flats for Class III staff at Hyderabad ) is in Board wishes to place on record the services render 
progress. 

· ed by the retired Directors. 
207 . Purchase of Flats on Package Deal or on 

213 . Shri M . Ramakrishnayya relinquished office 
Turnkey Basis. During the year under review , three as Deputy Governor of the Bank on July 31, 1983 . 
agreements for purchase of 401 flats ( 384 flats for The Board wishes to place on record its appreciation 
Class III staff at Begumpet, Hyderabad , 9 flats for of the services rendered by him to the Bank . 
officers at Ganesh Khind Road , Pune, and 8 · flats 

214 . Local Boards. -- Shri A . N . Haksar, who re 
for officers at Kothrud , Pune) on package deal 

tired as Director of the Central Board on March 18, 
basis were executed . 

1983 , ceased to be a member of the Eastern Area 
208 . Purchase of Land . In 

of the Local Board and his place was filled by Shri 
Bombay, the Bank 

Jaharlal Sen Gupta with effect from the same date , 
has acquired plots in the Bandra -Kurla coniplex and 
at Sewri for construction of residential quarters. At. 

Dir . Bharat Ram s place ás member of the Northerra 

Area of the Local Board was taken by Dr. S . R . Sen 
Jaipur, 8 acres of land have been purchased for cons 

on March 18, 1983 consequent on the retirement of 
truction of residential accommodation for Bank s 

the former on the same date . 
staff. 

215 . Six meetings of the Central Board were held 
209. Housing Loan Scheme. During the period during the year , two of which were held in Bombay 
July 1 , 1982 to June 30 , 1983 , housing loans were and one each in Madras, Calcutta , Jaipur and New 
sanctioned as under . . 

Delhi. 
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216 , Sarvashri R . Mitra and W . S . Tambe relin 219 . The contributions to the National Rural 
quished charge as Executive Directors on July 24 , Credit (LTO ) Fund, the National Rural Credit 
1982 and December 10 , 1982 , respectively . Shri ( Stabilisation ) Fund* and the National Industrial 
B . N . Srivastava was appointed as Executive Direc Credit (LTO ) Fund were Rs. 225 crores , Rs. 75 
tor on July 24 , 1982 and Sarvashri V . B . Kadam crores and Rs. 315 crores during the year 1982 - 83 
and T . N . A . Iyer as Executive Directors with cffect as against Rs. 180 crores, Rs. 75 crores and Rs. 290 
from December 11, 1982 . 

crores , respectively , during the year 1981- 82 . 
217 . Opening and Closing of Offices - - The Indore 220 . Out of the balance of income amounting to 
Regional Offices of the RPCD and Urban Banks Rs. 425 . 42 crores, after allowing for the total ex 
Division were closed down on April 23, 1983 and penditure of Rs. 215 .42 crores during the year ( as , 
they resumed functioning at Bhopal from May 2 , against the balance of income amounting to Rs. 411. 76 
1983. 

crores, and expenditure of Rs. 201, 76 crores in the 
218 . Accounts. During the accounting year end 

previous year ) , the surplus profit set aside for pay 

ment to the Central Government was Rs. 210 crores 
ed June 30 , 1983, the Bank s income after making 

( same as in the previous year) . 
adjustment for various provisions amounted to 
Rs. 1040 .42 crores as compared to last year s income 221. The rise of Rs, 83,66 crores in the income 
of Rs. 956 .76 crores. The details of the income 

from the level of Rs. 956 .76 crores last year to 
from various sources are given below : 

Rs. 1040 .42 crores was due to higher interest earn 

ed on investment in 
(Amount in Rupees crores ) 

Rupee & Foreign securities , 
Year 

higher penal overdue interest earned from scheduled 
1982-83 1981 -82 commercial banks partly offset by decrease in the 

income from foreign assets coupled with more inte 
( 1) Interost on Ways & Means Advances 
· to State goveroments , . 

26 , 07 66 . 01 

test paid to scheduled commercial banks on their addi 
( 2 ) Interest on Laons & Advances to 

tional cash reserves. The rise of Rs. 13 .66 crores 
State governments ( other than on 

in the cxpenditure was mainly due to increase in the 
Ways & Means Advances referred 
to at item ( 1 ) above ) and Commer 

amount of turnover commission paid to the agency 
cial & Co -operative banks 

128 . 83 95 .74 banks for handling Government transactions . 
(3 ) Interest on Rupee Socurities & 
Discount on Rupee Treasury Bills 626 . 06 381. 51 

222 , Auditors. The accounts of the Bank have 
(4 ) Interest & Discount on Foreign 

been audited by Ms. Batliboi & Purohit , Bombay, 
Securities, Investments & Treasury 

Mſs. Lovelock & Lowes , Calcutta , Ms. D . Ranga 
Bills . . 

. . 520. 58 598 . 48 

swamy & Co., Madras and Ms. K . C . Khanna & 
( 5) Commission & Exchange : 

40 . 73 42 . 54 

Co ., New Delhi. While the first three firms were 
(6 ) Other Incomo : : : 

1 . 34 1. 14 

reappointed by the Government of India , the last 

1343. 61 1185.42 mentioned has been appointed for the first time in 
Less : Interest paid to the Scheduled 

place of M s, P , K Chopra & Co., vide their notifi 
Commercial banks on the addi 
tional average balances maintained 

cation No. 1 ( 4 ) 83 -Accts dated April 8 , 1983 . In 
by them with the Reserve Bank 

303. 19 228 , 66 addition to Central Ofico , Bombay , Calcutta , Madras , 

New Delhi & Nagpur offices, books of accounts of 
1040 . 42 956 , 76 

Jaipur & Gauhati ofices ( last year Ahmedabad & 
Less : Transfers to Funds as stated in 
paragraph 219. . . . 

615 . 00 345. 00 Hyderabad offices ) have been audited by the Bank s 

statutory auditors this vear . 
425 . 42 411 . 76 

The remuneration of 
the auditors has been flxid at Rs. 15 ,000 per office . 
RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1983 

ISSUE DEPARTMENT 
LIABILITIES 

ASSETS Tears 
Rs . P . Rs. P . 

Rs. P . Rs. P . 
Notes held in the Bank 

Gold Coin and Bullion : 
Ing Department 23 ,78,09, 256 . 00 

( a ) Held in India 

225 ,58,28,275 . 87 

(b ) Held outside India 
Notes in circulation 18383 ,22,09,928 . 50 

Foreign Securities 1564,05, 75,253 , 50 
Total Notes issued 18407,00 , 19 ,184. 50 Total 

1789,64, 03 ,529 , 37 
Rupee Coin 

17, 52, 34 , 596 . 57 
Governmentof India 
Rupeo Securities 

16599,83 ,81,058 . 56 . 
Internal Bills of Exchango 

and other Commercial 

Paper 
Total Liabilities 18407,00, 19 , 184 . 50 Total Assets 

18407 , 00 , 19 , 184 ,50 
* Earlier these funds were termed as National Agricultural Credit Funds. 
216G1/84_ - 10 
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BANKING DEPARTMENT 


LIABILITIES 


ASSETS 


con 


Rs. P 
23,78,09 ,256 . 00 

3,65,669 .00 
5, 91, 155 , 10 


.. 


. 


7041 ,89, 22, 878 . 10 
2760 ,67 ,12,211 . 97 
2989, 23, 76 ,625 . 17 


. 


Capital Paidup 
Reserve Fund , 
National Industrial Credit (Long - Term 

Operations) Fund . . . . . . 
Deposits : 
(a ) Government 

(1) CentralGovornment . . 

(il) State Governments , , , 
(b ) Banks 

(i) Scheduled Cominorcial Banks 
(il) Scheduled State Co -operative Banks 
(ill ) Non -Scheduled State Co - operative 

Banks 
(iv ) Other Banks . 
(c ) NABARD Deposit 

(i) NRC (LTO ) Fund . 

( 11) NRC (Stabilisation ) Fund 
( d ) Others . . . . 
Bills Payable 
Other Liabilltics £ . . . . . 


213 ,19, 00 ,000 . 00 


Rs. P . 
5 ,00 , 00 ,000 . 00 Notes . . 
150 ,00, 00, 000 . 00 Rupee Coin 

Small Coin , 
2230 ,00 ,00 , 000 . 00 Bills Purchased and Discounted : 
(a ) Internal . . . 

. 
(b ) External 
553 ,40,89, 627, 05 (c ) Goveroment Treasury Bills 
199,64,91,588 . 21 Balances Hold Abroad . . 

Investments 
6623,69, 58 ,507 . 04 Loans and Advances to : 
140 ,85,24 ,067. 51 (i) CentralGovernment . 

(ii) State Govçrnments @ . . . 
4 ,77,83, 457 , 62 Loans and Advances to :- - 
15, 06 , 54 ,857 .42 (i) Schoduled Commercial Banks , 

(ii) Statc Co -operative Banks 
349 , 58,65, 242 . 03 (iii ) NABARD . . . . . 
281 ,28 , 55,673 , 58 (iv ) Others . . . . . 
4857,21, 51,997.27 Loans, Advances and Investments from 

96 ,09 , 58 ,888 . 52 National Industrial Credit (Long- Term 
3483,55,45,032 . 61 Operations) Fund : 

(a ) Loans and Advances to : 

(1) Industrial Development Bank of 

India 
( 11) Export Import Bank of India . 
Investment in bonds/debentures issued 
by : 
(i) Industrial Development Bank of 

India . 
(11 ) Export Import Bank of India 
Other Assets + . . . . . 


544 ,83,52 ,047 . 14 

51,05 ,64,500 . 00 
904,10 ,40 ,000 . 00 

11 , 75, 59 , 586 . 00 


1827 ,73, 98 , 575 . 00 

70 , 00 , 00 ,000 . 00 


2531,82,86 ,435 . 38 


Total Liabilities 


. 


. 


. 


. 


. 


18990 , 18 ,78,938 . 86 


Total Assets 


. 


. 


. 


. 


. 


18990, 18,78 , 938 . 86 


Contingent Llability : 

£ Includes Contingency Account. 
On partly paid Shares 

* Includes Rs. 480 ,45 , 16 ,934 . 37 held abroad in freiga currencies . 
Rs. 7, 72,499 .03 oquivalent of £ 50 ,000 

@ Includes Ways and Means Advances. 
+ Includes Rs. 1885, 19 , 90 , 000 advanced to or deposited with scho 

duled commercial banks undor special arrangements . 
R . N .MAJUMDAR 

· MANMOHAN SINGH Govenor 
Chief Accountant 

A . GHOSH 

Deputy Governor 

C . RANGARAJAN Deputy Governor 
Datod the 5th August 1983 

M , V . HATE 

Depury Governor 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 3ITH JUNE, 1983 
INCOME 

Rs. P . 
Interest, Discount, Exchange Commission , etc.* . . . . . . . . . . . 425 , 41 ,84,605 , 11 


425 ,41, 84 , 605 ,11 
EXPENDITURE 
Establishment 

79 , 53, 86 , 973 . 96 
Director s & L cal Board Members Fees & Expenses . 

2 , 16 ,293 . 85 
Auditors Fees . . 

120 , 000 . 00 
Ront, Taxçs, Insurance , Lighting clc . . 

4 , 32, 03 , 931 . 97 
Law Charges . . . . . 

10 ,51, 089 . 15 
Postage und Telegraph Charges . . 

41, 51,009 . 81 
Remittance of Treasure . . ! 

1, 76 ,66,753 . 46 
* Afer makinu Slututory conʻributions and the usual ut necessary provisions in term of Section 49 of be Rcsetve Bask of Inc ia 


Acta 
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Am 


LIABILITIES 


ASSETS 


- 


. _ _ 


- - 


_ 


- - 


- 


Ştationery , etc 
Security Printing ( Cheque , Note Forms, etc .) 
Depreciation and Ropairs to Bank Property . . 
Agency Charges 
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Fund s , . 
Mi cellaneous Expenses . . 

. . Net available balance 

Total 


1 , 23,41 , 143. 02 
35 , 93 ,68 , 425 . 38 

3 , 31 ,78,963 .81 
82 , 27 , 61, 920 . 37 

1, 35 , 00 , 000 . 00 

4 ,92, 34 , 166 . 55 
210 , 00 ,00 ,933 .58 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


425 ,41, 84,605 , 11 
- - - - - - - - 
210, 00 , 00 , 933. . 8 


Surplus payable to the CentralGovernment 

- - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


RESERVE FUND ACCOUNT 


- 


. 


. 


By Balance on 30th June 1983 


By Transfer from Profit and Loss Account . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 


- - - - - - - - 
130 , 00 ,00 , 000 . 00 

Nil 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


150 ,00, 00,000,00 


-- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


R . N . MAJUMDAR 
Chlef Accountant 


MANMOHAN SINGH Governor 
A , GHOSH 

Deputy Governor 
C . RANGARAJAN Deputy Governor 
M . V . HATE 

Deputy Governor 


Dated the 5th August 1983 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THE PRESIDENT OF INDIA 

Wo, the undersigned Auditors of the Reseve Bank cf India , do hereby report to the Central Goveronicnt upon the Balance 
Shoot and Accounts of the Bank of as at 30t11 June , 1983. 


We ltave examined the above Balance Sheet with the Accounts , Certificates and Vi uchers relatirg there is of the Central 
Office and of the Offices at Calcutta , Bombay Fort, Madras, New Delhi, Nagpur, Gauhati & Jaipur and with the retuirs iltmitted 
and certified by the Managors of the other Offices and Branches which ioturns are incorporated in the above Balarce Shcet, erd 
report that where we have called for explanations and Information from the Central Board such information and cxplarations have 
been givon and have been satisfactory . In our opinion the Balance Sheet is a full and fair Balance Shçct containing the particulars 
proscribed by and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Reguli tions fuaped 
thereundor and is properly drawnup so as to exhibit , & true and correct vicw of the states of the Bank s affairs accorcing to the best 
of our information and the explanations given to us and as shown by the Books of tho Bank , 

Messrs. BATLIBOI & PUROHIT 
Messrs D , RANGASWAMY & CO . 1 
Messrs LOVELOCK & LEWES 

♡ Auditors , 
Dated the 18th August 1983 

Messrs. KC. KHANNA & CO . 


STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SIEET 


For thc ycar ended 


Particulars 


June 30, 1982 


, 


June 30 , 1981 

- - - - - - - 
R . P Rs . 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 
P . 


- 
Rs. 


- - 
P . 


- - - - 
Rs . 


- 
p 


ISSUE DEPARTMENT 
LIABILITIES 
Notes held in the Banking Department 
Notes in circulation . . 

. 


13 , 64 ,49 ,690 . 00 
14383, 44, 03 ,639 . 50 


29,80,93,643. 00 
16034 ,70, 25 ,652 , 50 


. 


- 


- 


- 


- 


16064,51, 19, 295.50 


Total notes issued . 

- - 
Total Liabilities . 


- 


. 

14397,08, 53, 329,50 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. 

14397,08, 53 ,32 9. 50 
- - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - 


- - - - 


- - 


16064,51, 19 ,295. 50 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDI A BALANCE SHEET - (Consd .) 


ASSETS 


- 


- 


225 , 58 ,27, 914 .78 


225 , 58 ,28 , 023. 95 


LIABILITIES 

- - - - 
ASSETS : 
Gold Coin and Bullion 

(a ) Helu in Inuia 

(b ) Helu vutside India . . . 
Foreign Sucurities . . 
Rupee Coia . 
Government of India Rupee Securitics 
Internal Bills of Exchange and Other Commer 
cial Papur 


2364 ,05 ,75 , 253 . 50 
47, 53 , 35 , 997 . 06 
11759,90, 94 , 164 , 16 


1564, 05 ,75 ,253 . 50 

29 , 96 ,70, 632 . 13 
14244 ,90 ,45,385 .92 


- 


- 


- 


- 


Total Assets 


. 


, 


14397 , 08 ,53 , 329 . 50 


16064 ,51, 19 ,295,50 


5 , 00 , 00 , 000 . 00 
150 ,00 , 00 , 000 . 00 


5, 00 , 00 ,000 .00 
150 ,00 , 00 .000 . 00 


1025, 00, 00 ,000 . 00 


1205 ,00, 00 ,000 . 00 


365, 00 , 00 , 000 . 00 


440 ,00 ,00 ,000 . 00 


1625 ,00 ,00, 000 . 00 


1915 , 00 , 00 ,000 . 00 


BANKING DEPARTMENT : 
LIABILITIES : 
Capital Paid - up . , . 
Reserve Fund , . 
National Agricultural Credit (Long- Term 

Operutions) Fund . , . 
National Agricultural Credit (Stabilization ) 

Fund . . . . 
National Industrial Croult (Long-Term Ope 

rations Fund ) . 
Deposits 
(a ) Government 
(1) Central . . . 

. 
(II) States 
( b ) Banks 

(1) Schoduled Commercial Banks . 
( II) Scheduled State Co- op . Flanks 
(iii ) Nun -Scheduled State Cv :op . Banks 

(iv) Other Banks 
(c ) Others . . . 

Bills Payable , 

Other Liabilities ( a ) 
Total Llabilities . . . 
. . (a ) Includes Contingency Accounts . 


214 , 19 , 36 , 326 . 66 

85 ,46 , 04 , 916 . 55 


152,69,64, 302 . 53 
247,49, 88, 183 , 23 


5476 ,65, 26 ,624 .23 

96 , 76 , 94 , 390 . 99 
4 ,24 ,85 , 571 . 49 

5 ,69, 18 , 424 . 03 
1727 ,71, 30 , 546 . 18 

57 , 20 ,09,450 . 21 
2159, 19 , 47, 556 . 23 


5932 , 14 , 52 798 . 59 
99 , 79 ,88 , 837 . 59 
3 ,66, 14 ,617 . 53 

8 , 44 , 49 ,052 . 84 
2542 , 94 ,67, 026 , 11 

82, 94 , 97, 597. 15 
2802,41 , 88 , 950 . 07 


12997 , 12, 53 ,806 . 57 


15587, 52,11,365 . 64 


For the year ended 


Particulars 


Rs. 


P 


Rs. 


P . 


Junc, 30 1981 

Rs. P . 
13, 64 ,49,690 ,00 

4 , 19 , 877 . 00 
6 ,71 ,042 . 99 


Juno 30, 1982 

Rs. P 
29 ,80 , 93 ,643 . 00 

3 , 36 , 507. 00 
6 , 39, 904. 87 


3,71, 33 , 861. 40 


45 ,29,87, 80 ,697. 45 
1602 ,64 ,28 ,160 . 37 
2157 ,50 ,02,729 . 35 (cd ) 


6701 , 75 ,54 , 790 .65 
1364, 39 ,68,647 . 46 
2335 ,47,60 ,580 , 05 (ce) 


ASSETS : 
Notes 
Rupec Coin . 
Small Coin 
Bills Purchased and Discounted : 

( a ) Internal 
(b ) External . 

(c ) Government Treasury Bills 
Bulance held abroad (b ) , 
Investments , 
Loans and Advances to : 

(1) CentralGovernment 
( tl) State Governments (0) 
( III) Scheduled Commercial Banks (8 ) 
( iv ) State Co -operative Banks(h ) . . 

(v ) Others . . . . . . . 
Loans , Advances and Investments from 

National Agricultural Credit (Long- Term 
Oporations ) Fund : 
( a ) L ans and Advances to : 

( 1) State Governments , 
(tl) State Co - operative Banks 


116 , 04 , 00 , 000 . 00 
570 ,69, 92 , 396 . 18 
340 , 75 , 09 , 800 . 00 
16 , 40 , 76 ,000 , 00 


567, 96 ,94 , 312 . 37 
630 , 52 , 90 , 500 . 00 

6 , 22 ,19 , 000 . 00 


128 , 70 , 44, 388 . 00 

30 , 96 , 28 ,877 . 00 


125, 23 ,37 , 960 . 00 
32 , 94 , 82 , 516 , 00 
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For the yoar ended 


Particulars 

June 30 , 1981 

June 30 , 1982 
( iii) Central Land Mortgage Banks , 
( iv ) Agricultural Relvance and 
lopment Corporation , . 366 ,40 ,00 ,000 . 00 

513, 93, 30, 000 . 00 
(6 ) Inves mont in Central Lund Mortgage 
Bank Debentures 

4 ,69,01,795 . 00 

3 ,50, 17,695 . 00 
Loans and Advances from National 

Agricultural Credit ( Stabilisation ) Fund 
to State Co - operative Banks . . . 

94 , 79 ,93, 317 . 00 

84 ,46, 19 , 803 . 00 
Loans ,Advance and Investnients from 
National Industrial Credit (Long- Term 
Operations) Fund : 
(A ) Loans and Advances to the 
Development Bank . . . 1322 ,50,78 ,575. 00 

1610 ,59,88,575 . 00 (1) 
(6 ) Investment in Bonds/Debentures 

issued by the Development Bank 
Other Assets 

1697,67,42 ,599 .830 ) 

1580 ,58, 76 ,931. 24 (k ) 
Total Assets . . . . . . 

12997 ,12,53,806 . 57 

15587,52 ,11, 365 . 64 
Note : June 30 , 1981 – Contingent liability : on partly paid shares Rs. 8,49 ,993 ,20 equivalert 01 £ . 0 ,000 . 

June 30 , 1982 — Contingent llability ; on partly paid shares Rs. 8, 25,000 . 83 equivalont of £ 50 ,000. 
(b ) Includes Cash , Fixed Deposits and Short- term Securities. 
( c ) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long- Term Oporations) Fund and the National Industrial 

Credit (Long- Term Operations ) Fund , 
(d ) Includes Rs. 360 ,52 ,01, 369.45 held abroad in foreign currencies. 
(e ) Includes Rs. 345,73,03 ,767. 85 held abroad in foreign currencies , 
( ) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund . 
(8 ) Includes Rs. Nil advanced to Scheduled Commercial Banks against usunce bills under Soction 17 (4 ) (c ) of the Roservo 

Bank of India Act. 
Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund and the National 

Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund. 
(1) Includos Rs. 25,00 ,00 ,000 . 00 Loans and Advances to Exim Bank . 
(1) Includes an amount of Rs. 1138 ,11,10,000 . 00 advanced to or doposited with Scheduled Conmercial Banks under Specia 

arrangements . 
(k) Includes an amount of Rs. 1056,41,50,000 . 00 advanced to or deposited with Scheduled Commercial Banks under special 
arrangements. 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS END ED 30TH JUNE 1981 AND 1982 

_ 
1981 

in 1982 
INCOME 

Rş. P . Rs. P 
Intorest, Discount, Exchange , Commission , ctc . 

373 ,95,20 ,480 . 32 411,76, 16 ,023 .68 
373, 95, 20, 480 . 32 411,76 , 16 ,023 . 68 


-Mu 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


EXPENDITURE 
Establishment 
Director s and Local Board Members Feos and Expenses 
Auditors Fees . . . . . . . . 
Rent, Taxos , Lasurance, Lighting, etc . 
Law Charges , . . 
Postago and Totograph Charges . . 
Romittanco of Treasuro . . . . . . . 
Stationery , ctc . , 
Security Printing (Chequo, Note Forms, etc .) 
Dopreciation and Repairs to Bank Property 
Agency Charges 
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds . 
Miscellaneous Expenses . . . . . . . 
Not Availablo Balance . . . . . . . 

TOTAL . . . . . . . . 


71, 83,73,677 . 16 

1, 92 ,947 . 32 

1 , 15 , 000 . 00 
2 ,89,77,904 . 60 

6 ,86 , 737. 47 
29 , 98 ,712 . 17 
1 ,49 , 17 , 273 , 55 
1 ,40 18 ,699 . 35 
23 ,20 , 41 ,612 . 85 

1,87,46 , 996 . 12 
56 ,09 ,71,562. 84 

1,05 ,00 , 000 . 00 

3 ,69,78,980 . 50 
210 ,00,00 ,376 . 39 


76, 21, 37,205. 92 

2 ,04, 826 . 12 

1, 20 ,000 . 00 
3,30 ,23 ,722 . 47 

8 , 35 ,249 . 32 
36 , 16 ,506 .63 
1,68 ,67.824 . 29 
1 , 15 , 08 ,627 . 55 
41, 57, 76 , 745 . 55 

2 ,42 , 64, 795 . 13 
70 , 16 , 50 , 118 . 42 

1, 35,00 ,000 . 00 

3,41, 09 ,689 . 39 
210 ,00 ,00 ,712 . 89 


.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


373,95,20 ,480 . 32 


. 


411,76 , 16 ,023 . 68 


Surplus Payable to Central Government . . . . . . . . . 

210 ,00 ,00 , 376 . 39 210 ,00 .00 ,712 . 89 
RESERVE FUND ACCOUNT 
By Balanco on 30th Juno 

150 ,00 ,00 , 000 . 00 150 , 00 ,00 ,000. 00 
By Transfer from Profit und Loss Account 

Nil 

Nil 
TOTAL . . . . 

150,00,00, 000 . 00 150, 0 0 ,00,000 . 00 
$ After making the usual or nocessary provisions in terms of Section 47 of the Resorve Bank of India Act. 

· [No , F . 12/22/83 – BO . IJ 
. C .W . MIRCHANDANI, Director 


- 


" 
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- 
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- 


- 
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वाणिज्य मंत्रालय 

(OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 
नई दिल्ली, 23 मई, 1984 

AND EXPORTS ) 

Now Delhi, the 3rd May, 1984 
का० प्रा० 175 3. ---केन्द्रीय सरकार, फाफी नियम , 1955 के नियम 
3 और नियम 4 में उपनियम ( 1 ) के साथ पठित काफी अधिनियम , 

ORDER 
1942 ( 1942 का 7 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) S .O . 1754 ,- - Major Harjinder Singh , Kothi No. , Punjabi 

Bagh, Patiala was granted Import Licence No. P / F / 2030237 
पारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री टी० चन्द्रशेखर रेडि , 

dt . 5 - 3 - 83 for Rs. 43 .000 / - for Import of one Isuzu Gemini 
संसद सदस्य , राज्य सभा सेवा निवृत्त के स्थान पर श्री प्रार० रामाकृष्णन Car, The applicant has applied for issue of Duplicate copy 

of the above mentioned Import Licence ( E . C . copy and 
संसघ सदस्य , राज्य सभा को 1 जूम , 1984 से तीन वर्षों की अवधि 

Customs Copy ) on the ground that the original Import-licence 
के लिए अथवा जब तक यह राज्य सभा के सदस्य बने रहते हैं तब तक ( E. C . copy and Customs Copy ) has been misplaced . It has 

further been stated that the original Import Licence ( E. C . 
इनमें से जो भी पूर्वतर हो काफी बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन को 

copy and Customs Copy ) was not registered with any 
अधिसूचित करती है । 

Customs Authority and as glich the Import Licence ( E . C . copy 
[ फा० संख्या 2/ 2 /84-प्साट ( बी ) ] 

and Customs Copy ) was not utilised at all . 
बी० एम० एस० नेगी , अपर सचिव 

2. In support of his contention , the licensce has filed an 
afidavit duly sworn before an appropriate judicial authority . 

I am accordingly satisfied that the original Import Licence 
MINISTRY OF COMMERCE 

No . P / F / 2030237 dt. 5 - 3 - 83 has been lost by the applicant. 

In exercise of the powers conferred under Sub -clause 9 ( cc ) 
New Delhi, the 23rd May, 1984 

of the Import (Control) Order , 1955 dt. 7 - 12 - 1955 ag amend 
S . O . 1753 . - - In exercise of the powers conferred by clause 

ed from time to time the said original Import Licence No. 
( b ) of sub - section ( 2 ) of section 4 of the Coffee Act, 1942 

P / F / 2030237 dated 5- 3 - 83 issued to Major Harjinder Singh 
( 7 of 1942 ) read with rule 3 and sub -rule ( 1 ) of rule 

is hereby cancelled . 
4 of the Coffce Rules. 1955 , the Central Government hercby 

3 . A duplicate copy of the Import Licence (Customs Copy 
notifies the election of Shri R . Ramakrishnan , M . P , Rajya 

and Exchange Control Copy) is being issued to the party 
Sabha, as a member of Coffoe Board for a period of threc 

separately . 
years from 1st June , 1984 , or so long as he continues to be 
a member of the Rajya Sabha whichever is earlics, vice 

F No. F-34 /82- 83/ BLS / 292] 
Shri T . Chandrasckara Reddy, M . P. Rajya Sabha, retired . 

N . S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chicf Controller 
[ File No . 2 2184- Plant ( B ) ] 

of Imports & Exports 
B. M . S. NECI, Under Secy . 
( मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय ) 

परमारण ऊर्जा विभाग 
___ नई दिल्ली , 3 मई, 1984 

बम्बई, 7 मई , 1984 
आवेश 

का० आ० 175 5. डा० पी० आर० वस्तीदार, निदेशक , रिएक्टर 
का० आ० 1754--- मेजर हरजिन्दर सिंह, फोठी नं . 1, पंजामी वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को नियुक्ति श्री बी०एन० मझोनी , 
बाग, पटियाला को 43, 000/- रु . की एक आईसुज जेमिनी कार का जो कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर माणु ऊर्जा विमा . 
आयात करने के लिए एक आयात लाइसेंस स० पी /एफ/ 2030237, दिन कि सुरक्षाा पुनराक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर हो जाने पर राष्ट्रपति ने डा० 
5- 3- 83 को प्रदान किया गया था । आवेदक ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा वस्तादार को 11 अप्रैल , 1984 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का 
विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क निकासी प्रति के लिए सदस्य नियुक्त किया है । 
इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल आयात लाइसेंस 

[ सं० 25/ 2/ 83-ई आर/1540] 
( मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एंव सीमाशुल्क निकासी प्रति ) खो गया है । 
आगे यह भी कहा गया है कि मूल आयात लाइसेंस मुद्रा विनिमय 

( कुमारी ) एच० बी० विजयकर, अवर सचिव 
नियंत्रण एवं सीमाशुल्क निकासी प्रति ) किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी 

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है और जैसा कि आयात लाइसेंस (मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण एवं सीमाशुल्क निकासी प्रति ) का बिस्कुल भी उपयोग 

Bombay, the 7th May , 1984 
नहीं किया गया है । 

S. 0 . 1755. - Pursuant to the appointment of Dr . P. R . 

Dastidar , Director , Reactor Group, Bhabha Atomic Research 
2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त न्यायिक प्रधि Centre as Chairman , Department of Atomic Energy Safety 
कारी के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

Roview Committee , vico Shri V . N. Meckoni, voluntarily 

retired , President is pleased to appoint Dr. Dastidas as 
तषनुसार , मैं संतुष्ट हूँ कि मूल आयात लाइसेंस सं० पी /एफ / 2030237 member of the Atomic Energy Regulatory Board with effect 
दिनांक 5- 3- 83 आवेदक द्वारा खो गया है । समय - समय पर यथासंशोधित 

from April 11 , 1984 . 
मायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7- 12- 55 की उप-कंडिका 9 

[ No. 25 / 2 / 83- ER / 1540 ] 
( गग ) वारा प्रदत अधिकारों का उपयोग करते हुए मेजर हरजिन्दर सिंह 

(Kum .) H . B . VIJAYAKAR , Under Secy. 
को जारी किए गए उक्त मूल आयात लाइसेंस सं० पी /एफ/ 2030 237 
दिनांक 5- 3-83 को एतद्वारा रदव किया जाता है । 

बाय और नागरिक पति मंत्रालय 
3. आयात लाइसेंम ( मुद्रा विनिमय नियंत्रण एवं सीमाशुल्क 

( नागरिक पूर्ति विमाग ) 
मिकासी प्रति ) को अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही 

नई दिल्ली , 23 अप्रैल, 1984 
[मि० सं० एफ -34/ 82- 83/ बीएलएस/ 292] 

मा० आ० 1756: - केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन 
एन० एस० कृष्णमूर्ति , उप -मुख्य नियंत्रक , आयात, निर्यात चिन्ह ) नियम 1955 के नियम 13 के साथ पठित भारतीय मानक 


[ भाग Itण 


( ii) ] 
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class of articles manufactured within the State of Punjab , 
nam ly : 


Scredule of Household Electrical Appliances 


संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) अधिनियम 1952 ( 1952 का 36 ) को धारा 
10 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भारतीय 
मानक संस्था से परामर्श करके यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 3 के खण्ड ( :) के अधीन उक्त संस्था द्वारा प्रयोग को जाने 
वाली फिम्ही पासियों का प्रयोग पंजाब राज्य के भीतर विनिर्मित को 
जाने वाली निम्नलिखित वस्तु वस्तुओं के वर्ग के बारे में उद्योग निदेशक 
पंजाब सरकार द्वारा भी किया जाएगा : --- 


- 


- 


S .No . 


Household clectrical appliances 


Standard 


बिजली के घरेल उपकरणों की सूची 


मानक 


आई. एस . : 368- 1977 


आई. एम. : 2082 - 1978 

आई. एम . : 366 - 1976 
आई. एस . : 2994 - 1965 
आई. एम . : 365-- 1965 


1 . Electric immersion water heaters IS : 368 - 1977 
2 . Storage type autom itic cloctric water IS : 2082 -1978 

heaters 
Electric Trons 

IS : 366- 1976 
4. Electric stoves 

IS : 2994 - 1965 
5 . Electric hot plates 

IS : 365- 1965 
6 . Domstic cleciric food mixers 

IS : 4250 -1980 
(liquidizers, blenders and grinders) . 
7 : Electric toasters 

IS : 1287- 1965 
8. Electric Coffee percolaters ( Non-regulator IS : 3514- 1966 

type ) 
9. Eloctric keelles and jugs for household IS : 367 –1977 

and similar use 
10 . Domzztic electric clothes washing 

IS : 6390 - 1971 
machine ( Non-automatic ) 
11 . Electric radiators 

IS : 369 - 1965 
12 . Electric water boilor s 

IS : 3412 - 1965 
13. Mains- operated electric hair dryers IS : 7154-- 1973 
14. Maing,operated electric shavers 

IS : 5159 - 1969 
15 . Domestic clectric cooking ovens 

JS : 5790 - 1970 
16. Steamirons 

IS : 6290 - 1971 
17 . Portable. hand- held mains -operated IS : 7137 - 1973 

electric massagers 
18 . Portablelow spp : ed food grinding IS : 7603 - 1975 

machines 
19 . Electricinstantaneous water heater IS : 8978 -1978 
2 ), Single walled baking oven 

IS : 8985 -1978 


क्रम बिजनी के घरेलू उपकरण 
संख्या 
1. बिजली के इमर्मन वाटर हीटर्स 
2. भण्डारण-किस्म के बिजली के स्वापिस 
____ वाटर हीटर्म 
3. बिजली की इस्तरी 
4. बिजली के स्टोष 
5 . बिजली की हाट प्लेटें 

6. बिजली के घरेलु नाथ मिक्सचर (लिक्वी 
- डाइजर्स उलेन्डर्स तथा ग्राइंडर्स ) . 

7. बिजली के टोस्टर 
8. बिजली के काफी पोलेटर ( बिना- रेग्यु - 

लेटर वाली किस्म के ) 
9. घरेलू तथा इसी प्रकार के प्रयोग के लिए 

बिजली की केसलिया तथा जग 
10. कपड़े धोने की बिजली की घरेलू मगीने 
। ( गैर-स्वचालित ) 
11. बिजली के रेडियेटर 
12. बिजली के पाटर-वायलर 
13. मेन्स आपरेटेड इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर्म 
14. मेन्म आपरेटिड इलेक्ट्रिक शेयर्स 
15. खाना पकाने के बिजली के परेल ओवन 
16. भाप की इस्तरी 
17, पोर्टेबल, हैंडहेल्ड मेन्म आपरेटिङ इलेक्ट्रिक 

ट्रक मैसेजर्म 
18. पोर्टेबल लो स्पो फुड ग्राइंडिंग मशीनें 
19. तत्काल पानी गर्म करने वाले बिजली के 

हीटर 
20. सिंगलवाकिग ओवन 


आई. एम . : 4250 - 1980 
आई. एम. : 1297 -- 1965 

आई. एस . : 3514 - 1966 


आई. एस . : 367 - 1977 


आई. एम. : 6390 - 1971 

आई. एम. : 389 - 1965 
आई. एस . : 3412 - 1965 
आई. एम . : 7154- 1973 
आई. एस . : 5159 - 1969 
आई. म . : 5790 - 1970 
आई. एम. : 6290 - 1971 


[ No. 6/ 2/ 83- SI] 
U . R . KURLEKAR, Dy. Secy. 


आई. एम. : 7137 - 1973 
आई. एस. : 7603 - 1975 


आई. एम . : 8978 -- 1978 
आई. एम . : 8985 - 1978 


[ संख्या 6/ 2/ 83- आई० एम आई . ] 

उ. र. कुर्लेकर, उप सचित्र 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली, 17 मई, 1984 
कामा0 1757.- - राष्ट्रपति , मूल नियम के नियम 45 के उपबंधों के 
अनुसरण में निम्नलिखित नियम बनाते हैं , पर्यात :..-- , 
अनु० नि० 317- ख ग - 1 
सक्षिप्त नाम , लागू होना और प्रारम्भ :--- 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तिलहन विकास , हैदराबाद 

( सरकारी निवास स्थान प्रामंटन ) नियम , 1984 है । 
( 2 ) ये नियम तिलहन विकास निदेशालय , हैदराबाद में मियोजित 

सरकारी सेवकों को प्राथमिक रूप से निवास स्थान प्रावंटन के 

लिए लागू होंगे । 
( 3 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे 
अनुनि0 317 - ख ग - 2 
परिभाषाएं 

इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा भक्षित न हो : - - 
( क ) “ पाबंटन " से , इम मियमों के उपमघों के अनुसार किसी निवास 

स्थान को अधिभोग में रखने के लिए अनुशाप्ति देना ममिप्रित । 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 


( Department of Civil Supplies ) 


New Delhi, the 23rd April , 1984 
S . O . 1756 - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Indian Standards Institution 
( Certification Marks ) Act, 1952 , ( 36 of 1952 ), road with rule 
13 of the Indian Standards Institution ( Certification Maiks ) 
Rules, 1955 the Centra : Government, in consultation with the 
Jadian Standards Institution , hereby directs that any powers 
cxercisabic by the said Institution , under clause ( e ) of section 3 
of the saic Acl shall be exercisable also by the Director of Indust 
rios, Government of Punjab inrelation to the following articles/ 
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( ख ) " भामंटन वर्ष से पहली जनघरी को प्रारंभ होने पाला वर्ष 

था ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित 

की जाए । 
( ग ) “निदेशक " से तिलहन विकास निदेशालय , हैदराबाद का निदेशक 

अभिप्रेत है । 
( च ) “पान कार्यालय " से तिलहन विकास निदेशालय का कार्यालय 

अभिप्रेत है । 
टिप्पण : अधिशेष क्वार्टर, यदि कोई हो ( तिलहन विकाम निदेशालय के 
कर्मचारिपन्द की प्रावश्यकता को पूरा करने के पश्चात ) तो उन्हें केन्द्रीय 
सरकार के अन्य कर्मचारियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 
नियंत्रण के अधीन कार्यालयों / संस्थानों के पदधारियों को जो हैदराबाद और 
मिकन्दराबाद पहरों में स्थित कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार के ऐसे 
कर्मचारी हैं जो साधारण पूल पास सुविधा के पात्र हैं , आबंटित किए 
जा सकते हैं और वे इन नियमों द्वाग , सिवाय इसके कि उनसे अनुज्ञप्ति 
फीस मू० नि0 45- ख + ग के अधीन प्रभारित की जाएगी , शामित 
होंगे । ऐसे पदधारियों में अनुज्ञप्ति फीम की " वसूली विभाग के प्रधान " 
के माध्यम से निदेशक द्वारा की जाएगी । "इन मामलों में क्याटरों का 
प्राइंटम प्रतिम होगा और उस प्राशय का एक मान्य विधिक वचनबन्ध 
देने के अधीन होगा कि जैसे ही तिलहन विकास निदेशालय में कोई 
अधिकारी पाबंटन का पात्र होगा यैसे ही वह क्वार्टर पायंटित व्यक्ति 
बारा खाली कर दिया जाएगा । 

( 5 ) " उपलब्धियों " से मूल नियम 45 ग में यथापरिभाषित उपलब्धियां 
प्रभिप्रेत हैं परन्तु इसमें प्रतिकरात्मक भत्ते सम्मिलित नहीं है । 

स्पष्टीकरण : -- निलम्बित अधिकारी की दशा में " उपलब्धियों " मे वे 
उपलब्धियां मानी जाएंगी जो उसमें उस पाबंदन वर्ष के पहले 
दिन प्राप्त की हैं जिसमें यह निलम्बित किया गया है प्रथया यदि वह 
मामटन वर्ष के पहले दिन ही निलम्बित किया गया है तो जो उसके 
द्वारा उस दिन से ठीक पहले प्राप्त की गई है ; 
( ब ) “ सम्पदा अधिकारी से तिलहन विकास हैदराबाद का निदेशक 

या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो तिलहन विकास हैदराबाद की 
सम्पवा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है , अभिप्रेत है । 


परन्तु टाईप - 1, टाईप 2, टाईप 3 या टाईप 4 के निवासस्थानों 
के संबंध में , वह तारीख जब मे अधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य 
सरकार की सेवा में , जिसमें अन्यत्र सेवा की अवधि भी है , निरन्तर रहा . 
है, उसकी उस टाईप के लिए पूर्षिकता तारीख होगी : 

परन्तु यह पौर कि जहां वो या अधिक अधिकारियों की पूर्षिक ता 
सारीख एक ही हो वहां उनके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की रकम से 
प्रावधारित की जाएगी । अधिक उपलब्धिया प्राप्त करने वाले अधिकारी 
को कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी , 
और जहां उपलब्धियां भमान है वहां ज्येष्ठता सेवा काल की दीनता के 
अनुसार अवधारिप्ता की जाएगी ; 
( ठ ) “निवास स्थान " से ऐसा कोई निवास स्थान अभिप्रेत है जो 

समय निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रक में हैं । 
( घ ) “शिकमी देने " के अन्तर्गत किसी आवंटित द्वारा अन्य व्यक्ति 

के साथ उम व्यक्ति द्वारा अनुमप्ति फीस का संदाय करने पर 

अथवा उससे बिना वास सुविधा का सहभोग करना भी है । 
__ स्पष्टीकरण : आबंटिती द्वारा अपने निकट संबंधियों के साथ वासमुविधा 
का सहभोग शिकमी देना नहीं समझा जाएगा ; 
( ) " अस्थायी स्थानांतरण " में ऐसा म्यानान्तरण जिसमें अनुपस्थिति 

की अवधि चार मास से अनधिक है, अभिप्रेत है । 
( ण ) “स्थानान्तरण " से हैदराबाद / मिफन्दगबाद से किसी अन्य 

स्थान को या तिलहन विकास निदेशालय के कार्यालय से 
हवराबाद या गिकन्दराबाद में किमी अन्य कार्यालय में स्थाना 
न्तरण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन 
सेवा में स्थानांतरण अथवा प्रतिवर्तन और किसी अन्य कार्यालय 

संगठन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति भी है ; 
( स ) किसी अधिकारी के संबंध में “ टाईप से निवास स्थान का यह 

टाईप अभिप्रेत है जिसको यह भू० नि० 317 ग 5 ( 1 ) 

के अधीन पात्र है । 
अनि0 317 - ख ग - 3 जिम अधिकारियों के अपने ममान हैं उनको 
प्रायंटन : - - 

( 1 ) इस नियम में : 
( क ) " लगी हुई नगरपालिका अभिप्रेत है जो किमी स्थानीय नगरपा 

लिका से लगी हुई है । 
( ख ) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के सम्बन्ध 

में मकान से ऐसा भवन पा उसका कोई भाग अभिप्रेत है 
जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो 
और जो स्थानीय नगरपालिका या किसी लगी हुई नगरपालिका 
की अधिकारिता के भीतर स्थित हो । 


( छ ) " कुटम्ब " से अभिप्रेत है, यथास्थिति , पत्नी अथवा पति मौर 

संप्तान , सौतेली संतान, वैध रूप से दत्तक ली गई संतान , 
माता -पिता, भाई प्रथवा बहनें , जो सामान्यतया अधिकारी के 
साथ निवास करते हैं और जो उस पर प्राश्रित हैं ; 


( ज ) “ सरकार से , अब तक कि संवर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

हो , केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; 


( अ ) " हैदराबाद की बृहत्तर मगर पालिका " -- हैदराबाद की बहत्तर 

मगरपालिका की सीमोनों के भीतर के क्षेत्र जिन्हें सम्पदा 
अधिकारी तिलहन विकास निदेशालय , हैदराबाद में निवास 
स्थान के प्रायंटन के लिए पात्रता प्रदान करने वाला घोषित 
करें, अभिप्रेत है । 


( ख ) " अनुशाप्ति फीस " से इन नियमों के अधीन प्राबटिस निवास 

स्थान के संबंध में मूल नियमों के उपबन्धों के अनुसार मासिक 

रूप से देय धनराशि अभिप्रेत है । 
( ट ) अधिकारी , का० नि० 327 ख ग 4 ( 1) के उपबन्धों के अधीन 

जिस प्रकार के निवास स्थान का पात्र हैं , उसके संबंध से उसकी 
" पूर्विकता तारीख " से वह पूर्वतन तारीख अभिप्रेत है जब से वह , 
छुटटी की अवधि के सिवाय , निरन्तर उतनी उपलब्धियां केन्द्रीय 
सरकार प्रयवा राज्य सरकार अथवा अन्यत्र सेवा के प्रधीन 
पद पर प्राप्त करता रहा है जो किसी विशिष्ट टाईप अथवा 
फिसी उच्चतर टाईप के प्राबंटन के लिए सुसंगत है । 


स्पष्टीकरण : - किसी भवन का कोई भाग जिसका प्रयोग निवास के 
के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है , इस खण्ड के प्रयोजन के लिए 
इस बात के होते हुए भी मकान समझा जाएगा कि उसका कोई माग 
अनिषायी प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है । 
( ग ) किसी अधिकारी के संबंध में " स्थानीय नगरपालिका " से वह 

नगर पालिका अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर उस 

अधिकारी का कार्यालय स्थित है । 
( च ) किसी अधिकारी के संबंध में “कुटम्ब के सवस्म से यथास्थिति , 

पति /पत्नी , या अधिकारी की उम पर माश्रित सन्तान अभि 


( क ) नगरपालिका " के अन्तर्गत नगरनिगम , नगरपालिका समिति या 

बोर्ड, टाऊन एरिया समिति , नोटीफाईड एरिया समिति पौर 
छावनी बोर्ड पाते हैं । 
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वहा उनमें से कोई भी एक अधिकारी ऐसे विवाह के एक मास 
के भीतर उन निवास स्थानों में से किसी एक को अम्पपित 

कर देगा ; 
( ग ) यदि निवास स्थान का अभ्यार्पण ( क ) या खंड ( ख ) की 

अपेक्षानुमार नहीं किया जाता है तो निवास स्थान का आवंटन 
ऐसी अवधि के अवसान पर रह समझा जाएगा और उमके 
पश्चात निवास के अभिभोग के लिए नुकमानी वसूलीय 

होगी । 
अनुनि0 317 - ग 5 निवास स्थानों का वर्गीकरण 

इन नियमों में अन्यथा उपयंन्धित के मिवाय, आबंटन के प्रयोजनों 
के लिए कोई अधिकारी नीचे दी गई सारणी में दर्शित टाईप के निवास 
स्थान के आवंटन का पास होगा :--- 


निवास स्थान का उम आमंटन वर्ष के पहले दिन जिसमें आबंटन किया 
टाईप . जाता है, अधिकारी का प्रवर्ग या उमकी मासिक 

उपलब्धिया 


टाईप -- 1 
टाईप - 2 
टाईप - 3 
टाईप - 4 
टाईप - 5 
टाईप - 6 


260 रुपए से अधिक 
500 रूपए से कम किन्तु 260 रुपए से कम नहीं 
1000 रु० से कम किन्तु 500 रु० से कम नहीं 
1500 रु० से कम झिन्तु 1000 रुपए से कम नहीं 
1500 रुपए और उससे अधिक 
तिलहन विकास हैवरामाद के निदेशक के लिए अलग से 
___ रखा जाएगा । 


( 2 ) यदि किसी अधिकारी के नाम में या उसके कुटुम्ब के किसी 

सवस्य के नाम में कोई मकान उमकी ड्यूटी के स्थान में या । 
उससे लगी हुई नगरपालिका में , उसके स्वामित्व में है तो 
यह सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की गई ऐसी 
दर पर सरकारी वाससुविधा के लिए अनुशप्ति फोम का संदाय 

करके सरकारी निवास स्थान के आवंटन के लिए पात्र होगा । 
( 3 ) यदि किसी अधिकारी को जिमझे पास सरकारी निवास स्थान है , 

बह या उसके कुटुम्ब का कोई व्यक्ति उस अधिकारी के ड्यूटी 
के स्थान में या उससे लगी हुई नगरपालिका में किसी मकान का 
स्वामी हो जाता है, तो ऐसा डाधिकारी उस त य की बाबत 
ऐसे मकान को किराये पर विए जाने या अधिभोग की तारीख 
से या मकान पूरा किया जाने की तारीख से इनमें से जो भी 
पहले हो एक मास के भीतर संपदा अधिकारी को सूचित 

करेगा । " 
अनु० नि0 317 - खग - 4 पति और पत्नी को आबंटन , एक दूसरे से विवाहित 

अधिकारियों के मामले में पात्रता : - - 
( 1 ) किसी अधिकारी को , यथास्थिति , जिसकी पत्नी या जिसके पति 

को पहले ही नियाम स्थान प्राबंटित किया जा चुका हैं , न 
नियमों के अधीन कोई निवाम स्थान प्तष सक पायंटित नहीं 
किया जाएगा जब तक एमा निवास स्थान अभ्यपित नहीं कर 

दिया जाता 
परन्तु यह उपनियम यहां लागू नही होगा जो पति और पत्नी 
किसी म्यायालय धारा किए गए गायिक पृथक्करण के आदेश के 
अनुसरण में पृथक पृथक निवास कर रहे हैं । 

( 2 ) जहाँ पो अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन पृथक रूप में 
आवंटित निवास स्थानों के अधिभोग हैं. एक दूसरे से विवाह कर लें वहां 
चे विवाह के एक मारा के भीतर उन निवास स्थानों में से एक अभ्यपिन 
कर देंगे । 

( 3 ) यदि नियाम स्थान का अभ्यर्पण उपनियम ( 2 ) को अपेक्षानुसार 
नहीं किया जाता है तो निम्नतर टाइप के निवास स्थान का आबंटन ऐसे 
अवधि के अवसान पर रह समझा जाएगा और यदि नवास स्थान एक 
ही टाईप है तो संपदा अधिकारी के विनिश्चयानुमा र उनमें से एक का 
आबंटन ऐसी अवधि के अवमान पर. रद्द समझा जाएगा । 

( 4 ) जहां पति और पत्नी दोनों ही तिलहन निदेशालय हैदराबाद 
में या किसी ऐसे कार्यालय में जिसके कर्मचारियन्व को निवास स्थान 
के माबंटन के लिए पात्र घोषित किया गया है नियोजिस है वहां उन दोनों 
में से प्रत्येक को इन नियमों के अधीन निवास स्थान के आबंटन के हक 
पर म्वन्न रूप से विचार किया जाएगा । 

( 5 ) उपनियम ( 1 ) से ( 4) तक में किसी बात के होते हुए भी - 
( क ) यवि. यथास्थिति परनी या पति को जो इन नियमों के अधीन 

निवास स्थान का आबंटिती है ऐसे पूल से , जिसे ये नियम 
लारा मही होते, एक ही स्टेशन पर बाद में निवास स्थान 
समंध कोई बात- सुविधा आबंटित कर दी जाती है तो यथा 
स्थिति पत्नी या पति ऐसे आबंटन के एक मास के भीतर इन 
निवास स्थानों में से कोई एक अभ्यापित कर देगा : 

परन्तु यह र यह लागू होगा जहा पति और पत्नी किसी 
न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पथककरण के आदेश के अनुसरण 
में पृथक पृथक निवास कर रहे है - - 


_ __ 


. . 


- - 


-- - 


( 2 ) यदि तिलहन विकास निदेशालय के किसी अधिकारी के लिए 
उस टाईप फी वास सुविधा जिसका वह हकदार है, उपलब्ध नहीं है 
नो सम्बद्ध अधिकारों में आवेदन पर ठीक उससे नीचे वाली टाईप की 
वास मुविधा का आयंटन , ऐसी वाम सुविधा के लिए हकदार व्यक्तियों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के पश्चात तब किया जा सकता है जब 
ऐसी कोई वाम सुविधा उपलब्ध हो और वह इस शर्त के अधीन होगा 
मि ज्यों ही उप टाईप की वास सुविधा जिमका यह हकदार है उपलब्ध 
इसी यह सम्बद्ध व्यक्ति को आमंटित कर दी जाएगी । 

( 3 ) यह और कि , निदेशक , तिलहन विकास निदेशालय हैदराबाद के 
किसी ऐसे कर्मचारियन्द को जिसे उस टाईप की वाम सुविधा जिसका 
वह हकदार है, आवंटित नहीं हुई है, अनुरोध पर उस टाईप से जिसका / 
जिसकी वह हकदार है, क एक ऊपरवाली निवासी वास सुविधा का 
आबंटन निम्नलिखित शो के अधीन कर सकेगा , अर्थात : 
( क ) ऐसी वास मुविधा के आमंटन के समय, तिलहम विकास 

निदेशालय, हेव रामाव में ऐसी कर्मचारोषन्द की ऐसी उच्चतर 
टाईप की वास सुविधा को बाबत वेतनमान के अनुसार उनके 
हकदार होने की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया 

गया है ; 
( ख ) असा खंड ( क ) में दशित किया गया है, जहाँ उच्चतर 

टाईप की वास सुविधा तिलहन विकास निदेशालय के कर्म 
बारिवद की आवश्यकताओं से अधिक है यहाँ उसे तिलहन 
विकाम निदेशालय के ऐसे कर्मचारिवाद को आवंटित की जा . 

सकती है जो कि उसका हकदार नही है । 
परस्तु यह कि उक्त अधिकारी जो उक्त उच्चतर वास सुविधा का 
हकदार नहीं है ऐसे आवंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर 
उप नियम ( 1 ) के अनुसार उस यास सुविधा का हकदार हो जाएगा उस 
बास मुविधा लिए हकदार न होने की अवधि के दौरान वसूलीय अनु 
शप्ति फीस मू०नि० 45-क के अधीन उपलब्धियों को 10 प्रतिशत तक 
सीमित किए बिना पूर्ण मानक अनुणप्ति फीस होगी । 


( ख ) जहा दो अधिकारी, जो पाई स्टेशन पर ऐसे पृथफ निवास 

स्थानों के अधिभोगी है जिनमें गे एक निवास स्थान इन नियमों 
के अधीन आबंटित किया गया है और दूसरा ऐसे पूल मे, 
जिसे ये नियम लागू नहीं होते , एक दूसरे से विवाह करलें , 
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अनु० नि0 317 - ग 6 आयटम के लिए आवेदन : -- 

प्रत्येक सरकारी सेवक , तिलहन विकास निवेशालय, हैदराबाद में या 
हैदरामाव और सिकन्दराबद में स्थित किसी अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्या 
लय में अपनी तिपुस्ति तैनाती के एक माह के भीतर अपनी पर्वाय 
प्रास्थिति के लिए समुचित टाईप के निवासीय क्वार्टर के आवंटन के लिए 
मावेवन कर सकेगा । सभी टाइप के निवासों के आवंटन के लिए आवेदन 
उचित माध्यम से निदेशक को भेजे जाएगे जो प्रत्येक टाइप में निवाम 
स्थानों के लिए, प्रतक्षा सूची बनाए रखेगा जिसमें से एक सूची तिलहन 
विकास निदेशालय के कर्मचारियों के लिए और दूसरी सूची अन्यों के 
लिए पपक पुवक होगी प्रतीक्षा सूची अधिकारियों की पूर्विकप्ता की तारीख 
के अनुसार क्रमांकित की जाएगी । ऐसे अधिकारी जिनके पास पहले 
से ही वास सुविधा है यह स्वस : ही उच्चतर टाइप के निवास स्थान के 
लिए उम तारीख से जिस तारीख मे वह ऐसी टाइप की यास मुविधा के 
लिए हकदार होंगे प्रतीक्षा सूची में आ जाएंगे हकदार बनने की तारीख 
के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अनुमार आबंटन किया जाएगा । 

अनु० नि0 317- ग 7 निवास स्थानों का आवंटन और प्रस्थापनाएं: - - 

( 1 ) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , किसी निवास 
स्थान के खाली होने पर पर निदेशक द्वारा अधिमान्यत: उस आवेदक को 
आवंटित किया जाएगा ओ उस टाइप की आवाम सुविधा का परिवर्तन 
चाहता है, और यदि उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित न हो तो , उस आवेदक 
को आवंटित किया जाएगा जिम के पास उस टाइप के आवास सुविधा 
नहीं है और जिसर्क, उम टाइप के लिए पूर्विकता तारीख सब से पहले हो , 
आयटन निम्नलिग्निस शो के अमीन होगा । 
( 1 ) संपदा अधिकारी उम टाइप से उच्चतर टाइप का निवास 

स्थान आटित नहीं करेगा जिसका आवेवक पात्र है ; 
( 2 ) संपदा अधिकारी किसी आवेदक को इस बात के लिए विवश 

नहीं करेगा कि वह जिस टाइप के निवास स्थान का पाक्ष 

है उमसे निम्नतर टाप का निवास स्थान स्वीकार करें ; 
( 2 ) संपवा अधिकारी निम्नतर प्रवर्ग के निवास स्थान के आवंटन 
के लिए किसी आवेरक ( जो केवल तिलहन विकास निदेशालय का होगा ) 
के अनरोध पर उसे ऐसे टाइप मे ठीक निम्नतर टाइप के निवास स्थान 
को आबंटित कर सकता है जिसके लिए आवेवक उसके लिए अपनी पूर्विकसा 
मारीम के आधार पर पान है । 

( 3 ) यदि किसी अधिकारी के अधिभोग के निवास स्थान को खाली 
करना अपेक्षित हो तो संपदा अधिकारी उस अधिकारी का विद्यमान आवंटन 
रष्ट कर सकता है और उसे उसी टाइप का अनुकल्पी निवास स्थान या 
अत्यावश्यकता की स्थिति में , उस अधिकारी के अधिमोग के निवास 
स्थान में टाइप से ठीक निम्नतर टाइप का अनुकस्पी निवास स्थान 
आवंटित कर सकता है । 

( A ) खासी निवास स्थान को , पूर्वोक्स उपनियम ( 1 ) के अधीन उसे 
किसी अधिकारी को आवंटित किए जाने के अतिरिक्त अन्य प्राप्त अधिकारियों 
को , उनकी पूविकता सारीखों के क्रम से , आबंटन के लिए प्रस्थापित किया 
जा सकता है । 


किया जाता है जिसके लिए यह का०नि० ख ग 3 (1 ) के अधीन पात्र 
है या जिसके लिए वह का० नि० ष म 5 ( 2 ) के अधीन आवेदन किया 
है तो उसे · उपस भामंटन को या आमंटन की प्रस्थापना को अस्वीकार 
कर देने पर, पूर्वसन आबंटित निवास स्थान में रखने के लिए निम्नलिखित 
शर्तो पर अनुकात किया जा सकता है, अर्थात :--- . 
( क ) ऐसा अधिकारी, उच्चतर श्रेणी वाम सुविधा के लिए आवंटन 

की तारीख से वह 6 मास की अवधि के लिए अन्य आवंटन के 

लिए पात्र महीं होगा, 
( ब ) वर्तमान निवास स्थान रखे रहने के दौरान उस पर यही 

अनुशाप्ति फीस प्रभारित की जाएगी , जो उसे म . नि० 45-क 
के अधीन इस प्रकार पाबंटित या प्रस्थापित निवास स्थान के 
लिए संदरत करनी पड़ती अपवा वह मनुशप्ति फीस जो उस 
निवास स्थान के लिए देय है जो पहले ही उसके अधिभोग में 

है , वोमों में से जो भी अधिक हो । 
ममु०नि० 3177 ग 9 प्राचंटन प्रभावी रहने की अवधि मौर तत्पश्चात 
कम्जा बनाए रखने की रियायती मवधि :--- 

( 1 ) प्रामंटन. उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी 
द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि 
( क ) अधिकारी के फतव्यास्य न रह जाने के पश्चात वह रियायती 

अवधि समाप्स महीं हो जाती जो उपमा ( 2 ) के अधीन 

अनुशेय है ; 
( ब ) मह संपदा अधिकारी धारा ए नहीं कर दिया जाता या इन 

मियमों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन रह किया गया नहीं 

समझा जाता ; 
( ग ) यह अधिकारी द्वारा अभ्यपिप्त नहीं कर दिया जाता ; 
( प ) अधिकारी निवास स्थान का प्रधिमोग समाप्त नहीं कर देता । 

( 2 ) अधिकारी उसे पाबंटित निवास स्थान को उपनियम ( 3 ) 
के अधीन रहते हुए निम्न सारणी के स्तम्म ( 1 ) में विनिर्दिष्ट घटनामों 
में से किसी के होने पर उस अवधि पर्यन्त अपने पास रख मकता है जो 
उक्त सारणी के स्तम्म ( 2 ) में तत्समधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ; 
परन्तु यह तब पब कि वह निवास स्थात उस अधिकारी या उसके . 
कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो ; 
घटनाएं 

निवास स्थान पर कब्जा जमाए 
रखने की अनुज्ञेय अवधि 

2 . 
1. पदत्याग , पदच्युति या सेवा से हटाया 

जामा पूर्व सेवा का पर्यवसाम प्रयवा 
बिना मनुझा के प्रप्राधिकृत अनुपस्थिति एकमास. 
2. सेवा निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी दो माम 
३. पाबंटितो की मृत्यु 

चार मास 
4. हैदराबाद से बाहर किसी स्थान के 
· लिए स्थानान्तरण 

दो मास 
5. किसी ऐसे कार्यालय को स्थानान्तरण 

जो इन नियमों के अधीन निवास 
स्थान के लिए पात्र नहीं है दो मास 
6. भारत से अन्यत्र सेवा पर जाना पो माम 
7. भारत में प्रस्थायी स्थानान्तरण प्रथमा . 

भारत से बाहर किसी स्थान के लिए 
स्थानान्तरण 

चार माम 
8 . (छुट्टी ) जो निवृत्ति पूर्व छुट्टी, मस्वीकृत छुट्टी की प्रवधि पर्यन्त किन्तु 
छुट्टी, सेबान्त छुट्टी, चिकित्सीय चार मास से अधिक नहीं । 
छुट्टी या प्रध्य यमाय छुट्टी से भिन्न हो . 


बम नि० 317 बग 8 बावंटन या प्रस्थापना का स्वोकार म किया 
जाना या मायंटिस स्थान को स्वीकार करने के पश्चान भधिभोग में म लेना : 

1 ) यदि कोई अधिकारी किसी निवास स्थान का आबंटन , आबंटन 
पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है 
अपवा स्वीकार करने के बाद भी आठ दिन के भीतर उस निवास 
स्थान का कब्जा नहीं लेता है तो यह उस आवंटन पत्र की तारीख से 
एक वर्ष की अवधि पर्यन्त दूसरे आमंटन का पान न होगा । 


( 2 ) यदि किसी अधिकारी को , जिसके अघिमोग में किसी निम्नतर 
टाइप का निव . स स्पान ऐसे टाइप का निवास स्थान आबंटित या प्रस्थापित 
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हटाए जाने या समापन के ठीक पूर्व नियोजित था ; यह समाधान हो 
जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह 
सम्पदा अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस अधिकारी को किए 
गए निवास स्थान का आबंटन या तो तुरन्त रद्द कर वे या उस तारीख 
से रह कर दे जो उपनियम ( 2 ) के नीचे की मारणी के मद ( 1 ) में 
निर्दिष्ट एक मास की अवधि को समाप्ति से पूर्वतर है और जो यह 
विनिर्दिष्ट करे तथा सम्पदा अधिकारी तदनुसार कार्रवाई करेगा । 
म . नि . 317 साग - 10 अनुशाप्ति फीस से संबंधित उपमंघ :--- 


9. निबलि पूर्व छुटटा या मू०नि० 86 या पूरे प्रोसत वेतन पर छुटटी की 

के सि से छुटटी नियम, 1972 के पूर्ण अवधि पर्यश्त किन्तु चार 
नियम 39 के अधीन दी गई अस्वीकृत मास की अधिकतम सीमा के 
छुटटी । 

अधीन रहते हुए इसमें सेवा 
निवृत्ति की दशा में अनुशेय 

अवधि भी सम्मिलित है । 
10, अध्ययनार्थ छुट्टियां भारत से बाहर छुटटी की पूरी अवधि के लिए 
प्रतिनियुक्ति 

किन्तु छह मास से अधिक नहीं । 
11. चिकित्सीय प्राधार पर छुट्टी छुटटी को पूर्ण प्रवषि पर्यन्त 
12. भारत में अध्ययनार्य छुट्टी छुटटी की पूर्व प्रवधि पन्त 

फिन्तु छह मास से अधिक 

नहीं । 
13. प्रशिक्षणार्थ जाने पर 

प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि पर्यन्स । 


( 1 ) जहाँ जब बास-सुविधा या अनुकल्पिक बास- सुविधा का आवंदन 
स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुशप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की 
तारीख से भषा आवंटन की प्राप्ति की सारीख के आठवें विन से जो 
भी पूर्वत्तर हो ; प्रारम्भ होगा । 

( 2 ) कोई अधिकारी जो आबंटन स्पाकार करने के तत्पश्चात् उस 
खास - सुविधा का कहना आमंटन -वन की प्राप्ति की तारीख से पाठ दन 
के भीतर नही लेता उससे उस तारीख से बारह दिन की अवधि तक 
अनुप्ति फीस ली जाएगी परन्तु यह कि इममें अंतर्विष्ट कोई भी बात 
उस मामले में लागू नहीं होगी जिसमें लोक निर्माण विभाग यह प्रमाणित 
करता है कि निवास स्थान अधिभोग के योग्य नहीं है और उसके परिणाम -. 
स्वरूप अधिकारी ने निवास स्थान का अघिमोग पूर्वोक्त अवधि के भीतर 
महीं किया । 


स्पष्टीकरण [ जहाँ स्थानांतरण या अन्यत्र सेवा में किसी अधिकारी 
को छुटटी दी जाती है और वह नए कार्यालय में ड्यूटी प्रारभ करने 
से पूर्व उसका उपभोग करता है वहां उसको मद संख्या ( 4 ), ( 5 ), ( 6) , 
( 7 ) और ( 8 ) के सामने उल्लिखित अवधि के लिए या छुटटी की 
अवधि के लिए , इनमें से जो भी अधिक हो , निवास स्थान प्रतिधारित 
करने की अनुशा दी जाएगी । 

स्पष्टीकरण - II जहाँ किसी ऐसे अधिकारी को स्थानांतरण का या भारत 
में अन्यत्र सेवा का प्रादेश जारी किया जाता है जो पहले से ही छुटटी पर 
हैं तो स्पष्टीकरण के खंड ( 1 ) के अधीन अनुशात प्रवधि , ऐसे प्रादेश के 
जारी किए जाने की तारीख से संगणित की जाएगी । 

( 3 ) यवि उपनियम ( 2 ) के अधीन किसी निवास स्थान का कम्जा 
बनाए रखा जाता है तो पाटन, अनुशेय रियायतो प्रधि के प्रवमान पर 
रह समझा जाएगा अब तक कि उसके अवसान पर तुरन्त अधिकारी किसी 
पास कार्यालय में ड्यूटी पुन : प्रारंभ न कर दे । 

( 4 ) जब कोई अधिकारी बिना वेतन और भस्तों के चिकित्सा 
छुटटी पर है तो वर उपनियम ( 2 ) के नीचे सारणी के पद ( 11 ) के 
अधीन रियायप्त के प्राधार पर अपने निवास स्थान का कब्जा बनाए 
रख सकता है : 

परम्त, यह सब जब कि वह ऐसे निवास स्थान के लिए अनुशप्ति फीस 
प्रतिमास नकव भेजना रहता है और जहां वह एसी अनुमति दो क्रमवर्ती 
मास की मधिक फीस दो मास के अधिक तक म भेजने में असफल रहता 
है सौ मायंटम रस हो जाएगा । 

( 5 ) वह अधिकारी जिसने उपनियम ( 2 ) के नीच कासारणी 
की भव ( 1 ) या मव ( 11 ) के अधीन रियायत के आधार पर निवास 
स्थान का कम्जा बनाए रखा है वह किसी मात्र कार्यालय में उम्त सारणी 
में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनः नियोजित हो आने पर इस बात का 
हमचार होगा कि उस निवास स्थान का कम्जा बनाए रखें और वह इन 
नियमों के अधीन निवास स्थान के ओर फिसी आबंटन का भी पान हो 
जाएगा : 

परन्तु यह कि यदि ऐसे पुननियोजन पर अधिकारी की उपलब्धियाँ 
से उम टाइप के क्वार्टर के लिए जिसका अधिभोग यह कर रहा है 
हकदार नही बनाती है तो उसे निम्नतर टाइप का निवास स्थान आवंटित 
किया जाएगा । 

( 6 ) इस नियम के उपनियम ( 2 ) का उपनियम ( ३ ) या उपनियम 
( 4 ) में किसी बात के होते हुए भी जब कोई अधिकार , पदच्युत किया 
जाता है या सेवा से हटाया जाता है या जब उसकी सेवा पर्यवसित की जाती 
है और उस विभाग के प्रधान को जिसमें वह अधिकारी; ऐसी पवम्युप्ति ; 


( 3 ) जहाँ किसी अधिकारी को जो एक निवास स्थान का भषिभोगी 
है दूसरा निवास-स्पाम माबंटित किया जाता है और वह नए निवास स्थान 
का अधिभोग प्राप्त कर लेता है तो पहले निवास स्थान का आवंटन मए 
निवास स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रद्द समक्षा 
जाएगा । तथापि निवास स्थान के परिवर्तन के लिए वह पहले निवास 
स्थान को उस दिन तथा उसके बाद के एक दिन तक बिना अनुज्ञप्ति 
फीस दिए अपने पास रख सकता है । 
भनु . नि . 317-खग 11 : निवाम स्थान के बाली किए जाने तक 
अधिकारी का अनुशप्ति फीस देने का वैयक्तिक दायित्व तथा अस्थायी 
अधिकारियों द्वारा प्रतिमू दिया जाना :- - 

( 1 ) वह अधिकारी जिसको निवास स्थान का आवंटन किया गया 
है उसकी अनुज्ञप्ति फोम के संदाय तथा उस नुकसान के लिए व्यक्तिगत 

_ यो होगा जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो और जो उस 
निवास स्थान को अथवा सरकार द्वारा उसमें दिए गए फर्नीचर ; फिक्सपर ; 
फिटिग या सेवा व्यवस्था को उस अवधि के दौरान ही ; अब निवास 
स्याम उसे आवंटित कर दिया जाता है और उसे भायंटिस रहता है माँ 
जहां आवंटन इम नियमों के किसी उपर्मम के अधीन रद्द कर दिया जाता 
है ; यहाँ जब तक निवास स्थान तथा उससे अलग्न उपग्रह खाली नहीं 
कर दिए जाते हैं और उनका पूर्णतः खाली रूप में कब्जा मरकार को 
वापस नहीं कर दिया आता है । 


( 2 ) जहाँ यह अधिकारी जिसे निवास-स्थान आवंटित किया गया 
है ; न सो स्थायी सरकारी सेवक है और न स्पायोवत् वहाँ बह प्रतिमू 
महित ; केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप में ; प्रतिमूति -पत्र 
निष्पादित करेगा । यह प्रतिभू केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाला 
स्थायी सरकारी सेवक होना चाहिए । यह प्रतिभूति पत्र अनुज्ञप्ति फीस 
तथा अन्य ऐसे प्रभारों के संदाय के लिए होगा जो उस निवास स्थान 
और अन्य सेवाओं की बामत तथा उसके बदले में दिए गए फिसी सम्प 
भिवास स्थान की याबत उसके द्वारा देय हों । 


( 3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं पाता या विवालिया हो 
जाता है या किसी अन्य कारण से उपसम्प नहीं रह जाता है तो भनि 
कारी किसी अन्य प्रतिभू द्वारा निष्पावित एक नया बन्धपत्र उस घटना या 
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कब्जे में है और जिसका आबंटन बराबर बना रहेगा ; मू०नि० 45-क के 
अधीन प्रसामान्य अनुशापिस फीम के अतिरिका होगा । 


अनु०नि0 317 खग - 14 निवास स्थानों का पारम्परिक विनियम : -- 

जिन अधिकारियों को इन नियमों के अर्धःन एक ही टाइप के निमाम 
स्थान आबंटित किए गए हैं वे आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें अपने 
निवास स्थानों का पारस्परिक विनियम करने को अनुशा दो जाए । जय 
इस बात की उचित तौर पर प्रत्यागा हो कि दानों अधिकारी ऐसे विनिमय 
के अनुमोदन की तारीख में कम से कम छह मास कर्तगारून रहने और 
पारस्परिक नाप से विनिमय में प्राप्त अपने निवास स्थानों में रहेंगे तब 
पारस्परिक विनिमय की अनुज्ञा दी जा मकती है । 


अनु० नि0 317 खग - 15 - निवास स्थान का रख रखाट : 

( 1 ) जिम अधिकारी को निवास स्थान का आबंटन किया गया है 
वह उसे और परिमरों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा हैदराबाद 
नगर निगम के ममाधानप्रद रूप से साफ दशा में रखेगा । ऐमा अधिकारी । 
उस निवास स्थान में संलग्न किसी बाग ; नहन पा चार दिवारी में न 
तो सरकार या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए अनु 
देशों के विरुद्ध कोई वृक्ष गाड़ी या पौधे उगाएगा और न हो किनो 
विद्यमान थुक्ष या झाड़ी को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की लिखित 
पूर्व अनुशा के बिना काटेगा या छटिंगा । इस नियम के उल्लंघन में उगाए 
गए वृक्ष पौधे या वनस्पति संबंधित अधिकारी की जोखिम पर और 
उसके खर्चे पर निदेशक या लोक निर्माण विभाग द्वारा हटवाए जा 
सकेरो । 


संध्य की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर वेगा 

और यदि वह ऐसा न करे तो ; * जम तक कि निवेशक अन्यया विनिश्चय 
न करे ; उस निवाम -स्थान का उसे आअंटन उस घटना को तारीख से 
रद्द किया गया समझा जाएगा । 
अनु० मि0 317 खग 12 आमंटन की अभ्यर्पण और मूचना की 
अवधि : --- 

( 1 ) अधिकारी ऐसी सूचना देकर जो निधाम-स्थान को खाली 
करने की सारीख से कम है से कम वम दिन पूर्व निदेशक के पास पहुंच 
जाए किसी भी समय - आबंटन को अभ्यपित कर मकता है । निवास स्थान 
का आवंटन उस दिन के पश्चात् जिसको पनि निदेशक को प्राप्त होता है ; 
ग्यारहषे दिन से या पत्र में विनिदिष्ट तारीख से ; जो भी परवातवर्ती 
हो ; रद किया गया समझा जाएगा । यदि अधिकारी सम्यक सूचना न 
दे तो वह दस दिन की अथवा घस दिन को सूचना देने में मितने विन 
की कमी हो उतने दिन की अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए उत्तरदायी होगा 
परन्तु निवेशकः अवधि को सूचना स्वीकार कर सकता है यदि उसका 
समाधान हो जाता है कि विहित सूचना उस कारण से न वो जा सकी 
जो आबंटिती के नियंत्रण में परे था । 

( 2 ) उप -नियम ( 1 ) के अधीन निवाम- स्थान अर्पित करने वाले 
अधिकारी के संबंध में उसी स्टेशन पर सरकारी आवास - सुविधा का 
आवंटन करने के लिए ऐसे अभ्यर्पण को सारीख से एक वर्ष की कालावधि 
तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा । 
... अनु० नि० 317 ख० ग० 13 :---निवास-स्थान का परियर्तन:- - 

( 1 ) जिस अधिकारी को इन नियमों के अधीन मिवास स्थान का 
आबंटन किया गया है यह आवेदन कर सकता है कि उसको उसके बदले 
में उस टाइप का अथवा उस टाइप का जिसका वह पान है निवास 
स्थान दिया जाए । किसी अधिकारी को आबंटित एक टाइप के निवास 
स्थान की बाबत केवल एक बार से अधिक परिवर्तन की अनुशा नही दी 
जाएगी । किसी विशेष निवास स्थान के लिए परिवर्तन को अतुज्ञा नहीं 
की जाएगी । 

( 2 ) परिवर्तन के लिए वे सभी आबंटन मो संपदा अधिकारी द्वारा 
विहित प्ररूप में किए गए हों और किसी कलण्डर मास के उन्नीसवें विन 
तक प्राप्त हो अगले मास की प्रतीक्षा सूची में मम्मिलित किए जाएंगे । 
इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ; के अधिकारो ; जिनके नाम पूर्ववर्ती 
मास की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए गए हैं; समुन्वयित रूप से 
उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चातवर्ती मास की सूची में 
सम्मिलित किए जाते हैं । किसी विशिष्ट मास को सूची में सम्मिलित 
किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता उनकी पूविकता तारीखों के 
क्रम में अवधारित की जाएगी । 

( 3 ) परिवर्तन का अवसर; उपनियम ( 2 ) के अनुसार अवधारिस 
ज्येष्ठसा के क्रम से तया अधिकारियों को अपनी पसन्द का ययासंभव 
स्थान रखसे हुए दिया जाएगा । . 

( परन्तु अधिवापिसा की तारोख से ठीक छ: मास पहले को अवधि 
के दौरान निवास के परिवर्तन का अनुशा नहीं दो जाएगो ) । 

( 4 ) यदि कोई अधिकारी निवास स्थान के परिवर्तन को प्रस्थापना 
या आबंटन जारी किए जाने के पान दिन के भीतर उसे स्वीकार नहीं 
करता तो उसके नाम पर ; उस टाइप के निवास स्थान के परिवर्तन 
के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा । 


अनु० नि० 317 खग - 16 निवास स्थान को शिकमी देना और सहभोग : --- 

( 1 ) कोई अधिकारी अपने प्रायंटित निवास स्थान या उमसे संलग्न 
उपगृहों , गैरजों और अस्तमलों का सहभोग इन नियमों के अधीन निवास 
स्थान के पाबंटन के पान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के माथ ही करेगा । 
सेवक निवासों , उपग्रहों और गैरेजों का . उपयोग केवल उचित 
प्रयोजनों के लिए, जिनके अन्तर्गत प्रायंटिती के सेवकों का निवास भी है, 
या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी मंडल अधिकारी 
अनुशा दे । 

( 2 ) कोई अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास स्थान को शिकमी नहीं 
देगा : 

परस्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी अपने निवास स्थान में किसी 
अन्य अधिकारी को , जो सरकारी निवास स्थान का सहयोग करने के लिए 
पान है, देखभाल करने वाले के रूप में प्र . नि० 317 खन 9 में विनि 
विष्ट अवधि पर्यन्त , किन्तु छह मास से अधिक नहीं रख सकता है । 

( 3 ) जो अधिकारी अपने निवास स्थान का सहभोग करे या उसे 
शिकमी दे वह ऐमा अपनी जोखिम और उतरदायित्व पर करेगा और 
उम निवास स्थान की बाबत देय कोई अनुप्ति फीस देने के लिए मौर 
ऐसे किनी नुकमान के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी बना रहेगा, · जो 
निवास स्थान को या उमकी सीमाओं या भूमियों को या सरकार द्वारा 
उसमें की गई सेथा व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचित टूट- फूट के 
अतिरिक्त हो । 

( 4 ) निवास स्थान का सहमोग केवल निवेशक की पूर्व अनुशा से हो 
किया जा सकता है । 
अनु० नि . 317 ग- 17 उम स्थानों के लिए स्थानान्तरण जहां कुटुम्ब नहीं 
रखा जा सकता :- -- 

यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण किसी ऐसे स्थान को किया 
जाता है जहां उसे अपना कुटुम्ब माथ ले जाने के लिए सरकार द्वारा 


( 5 ) जो अधिकारी ; निवास स्थान का परिवर्तन स्वोकार करने के 
पश्चात् उसका कम्जा नहीं लेता उससे ऐसे निवास स्थान के लिए अनु० 
नि . 317-बग - 11 के उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुशप्ति . 
फीस ली जाएगी, जो उस निवास स्थान के लिए जो पहले ही उसके 


( भाग II - बण ( ii) ] . 
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अनुभा नहीं दी जाती या सलाह नहीं दी जाती मौर इन नियमों के अधीन उसे 
आबंटित निवास स्थान उसकी संतान को वास्तविक शिक्षा संबंधी आवश्यक 
ताओं के लिए, कुटुम्ब द्वारा अपेक्षित है तो उसे, प्रार्थना करने पर , अपनी 
संतान के चालू शैक्षणिक सत्र के अंत तक मु . नि० 45 क के अधीन 
अनुशप्ति फोम के संदाय पर निवास स्थान रखने के लिए अनुज्ञा दी जा 
मफसी है । तथापि यह नियम प्रारक्षित आवास के मामले में लागू नहीं 
होता जिसमें मंडल अधिकारी का प्रावेश का० शा० सं० 2/ 52/ 64 प 
मी मी / ता . 20 मार्च, 1965 आरक्षित आवास का का बनाए रखने 
की विनियमित करेगा । 


अनु० नि० 317 ना - 18 नियमों और शर्तों को भंग करने का परिणामः 

( 1 ) यदि वह अधिकारी जिमे निवास स्थान प्राबंटित किया 
गया है, अप्राधिकृत रूप से निवास स्थान शिकमी देता है 
या सहभोगी से अनुज्ञप्ति फीम ऐमी दर से लेता है जिसे 
निदेशक अत्यधिक समझता है अथवा कोई प्रप्राधिकृत संरचना अथवा 
उसके किमी भाग का निर्माण उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए 
करता है जिनके लिए वह अभिप्रेत है अथवा विद्युत या जल के कनेक्शन को 
विगाड़ता है अथवा इन नियमों का पाबंदन के निमंधनों और शर्तों को भंग 
करता है अथवा किन्ही ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें निदेशक 
अनुचित समझे, निवास स्थान या परिसर का उपयोग करता है या किए 
जाने की अनुज्ञा देकर नुकसान पहुंचाता है अथवा स्वयं ऐमा प्रापरण करता 
है या जो मैपदा निदेशक की राय में उस अधिकारी के पड़ोसियों से 
शान्तिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है , 
अथवा पर्यटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी प्रावेदन या लिखित कथन 
में कोई गलत जानकारी जानबूझकर देता है, तो निदेशक उसे अनुशास 
निक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस अधिकारी के विरुख 
की जा सकती है, निवास स्थान का आवंटन रद्द कर सकता है । 


( 5 ) मंडल अधिकारी इस नियम के उपनियम ( 1 ) से ( 4 ) तक 
के अधीन सभी कार्रवाइयां या कोई कार्रवाई करने के लिए तथा ऐसे 
अधिकारी को , जो नियमों का मथा उमको जारी किए गए अनुदेशों को 
भंग करता है, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए धाम मुविधा के 
आबंटन के लिए अपात्र घोषिन करने के लिए भी सक्षम होगा । 

( 6 ) जहां इम नियम के अधीन कोई शास्ति निदेशक द्वारा अधि 
रोपित की जाती है , वहां व्यथित व्यक्ति शास्ति अधिरोपित करने वाले 
भादेशों की अपने या अपने नियोजक द्वारा प्राप्ति के मकीस दिन के भीतर 
निदेशक को अभ्यावेदन कर सकेगा । 

( 7 ) शास्ति अधिरोपित करने वाला मूल मादेश तब तक वैध रहेगा 
जब तक वह अभ्यावेदन के परिणाम स्वरूप उपान्तरित या निलंबित न हो 
आए । 
अनु० नि० 317 राग - 19 आवटन के रद्द किए जाने के पश्चात् निवास 
स्थान में बने रहना : 

जहाँ कोई पाबंटन उन नियगों के किसी उपबंध के अधीन रद किया 
जाता है या पार कर दिया गया ममाना जाता है और तत्पश्चात् वह निवास 
स्थान उस अधिकारी के , जिसे वह पाबंटित किया गया था या उसके 
माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है या बना 
रहा है वहाँ ऐसा अधिकारी उस निवास स्थान सेवानों, फर्नीचर के उपयोग 
और अधिभोग के लिए उतनी नुकसानी पौर वाम प्रभार का देनदार 
होगा, जो सरकार द्वारा समन्वय पर अबधारित मार्केट रेन्ट के बराबर हो : 
__ परन्तु यह कि किसी अधिकारी को , विशेष दशा में निदेशक द्वारा 
प्र० नि० 317 - खग - 9 ( 2 ) के अधीन अनुज्ञात अवधि से भागे छह 
मास से अनधिक अवधि के लिए प्र . नि० 45-क के अधीन मानक अनु 
ज्ञप्ति फीस के दुगुने राशि का संवाय करने पर निवास स्थान का फम्जा 
बनाए रखने की अनुशा दी जा सकेगी । 


स्पष्टीकरण -- इस उपनियम में अब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो , " अधिकारी " पद के अन्तर्गत उसके कुटुम्ब का कोई सदस्प 
मौर ऐसे अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी है । 

( 2) यदि कोई अधिकारी उसे पाबंटित निवास स्थान को या उसके 
फिसी भाग को या उससे संलग्न किमी उपगृह, गैरेज को इन नियमों का 
उल्लंघन करके शिकमी देता है तो , ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रति 
कूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो , उससे उतनी 
बधित अनुशप्ति फीम ली जा सकेगी, जो मूल नियम 45-क के अधीन 
मानक अनुप्ति फीस के चार गुना से अधिक न हो । प्रत्येक मामले में 
बात का विनिश्चय कि फिननी अनुज्ञप्ति फीस वसूल की जाए और किमी 
अवधि के लिए वसूल की जाए, निदेशक गुणा व गुण के प्राधार पर करेगा । 
इसके अतिरिक्त उस अधिकारी को भविष्य में ऐमी विनिर्दिष्ट अवधि के 
लिए जो निदेशक द्वारा विनिश्चत की जाए निवास स्थान का सहभोग 
करने से विजित किया जा सकेगा । 


अनु० नि० 317 खग - 20 इन नियमों के जारी किए जाने के पहले 
किए गए पाटनों का बना रहना : - - 

निवास स्थान के किसी ऐसे विधिमान्य प्रायंटन के बारे में जो इन 
नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवत्त नियमों के अधीन अस्तित्व में 
हो यह सममा जाएगा कि वह इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया 
गया आबंटन है भले ही यह अधिकारी जिसे वह आबंटन किया गया हो , 
उस टाइप का निवास स्थान का हकदार न हो तो उन आबंटन पीर उम 
अधिकारी के संबंध में इन नियमों के सभी पूर्वगामी उपबंध तदनुसार 
लागू होंगे । 
अनु० नि० 317 खग 21 - नियमों का निर्वाचन : -- 

यदि इस प्रभाग के नियमों के निर्ववन को बास कोई प्रश्न उठता है 
तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा । 
अनु० नि० 317 खग -नियमों का शिथिलीकरण : - - 

केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से जो लेखाबद्ध किए जाएंगे इस प्रभाग के 
नियमों के सभी उपबंधों को या उनमें से किमी को किसी अधिकारी या 
निवास स्थान के मामले में या अधिकारियो के किसी वर्ग या निवास स्थानों 
के किसी टाइप के बारे में शिथिल कर सकेगी । 


( 3 ) जहां भाटिती द्वारा परिसर के प्रप्राधिकृत रूप से शिकमी 
दिए जाने के कारण प्राबंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है यहां 
पाबंटिती तथा उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यमित 
को परिसर को खाली करने के लिए साठ दिन का समय दिया जाएगा । 
आबंटन परिसर खाली किए जाने की तारीख या प्रायंटन रद्द करने के 
प्रादेश की तारीख से, जो भी पूर्वनर हो, माठ दिन की अवधि समाप्त होने 
पर रद्द हो जाएगा । 


अनु० नि . 317 खग - 23-शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन : -- . 

केन्द्रीय सरकार इस प्रभाग के नियमों द्वारा उस प्रवत्त कोई शकिन या 
• सभी शक्तियां अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन 
प्रत्यायोजित कर सकेंगी, जिन्हें , प्रत्यायोजित करना वह ठीक समझे । 


( 4 ) जहां निवास स्थान का आबंटन ऐसे प्राचरण के कारण रद्द 
किया जाए जो पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने पर प्रसिकल 
प्रभाव डालने वाला हो माँ , उस अधिकारी को मंडल अधिकारी के 
विवेकानुसार उसी वर्ग का अन्य निवास स्थान किसी अन्य स्थान में भागं 
टित किया जा सकेगा । 


[ सं० 8- 1/ 75-सी० एल- 4] 
पार० डी० मित्तल, अवर सचिव 
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(PART IIRC , 3( 11)] 


MINISTRY OF AGRICULTURE 


; (Department of Agriculture & Cooperation ) 

New Delhi, the 17th May , 1984 


S . O . 1757. - - In pursuance of the provisions of rule 45 of 
the Fundamental Rules , the President hereby makes the fol 
lowing Rules , namely : 

S. R . 317 - BC - 1. Short title . Application and Commence 
ment, - 1) These rules may be called the Directoľate of 
Oilseeds Development, Hyderabad (Allotment of Government 
Residences ) Rules, 1984. 


Oficer may declare as conferring eligibility for the 
allotment of accommodation in the Directorate of 

Oilseeds Development, Hyderabad . 
(j) licence fee means thợ sum of money payable 

monthly in accordance with the provisions of the 
Fundamental rules in respect of a residence allotted 

under these rules. 
( k ) priority date of an officer in relation to a type of 

residcuce tú which he is eligible under the provi 
sions of S . R . 317 -BC . 4 ( 1 ) means thc carliest 
date from which he has becn continuously drawing 
emoluments relevant to a particular type or a 
higher type in a post under the Central Government 
or a State Government or on foreign service , except 

for periods of leave : 
Provided that in respect of a type - I, type II, type III or 
type IV residence, the date from which the officer has been 
cuntinuously in service under the Central Government or 
State Government including the periods of foreign service 
shall be his priority date for that type : 

Provided futher that where the priority date of two or 
more officers is the same, seniority among them shall be 
determined by the amount of emoluments ; the officer in re 
ceipt of higher emoluments taking precedence over the officer 
in receipt of lower emoluments, and where the emoluments 
are equal, by the length of scrvice; 


( 2 ) These rules shall apply to the allotment of residences 
primarily to the Government Servants employed in the Direc 
torate of Oilseeds Development, Hyderabad . 


(3) They shall come into force from the date of their 
publication in the Official Gazette . 

S. R . 317 - BC -2 . Definition . In these rules unless the con 
text otherwise requires -- 
( a ) allotment means the grant of a licence to occupy 

a residence in accordance with the provisions of 

these rules; 
(b ) allotment year means the year beginning on the 1st 

day of January or such other period as may be 

notified by the President. 
( c ) Director means the Director of the Dircotorate of 

Oilseeds Development, Hyderabad . 
( d ) "Eligible , Office means the office of the Directorate 

of Oilseeds Development , Hyderabad . 


Note : - Surplus quarters , if any ( after meeting the re 

quirement of the staff of the Diroctorate of Oil 
sccds Development ) may be allotted to the other 
Central Government Employecs and onlcials of 
Offices / Institutions under the control of Indian 
Council of Agricultural Research eligible for 
General Pool Accommodation of the Central 
Government Employce in the offices situated in 
twin cities of Hyderabad and Secunderabad and 
will be governed by these rules except that they 
will be charged licence fee under F .R . 45- B + DC 
The recovery of the Licence feo will be made by 
the Director through the Head of Department 
of such officials. The allotment in these cages will 
bo provisional on furnishing acceptable legal 
undertaking to the effect that the quarter thug 
allotted are to be vacated by them as and when 
the officers in the Directorate of Oilsecds Devet 
lopment become eligible . 


(1) residence means any residence for the time being 

under the administrative control of the Director ; 
(m ) sub -letting includes sharing of accommodation by 

an allottee with another person with or without 

payment of rent by such other person ; 
Explanation . Any sharing of accommodation by an 

alloutee with close relations shall not be deemed to 

be sub -letting 
( n ) temporary transfer means a transfer which invol 

ves an absence for a period 70t exceeding four 

months . 
( 0 ) transfer means a transfer from Hyderabad / Secun 

derabad to any other place or from the Directorate 
of Oilseeds Development office to any other office 
in Hyderabad or Secunderabad and includes a 
transfer or reversion to service under a State Govern 
ment and also deputation to the posi in any other 

office or Organisation ; 
( p ) . type in relation to an officer means the lype of 

residence to which he is eligible under Rule 
S . R . 317 -BC . 5 ( 1 ) ; 
S .R . 317 -BC -3 . Allotment to house owning off 

cer 
( 1) In this rule : 
(A ) " adjoining municipality " ineans any municipality 

contiguous to a local municipality; 
· ( b ) " house " in relation to an officer or momber of his 

family means a building or part thereof used for 
residential purposes and situated within the jurisdic 
tion of a local municipality or of any adjoining 

municipality . 
Explanation .- - A building , part of which is used for 

residential purposes shall be deemed to be a house 
for the purposes of this clause notwithstanding that 

any part of it is used for non -residential purposes ; 
( c ) " local municipality " in relation to an officer means 

the municipality within whose jurisdiction his office 

is located ; 
(d ) “member of family ” in relation to an officer means 

the wife or husband , as the case may be, or a 

dependent child of the officer ; 
( e ) "Municipality ” includes a municipal corporation , a 

municipal committee or board , a town area com 
mittee a notified area committec, and a contopment 
board . 


(c ) emoluments mcana thc emoluments as defined in 

F . R . 45 - C but excluding the compensatory allowances 
Explanation . 

m n case of an officer who is under $116 
pensi ion the kinolumonts drawn by him on the first 
day of the allotment year in which he is placed 
under suspension , or if he is placed under suspen 
sion on the first day of the allotment year , the 
emoluments drawn by him immediately before that 
day shall be taken as emoluments. 


(f) Estate Officer means the Director of Oilseeds Dove 

lopment Hyderabad , or any other officer responsible 
for administering the estate of Oilsceds Develop 
ment, Hyderabad , 


( g ) family means the wife or husband , as the case 

may be and children , step children , legally adopted 
children . parents , brothers or sisters as ordinatily 

reside with and are dependent on the officer. 
(h ) Government means the Central Government unless 

the context otherwise requires. 


( ) Greater Municipal Corporation of Hyderabad meang 

the areas within the limits of the Greater Munici 
pal Corporation of Hyderabad which the Estate 
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shall be eligible for allotment of a residence of the type 
shown in the tablo below : 


( 2 ) An offlcor owing a house either in his own name of 
in the name of any member of his family at the place of 
his duty or in an adjoining municipality shall be eligible for 
allotment of Goverment residence on payment of licence 
fee for the Goverment accomindation allotted to him at 
guch rate as may be detcrmined from time to time by the 
Government. 


Type of residence 


Category of Officer or his monthly emolu 
menis , as on the first day of the 
allotment year in which the allotment is 
made, 


( 3 ) When after a Governinent residence has been alloited 
to an officer , he or any member of his family becongs on ner 
of a house at the place of his duty or in an adjoining niuni 
cipality , such officer shall notify the fact to the Estate Officer 
within a period of ono month from the date the house is 
lot out or occupied, or the date of completion , whichever is 
earlier " , 


Typc- ) 
Type - 11 
Type - III 
Typc-IV 
Typc - Y 
Type- VI 


Less than Rs. 260 / 
From Rs. 260 /- 10 Rs. 499 / 
From Rs. 500 / - to Rs. 999) 
From Rs. 1,000 /- to Rs. 1,499 ) 
Rs. 1, 500 / - and ab _ ko . 
Earmarked to the Director of Oilseeds 
Development, Hyderabad . 


S . R . 317 -BC . 4 . Allotment to Husband and wife , eligibility 
in cases of officers who are married to cach other. 


( 1 ) No officer shall be allotted a residence under these 
rules if the wife of the husband , as the case may be , of 
the officer has already been allotted a residence , unless such 
residence in surrendered ; 


Provided that this sub - rule shall not apply where the 
husband and wife are residing separately in pursuance of an 
order of judicial separation made by any court. 


( 2 ) Where two officers in occupation of separate regi 
dences allotted under these rules many cach other , they 
shall, within one month of the marriage, surrender one of 
the residences . 


( 3 ) If a residence is not surrendered as required by sub 
rule ( 2 ) , the allotment of He residence of the lower typo 
shall be deemed to have been cancelled on the expiry of 
such period and if the residences are of the same type, the 
allotment of such one of them , as the Estate Officer may 
decide , shall be deemed to have been cancelled on the expiry 
of such period . 


( 4 ) Where both husband and wife are employed in the 
Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad or in any 
of the offices whose salf has been declared ay eligible for 
allotment of residences , the title of each of them to allot 
ment of a residence under these rules shall be considered 
independently . 


( 5 ) Not withstanding anything " contained in sub -rules ( 1 ) 
(4 ) : 


10 


( 2 ) If however , accommodation of entitled type is not 
available for an officer of the Directorate of Oilseeds Dove 
lopment, on application from the concerned officer, the next 
below type can be allotted if one guch is available after meet 
ing the requirements of those entitled to that type of accom 
modation subject to the condition that the person concerned 
shall be allotted the entitled type of accommodation as 
soon as ono is available. The concession will be available 
only to employees of the Directorate of Oilscedg. Develop 
ment, Hyderabad 

( 3 ) Further, the Director may on request allot to the 
staff of the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad , 
who is not able to get allotment of entitled type of accom 
modation , residential accunimodation of a type onc higber 
than that to which he / she is entitled subject to the following 
conditions pamely : 
( a ) at the time of such allotment the iequirements of 

the staff of the Directorate of Oilseeds Develop 
ment, Hyderabad as per entitlement according to 
pay rango ip respect of such higher type of accom 

modation have been fully met; 
(b ) where higher type of accommodation is surplus to 

the requirements of the start of tho Directorate of 
Oilseeds Development as indicated in clause ( a ) , it 
may be allotted to a non -entitled officer of the 

Directorate of Oilseeds Devolopment : 
Provided that the said non -entitled officer will become 
entitled to the said higher type of accommodation as per 
sub- rule ( 1 ) above within a period of one year from the 
date of such allotment. The licence fce recoverablo during 
the period of non -entitlement shall be full standard licence 
fco under F . R . 45 - A , without limiting the emolument s to 
10 % . 

S . R . 317 - BC - 6 . - Applications for allotment. Every 
Govornment servant within a month of his appointment / post 
ing in the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad , 
or any other Central Government office located in Hyderabad 
and Secunderabad may apply for tho allotment of a residential 
quarter of a type anropriate to hiq offrial status. Applica 
tions for allotment of all types of residences shall be made 
to the Director through proper channel, who shall maintain 
It waiting list for each fyre of residence , separately one for 
the staff of the Directorate of Oilceda Development, and 
Another for others . The waiting list shall be arranged 
acoording to the date of priority of the Officer Officers 
already in occupation of accommcdation shall automatically 
go on waiting list for the higher type of residence from the 
date on which they become entitled to such type of the 
accommodations . Allotmenis shall be made according to the 
waiting lists based on the datcs of entitlements. 

S .R . 317- B . C .- 7 . – Allotment of residences and officers . 
( 1 ) Save as otherwise provided in these rules , a residene on 
falling vacant, will be allotted by the Director preferably 
to an applicant desiring a change of accommodation in that 
type, and if not roquired for that purpose , to an applicant 
without accommodation in that type having the earliest 
priority date for that type of residence subject to the follow 
ing conditions, namely ;--- 
(i) the Estate Officer shall not allot a residence of a 

tyne higher than that to which the applicant is 
cligible . 


( A ) If a wife or husband, as the case may be, who is an 

allottee of a residence under these rules, is subse 
quently allotted a residential accommodation at the 
samo station from a pool to wbicb thcsc rules do 
not apply , she or he, as the case may be, shall 
surrender any one of the residence within one month 
of such allotment : 


Provided that this clause shall not apply where the husband 

and wife are residing separately in pursuance of an 
order of judicial separation made by uny court, 


(b ) Whero two officers , in occupation of scparate lesi 

dences at the same station , one allotted under these 
rules and another from a pool to which these rules 
do not apply , marry cach other, anyone of them 
shall surrender any one of the residences within one . 
month of such marriage ; 


( c ) If a residence is not surrendere ] 19 required under 

clausc ( a ) or clause (b ) the allotment of the 
residenco shall be deemed to have been cancellid 
on the expiry of such period and for subsequent 
Occupation of the residence damages will be re 
coverable . 


. . ?”. 317- BC . 5 Classification of Residences, (1 ) -- For the 
purpose of allotment, the residences are classified as inder 
and save as otherwiso provided by these rules , an officer 
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. . 


( 11) the Estate Officer shall not compel any applicant 

to accept a 108 tence of a lower tyre than that to 
which he is eligible . 


4 months , 
2 months, 


( 2 ) The Estate Officer, on request from un applicant be 
longing to the Directorate of Oilseeds Development only ) for 
allotment of a lower category residence , might allot to him 
a residence next below the type for which the applicant in 
cligible on the basis of his priority date for the sanc. 


2 months. 


2 months 


4 months. 


( 3 ) The Estate Officer máy cancel the existing allotment 
of an Officer and allot to him an alternative residence of the 
same type or in emergent circumstances an alteſnative resi 
dence of the type next below the type of residence in occu 
pation of the officer if the residence in occupation of the 
officer is required to be vacated. 


(iii) Death of allottce 
(iv ) Transfer to a place outside 

Hyderabud, 
(v ) Transfer to an ineligiblc office 

in the Station . 
( vi) On proceeding on foreign 

Service in India , 
(vii) Temporary transfer in India 

on transfer to a place outside 

India, 
( viii) Leave (other than leave pre- 

aratory to retirement, refused 

leave terminal study leave ). 
( ix ) Leave preparatory to retire 

meat or refused leave granted 
under FR . 86 or rule 39 of 
CCS (Leave ) rul: s, 1972 . 


Lo 


- ( 4 ) A : vacant residence may, in addition to allotment to 
an officer under sub -rule ( 1 ) above , be offered simultancously 
to other eligible officers in order of their priority dates. 


(1) Study lçave or deputation 

outside India . 


For the period of leave 
but not exceeding four 
months. 
For the full period of 
leave on full average pay 
subjec to maximum of 
4 months inclusive of the 
period permissible in the 
case of rctirement. 
For the period of Icave 
but not exceeding six 
months , 
Full period of leaye. 
For the period of leave 
but not excecding six 
months. 
For full period of 
training. 


(xi) Leave on medical grounds . 
(xli) Study leave in India . 


(xiil) On proceeding on training 


Explanation . - ( 1) Where an officer on transfer or foreign 

servico in India is sanctioned leave and avails of 
it before joining duty at the new ofico, ho may 
be permitted to retain the residence for the period 
mentioned against items ( lv ) , ( v ) , ( vi ) and (vii ) or 
for the period of leave , whichever is more. 


S .R . 217 - BC - 8 . - Non -acceptance of allotment or offer or 
failure to occupy the allotted residence after acceptance . 
( 1) If any oficer fails to accept the allotment of a residence 
within five days or fails to tako possosg on of that residence 
after acceptance within eight dave from the date of receipt 
of the letter of allotment, he shall not be eligible for another 
allotment for a period of one year from the date of allot 
ment letter , 

( 2 ) If an Oficer occupying a lower type residence in allotted 
or offered a residence of the tyne for which he is eligihle 
under Rules S . R . BC . 5 ( 1 ) or for which he has applied inder 
* Rule S . R . BC . 5 ( 2 ), he may on refusal of the said allotment 
or offer of allotment. be permitted to continue in the re 
viously allotted residence on the following conditions, 
namely :-- - 
( a ) that such an officer shall not be eligiblc for another 

allotment for a period of six months from the date 
of allotment letter for the higher class accommo 

dation ; 
( b ) while retaining the existing residence he shall be 

changed the same licence fee which he would have 
had to pay under E . R . 45- A in regnect of the resi 
dence 40 allotted or offered of the licence fea nay 
able in respect of the residence already in his 

occupation whichever is higher : 
S .R . 317 - M - 9 - - Period for which allotment subsists and 
the roncessional period for further retention ; 

(1 ) An allotment shall he effective from the date on which 
it to accepted by the officer and shall continue in force 
until ; 
( a ) the crniry of the connessional nprind rusmissible 

under guh - clauge ( 2 ) of this rule after the officer 

ceases to be on duty . 
(b ) it is cancelled by the Estate Officer or ls deemed 

to have been cancelled under the provisions of 

theno Rules . 
( a ) it is surrendered hy the office , or, 

(d ) the oflicet ceases to occupy the residence , 
( 2 ) A rogidence allotted to an officer may, subject to sub 
rulo ( 3 ) of this rule , he retained on the hanpening of any 
of the events soecified in column 1 of the table below for the 
period . specificd in the corresponding entry in column 2 
thereof, provided that the residence is reauired for the hona 
fide use of the officer or members of his family : 
Events 

Pirmissible period for 
intentirn of the rosidence 


Explanation . - ( II) Where an order of transfer or foreign 

service in India is issued to an officer while he is 
already on leave , the period permissiblo under clause 
( I) of the explanation shall count from the date of 
issue of such order , 


(3 ) Where a residence is rentained under sub - rule (2 ) the 
allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of 
the admissible concessional periods unless immediately on the 
expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office. 


(4 ) Where an officer ls on medical leave without pay and 
allowances , ho may retain his residence by virtue of the con 
cession under item (xi) of the Table below gub -rule ( 2 ), 
provided he remits the licence fee for such residence in casb 
every month and where he fails to remit such licence fee 
for more than 2 consecutive months, the allotment shall 
stand cancelled . 


( 5 ) An officer who has retained the residence by virtuc 
of the concession under item (i) or ( ii ) of the Table below 
gub -rule ( 2 ), shall, on re - employment in an eligible office , 
within the period specified in the said Table , loc entitled to 
retain that residence And he shall also be eligible for any 
further allotment of residence under these rules; 


Provided that if the omoluments of the officer on such re 
employment do not entitle him to the type of residence 
occupied by him , he shall be allotted a lower type of resi 
dence . 


L 


- 


- 


1 

- - - 
(1) Resignation , dismissal or remo - 1 month . 

valfrom service , termination 
of service or un -authorised 

absence withoutpermission . 
(if) Retiremynt or terminalleave 2 months, 


( 6 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule ( 2 ) or 
sub -rule (3 ) or sub- rule ( 4 ), of this rule when an officer 
is dismissed or removed from service or when his services 
have been terminated and tho Head of the Department in 
resrect of the office in which such officer was employed imme 
diately before such dismissal removal or termination is 
satisfied that it is necessary or expedient in the public in 
torcst so to do , he may require the Estate Officer to cancel 
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the allotment of the residence made to such officer either Government accommodation at the same station for a period 
forthwith or with effect from such date , such date prior to . of one year from the date of such surrender . . 
the expiry of the period of one month referred to in item 
( i) of the Table below sub -rule (2 ) as he may specify and 

S.R : 317- BC . 13Change of residence . ( 1) An officer to 
the Estate Officer shall act accordingly . " 

whom a residence has been allotted under these rules may 

apply for a change to another residence of the same type 
S.R . 317 -BC - 10 . - Provision relating to licence fee . - (1 ) 

or a res. dence of the type to which he is eligible . Not 

more than one change shall be allowed in respect of one 
Where an allotment of accommodation or alternative ac 

type of residence allotted to the officer , Request for change 
commodation has been accepted, the liability for licence fee 

to a particular residence shall not be entertained . 
shall commence from the date of occupation or eighth day 
from the date of receipt of the allotment letter whichever 

sy (2 ) All applications for change made in the fora 
is earlier . . 

pres . 

cribed by the Estate Officer and received upto the 19th 
(2 ) An Officer who aflcr acceptance fails to take posses 

day , of a calendar month shall be included in the waiting 
sion of that acconimodation within eight days from the date 

list in the succeeding month . For purposes of this rule the 

officers whose names are included in the waiting list in an 
of receipt of allotment letter , shall be charged licence fee 

earlier month shall be senior en block to those whose names 
from such date upto a period of twelve days, provided nothing 

are included in the list in subsequent months. The inter se 
contained herein shall apply where the Central Public Works 

seniority of the officers included in the list in any particular 
Department certifies that the accommodation is not fit for 
occupation and as a result thereof the officer did not occupy . 

month shall be determined in the order of their priority 

dates. 
the accommodation within the period aforesaid . 
( 3 ) Where an officer , who is in occupation of a residence, 

(3 ) Change shall be offered in order of seniority deter 

mined in accordance with sub -rulo ( 2 ) and having regard 
is allotted another residence and he occupies the new resi 
dence, the allotment of the former residence shall be deemed 

to the officer s preference s as far as possible . 
to he cancelled from the date of occupation of the new resi 

(Provided that no change of residence shall be allowed 
dence. He may, however , retain the former residenee without 

during a period of six months immediately přeced 
payment of licence fees for that day and the subsequent day 

ing the date of superannuation ). 
for shifting. 

(4 ) If an officer fails to accept the change of residence 
S .R , 317 - BC . 11 - Personal liability of the officer for pay 

offered to him within five days of the receipt of such offer 
ment of licence fee till the residence is vacated 

or allotment, he shall not be considered again for a change 
and furnishing of surety by temporary oflicer. . 

of residence of that type ., 

(5 ) An officer who , after accepting a change of residence. 
( 1) The Officer to whom a res. dence has been alloted shall 

fails to take possession of the same, shall be charged licence 
be personally liable for the payment of licence fee thereof 

fee for such residence in accordance with the provision of , 
and for any damage beyond fair wear and tear caused 

sub - rule ( 1 ) of S . R . 317 - B . C . 11 in addition to the normal , 
thereto or to the furniture , fixtures or fittings or services 

licence fee under FF 45 - A for the residence already in his 
provided therein by Government during the period for which 

possession , the allotment of which shall continue to subsist. 
the residence has been and remains allotted to him , or 
where the allotment has been cancelled under any of the 

· S .R . 317-BC -14 .- Mutual exchange of residences. Officers . 
provisions of these rules, until-- the residence along with the 

to whom residences of the same type . have been allotted under 
out houses appurtenant thereto have been vacated and full 

these rules may apply for permission , to mutually exchange 
vacant possession thereof has been restored to . Government . 

their residences. Permission for mutual exchanges may be 

granted if both the officers are reasonably expected to be on 2 
(2 ) Where the officer to whom a residence has been allot- . duty and to reside in their mutually exchanged residences for 
ted is neither a permanent nor a quasi-permanent Govern at least six months from the date of approval of such 
ment servant, he shall execute a security bond in the form exchange . 
prescribed in this behalf by the Central Government with 
a surety , who shall be a permanent Government servant 

S . R . 317 - BC . 15- -Maintenance of residence - - The officer 
serving under the Central Governient for due payment of to whom a residence has been allotted , shall maintain the resi. 
licence fee and other charges due from him in respect of dence and premises in clean condition to the satisfaction of 
such residence and services and any other residence provided the Central Public Works Department and Municipal Cor 
in liču. 

· poration of Hyderabad . Such officers shall not grow any tree , 

shrubs or plants contrary to the instructions issued by the 
( 3 ) If the surety ceases to be in Government service or Government or Central Public Works Department nor cut 
becomes insolvent or ceases to be available for any, other for lop off any existing tree, or shrub in any garden , courtyard , 
reasons, the officer shall furnish a fresh bond executed by or compound attached to the residence save with the prior 
another surety within 30 days from the date of his acquir permission in writing of the Director or Public Works De. 
ing knowledge of such event or fact, and if he fails to do partment. Trees, plantation or vegetation , grown in contra 
so , the allotment of the residence to him shall, unless other vention of this rule may be caused to be removed by the 
Wise decided by the Director, be deemed to have been can Director or Public Works Department at the risk and cost 
celled with effect from that date of that event. 

of the officer concerned . 
S .R . 317 - B .C . 12 - - Surrender of an allotment and period 

S .R . 317 -BC - 16 .- Sub-letting and sharing of residence . 

( 1 ) No officer shall share the residence allotted to him or 
of notice .- ( 1 ) An Officer may at any time surrender an 

any of the cr1- houses, gargages and stables asrurtenint there 
allotment by giving intimation so as to reach the Director 
at least ten days before the date of vacation of the resi 

to except with the employees of the reniral ( overnment 

eligible for allotment of residence under these files. Thr 
. dence . The allotment of the residence shall be deemed to 

servant quarters , out- horses , garages and stahles may he used 
be cancelled with effect from the eleventh day after the 

i only for the bonafide , murposes including residence of the 
day on which the letter is received by the Director or the 

servants of the allottee or for such other purposes as may be 
date spec fied in the letter , whichever is later . If he fails 
to give due notice he shall be responsible for payment of 

nermitted by the Director . 
licence fee for ten days or the number of days by which 

( 2) No officer shall sub - let, the whole of his residence : 
the notice given by him falls short of ten days , provided . . . 
that the Director may accept & notice for a shorter period 

Prov ded that an officer proceeding on leave may · ac 
if he is satisfied that the prescribed notice , could not be 

. commodate ; in the residence of any other officer eligible to 
given owing to circumstances beyond the control of the 

share . Government residence as a Caretaker , for the period 
allottee . 

specified in rule SR . 317 -BC . 9 (2 ), but not exceeding six 

months . 
( 2) An Officer who surrenders the residence under sul ( 3) Any officer who shares or sublets his residence shall 
rule (1 ) shall not be considered again for allotment of do $ 0 at his own r’sk and responsibility, and shall remain . 
* 216 GT/84 .12 
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S .R . 317 -BC - 19 ,-- Overstayal in residence after cancella 

tion of allotment: 


personally responsible for any licence fee payable in respect 
of the residence and for any damage caused to the residence 
or its precincts or grounds or services provided therein by 
Goverament beyond fair wear and tear . 


(4 ) The sharing of residence is allowed only with the prior 
permission of the Director. 


Where, after an allotment has been cancelled or is deemed 
to be cancelled under any provinsion contained in these rules , 
the rsidenco remains or has remained in occupation of the 
officer whom it was allotted or of any person claiming through 
him , such officer shall be liable to pay damages for use and 
cxccupation of the residence , services, furniture and garden 
chargcs, equal to the market rent as may be determined by 
Government from time to time: 


" S. R . 317 -BC . 17 . - Transfer to non -family station . - If an 
officer is transferred to a station where he is not permitted 
or advised by Government to take his family with him and 
the residence allotted to him under these rules is required by 
the family or the bonafide educational needs of his children , 
he may be allowed , on request, to retain the residence on 
payment of licence fee under FR -45 - A , till the end of the 
current academic session of his children . 


Provided that an officer , in special casoy, may be allowed 
by the Director to retain a residence on payment of twice 
the standard licence fee under FR . 45- A , for a period not 
exccoding six months beyond the period permitted under 
S .R . 317- BC - 9 ( 2 ). 


S .R . 317 -BC - 20 -Continuance of allotments made prior 10 

the issue of these miles : 


S . R .-317 -BC - 18 . Consequences of breach of rules and con 
ditions, - - ( 1 ) If an officer to whom a residence has been 
allotted unauthorisedly sublets the residence or charges rent 
from the sharer at a rate which the Director considers exces 
sive or erects unauthorised structure or any portion thercof 
for any purposes other than that for which it is meant or 
tampers with the electric or water connection or commits 
any other breach of the rules or of the terms and conditions 
of the allotment or uses the res dence or premises or permits 
or suffers the residence or premises to be used for any 
purpose which the Director considers to be improper or 
conducts himself in a manner which in his opinion is pre 
judicial to the maintenance of harmonious relations with his 
neighbours or has knowingly furnished incorrect information 
in any appl cation or written statement with a view to 
fuuring the allotment, the Director, may , without prejudice . 
to any other disciplinary action that may he taken against 
him , cancel the allotment of the residence. 


Any valid allotment of a residence which is subsisting 
immcdiately before the commencement of these rules under 
the rules than in force shall be deemed to be an allotment 
duly made under these rules notwithstanding that the officer 
to whom it has been made is not entitled to a residence of 
that type and all the preceding provisions of these rules 
shall apply in relation to that allotment and that officer 
accordingly . 

S . R . 317-BC -21 - Interpretation of rules - If any question 
Arises as to the interpretation of these rules , it shall be de 
cided by the Central Government , 

S . R . 317 -BC -22 - Relaxation of rules. - - The Government 
may , for reasons to be recorded in writiny , relax all or any 
of the provisions of these rules in the case of any officer 
or residence or class of officers or type of residence. 

S . R , 317 - BC - 23 - Delegation of power or functions The 
Government may delegate any or all the powers conferrert 
upon it by these rules to any officer under its control, sub 
ject to such conditions 29 it may deem fit to inpose . 

[No. 8 -1 / 75 - C . A . IVI 

R . D MITTAL, Under Serv . 
- - - - 

- -- - - - - - - - - -- -- - 


Explanation . In this sub -rulc thc expression Officer includes 
unless the context otherwisc requires , a member of his family 
and any other person claiming through the officer . 


( 2 ) If an oficer sub - lets a residence allotted to him or any 
portion thereof or any of the out-houses, garages or stables 
appertenant thereto , in contravention of these rules , he may, 
without prejudice to any other action that may be taken 
against him , be charged enhanced licence fee not cxceeding 
four times tho standard licence fee under FR . 45- A . The 
quantum of licence fee to be recovered and the period for 
which the samo may bc recovered in cach case shall be 
decided by the Director on merits . In adition , the officer may 
bo debarred from sharing the residence for a specified period 
in future as may be decided by the Director. 


संचार मंत्रालय 


( 5745 TTT 


) 


of front, 198, 1994 


(3 ) Where an action to cancel the allotment is taken on 
account of unauthorised sub -letting of the premiscs hy the 
Allottce , period of sixty days shall be allowed to the 
allottee , and any other person residing with him therein to 
vacate the preiniges. The allotment shall be cancelled with 
effect from the date of vacation of the permiscs or expiry 
of the period of sixty days from the datc of the orders , for 
the cancellation of the allotment, whichever is earlier , 


testo 1758 :- - 14797 FTTETT WETT 627, 
forria 8 A78 , 1980 OnT ATT TT 448 , 1951 
के नियम 434 के खण्ड III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -नार महा 
forget i 31727 FITT. 79674 tir # faTİF * 1 -6 - 1984 # Tiform 
दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 


caduct profielen both 


( 4 ) Where the allotment of a residence is cancelled for 
conduct prejudicial to the maintenance of harmon ous rela 
tions with neighbours , the officer at the discretion of the Direc 
tor may be allotted another residence in the same class . 


[* * TT 5-9/14 ut]. 
A , A1454 H ere (fro to wo ) 


pre 3770 


( 5 ) The Director shall be competent to take all or any 
of the actions under sub -rulc ( 1) to (4 ) and also to declare 
the officer who commits a breach of the rules and instructions 
issued to him 10 be eligible for allotment to residential 
accommodation for a period not excesd ng three years . 


( 6 ) Where any penalty under this rule is imposed by the 
Director the aggrieved person may within twentyone days of 
the receipts of order by him or his employer imposing the 
penalty file a representation to the Director. 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T Board ) 

New Delhi, the 19th May , 1984 
S .O . . 1758 . -- İn pursuance of para ( a ) of Section HII of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, is introduced by 
S . O . No. 627 dated 8th March , 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs hereby specified 1 -6 - 1984 as the date on 
which the Measured Raie System will be introduced in Auto 
Nagar Telephone Exchange Andhra Pradesh Circlo . 

[No. 5 /8 /84 --PHB1 
Y . R . BHASIN , Asstt. D rector General (PHB ) 


( 7 ) The original order imposing the penalty shall stand 
unless it is notified or resinded As a result of the repre 
sentation 
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इस्पात और खान मंत्रालय । 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 18 मई, 1984 


( इस्पात विभाग ) 


का . आ . 1759: - - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रगोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप -नियम 
( 4 ) के अन मरण में , सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार 
निदेशालय की निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों, को , जिनके कर्मभारी 
वन्द ने हिन्दी का कार्य माधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमूचित करती 


1. क्षेत्रीय प्रचार पूनिट , 

- नर्थव 
- तर्थव 
-तथैव 
- सर्थ व -- 
- नर्थ घ 
- सर्थ व 


नई दिल्ली , 19 मई, 1984 
का आ० 1760 -- फेन्द्रीय सरकार, मरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों को बेदखती ) अधिनियम , 1971 को धारा 2 द्वारा 
प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस्पात विमाग ( इस्पात और 
बान मंत्रालय ) मी अधिमूषना सं० का आ० 2597, तारीख 16 अगस्त , 
1983 को जो भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( 2) , तारीख 
15 सितम्बर , 1973 में प्रकाशित की गई थी , अधिक्रांत करते हुए , 
नीचे को सारणी के स्तंन ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजन के लिए से अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती 
है , जो उस्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के 
संबंध में अपनी- अपनी स्थानीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के 
भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन 
करेंगे । 


तथैव 


सारणी 


बेगमठाय (बिहार ) 
छपरा (बिहार ) 
बालाघाट ( मध्य प्रदेश ) 
गागर ( मध्य प्रदेश ) 
छिन्दवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 
मोरनापुर ( महाराष्ट्र ) 
नांदड़ ( महाराष्ट्र ) 
अहमदनगर ( महाराष्ट्र ) 
अलगाव ( महाराष्ट्र ) 
औरंगाबाद ( महाराष्ट्र ) 
नासिक ( महाराष्ट्र ) 
नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
वर्धा ( महाराष्ट्र ) . 
मैनपुरी ( उत्तर प्रदेश ) 
आजमगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) 
दिल्ली 

[ संख्या ई. 11011/ 35/ 83-हिन्दी ] 
इन्षु भूषण कर्ण , अवर सषिय 


- - - - - 


- 


, अधिकारी का पवाभिधान 


11.. 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधि - 
कारिता स्थानीय सीमाएं 


- तर्थव 
- तथं व 
- तथं ष 
- तथं व 
- तर्थव 

तर्थ व - . 
- तथे व 


12. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13. 


15. 


16. 


-- सर्थव 


प्रक 


1. कार्मिक अधिकारी/सहायक 

कार्मिक प्रबंध/कार्मिक प्रबंध , 
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 
लिमिटेड, बेलाडिला आयरन 
और प्रोजेक्ट मिाजिट नं० 
14, जिला बस्तर, मध्य 
प्रदेश 


मेलाडिला डिपोजिट नम्बर 14, जिला 
बस्तर , मध्य प्रदेश ये क्षेत्र मध्य 
प्रदेश के जिला बस्तर में स्थित 
डिपाजिट नम्बर 1 से 14 से मिलकर 
बनते हैं । इन डिपाजिटों के अन्तर्गत 
फिरंदुल टाउनशिप है (हिलटाप 
टाउनशिप भांसी और बछेली हैं ) " 


MINISTRY OF INFORMATION AND 

BROADCASTING 
· New Delhi, the 18th May, 1984 


2. फार्मिक अधिकारी सहायक बेलाडिला डिपाजिट नम्बर 5, जिला 
· कार्मिक प्रबंधक कार्मिक बस्तर , मध्य प्रदेश नॉसी कैप, बछेली 
प्रबंधक , राष्ट्रीय खनिम टाउनशिप, आपरेशन टाउनिंगहिलटाप 
विकास निगम लिमिटेड , स्थित अस्थाई कालोनो, ये सभी मध्य 
बेलाडीला डिपाजिट नम्बर । प्रदेश के बस्तर - जिले की तहसील 
5 जिला बस्तर , मध्य प्रवेश दांतेवाड़ा में है । 


S . O . 1759 .-...In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of the 
Official Languages ( use for official purposes of the union ) 
Rules , 1976, the Central Government hereby notifies the 
following field publicity units of the Dte , of Field Publicity 
of the Ministry of Information and Broadcasting, the staff 
whercof have acquired the working knowledge of Hindi:-- - 


3. गहायक कार्मिक अधिकारी/ डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट , पन्ना, मध्य 
सहायफ कार्मिक प्रबन्धक प्रवेश । पम्ना कालोनी में राष्ट्रीय 
डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट खनिज विकास निगम के क्वार्टर में 

पन्ना ग्राम मझगांव और बिनोटस ग्रामों 
में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के 
अमबासी मवार्टर । 


1 . Field Publicity Unit, Begusarai, ( Bihar ) 
2 . Field Publicity Unit, Chhapra, ( Bihar ) 
3. Ficld Publicity Unit, Balaghat ( M. P. ) 
4 . Field Publicity Unit, Sagar, ( M . P .) 
5 . Field Publicity Unit , Chhindawara ( M . P . ) 
6 . Field Publicity Unit , Solapur ( Maharashtra) 
7. Field Publicity Unit , Nanded , ( Maharashtra ) 
8. Field Publicity Unit , Ahmednagar , (Maharashtra ) 
9 . Field Publicity Unit , Jalgaon, (Maharashtra ) 
10 . Field Publicity Unit , Aurangabad , (Maharashtra ) 
11 . Field Publicity Unit, Nasik , (Maharashtra ) 
12 . Field Publicity Unit, Nagpur, (Maharashtra ) 
13 . Field Publicity Unit, Wardha , (Maharashtra ) 
14. Field Publicity. Unit , Mainpuri, ( U . P . ) 
15 . Field Publicity Unit , Ajamgarh (U . P .) 
16 . Field Publicity Unit , Delhi. 


4. कार्मिक अधिकारी/ सहायक 

कार्मिक प्रबंधक / कार्मिक 
प्रबंधक दोनीमलाई आयरन 

और प्रोजेक्ट जिला अलरी 
कर्नाटक 


दोनीमलाई आयरन और प्रोजेक्ट , 
जिला बेलरी, कर्नाटक , दोनीमलाई 
आयरन और प्रोजेक्ट की अधिकारिता 
के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज 
विकास निगम लिमिटेड के स्थान पर 
और क्षेत्र । 


____ INo. E-11011 / 35 / 83 _ Hindi] 

I. B. KARN, Under Secy . 


[ सं० 3 ( 2 )/ 82- आर एम आई ] 

नरदेवसिह, अवर सचिव 
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MINISTRY OF STEEL & MINES 

(Department of Steel) 
New Delhi, the 19th May, 1984 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

(fara inn) 
potentia faceti, 14 # 1984 


S .O . 1760 . - In cxercise or the powers conferred by Section 
2 of the Public Premises Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act. 1971 and in supersession of the Deparément of Steel 
(Ministry of Sicel and Mines) Notification No . S . O .2597 dated 
the 16th August, 1973 published in the Gazette of India , Part 1! 
Section 3 , Sub Section (ii) dated 15th September, 1973 the Central 
Government hereby appoints the officers mentioned in coli:mn( ! ) 
of the Table below being the oflicers for the purpose of the said 
Act, who shall cxercise the powers conferred and perform the 
duties imposed on thc cstatc officers by or under the said Aci 
within the local limits of Iheir respective jurisdiction in respect 
of the public premises specified in (column 2 ) of the said 
table . 


ATOSTO 1761. -- Tra fit, TITIT ( gif etaretu 
ATTE fm ? TOTT ) FTTA , 1976 # f779 10 34TH 
( 4 ) के अनुसरण में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रशासनीक 
नियंत्रण में स्थित इंडियन रो कंस्ट्रक्शन कारपारेशन लिमिटेड, नई 
विल्ला, कार्यालय को , जहां 80 प्रतिशत और उमसे अधिक कर्मचारियों 
ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमूभित करता है । 

(Foz fr 9 / 147/ 84] 
गोबिन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव 


TABLE 


Designation of the officer 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

(Hindi Section ) 


Categories of public pre 
miscs and local limits of 
jurisdiction , 


2 


1 . Personnel Officer /Asytt, Per - 

sonnel Manager / Personnel 
Manager, National Mineral 
Development Corporation , 
Bailadila Iron Ore Project 
Deposit No. 14 Distt. Bastır 
Madhya Pradesh . 


Bailadila Deposit No 14 
District Bastar , Madhya 
Pradesh . The areas consti 
tuted of deposit No. 1 to 14 
which are situated in District 
Bastar, Madhya Pradesh 
The deposits include town 
ship of Kirandul , Hill top 
Township . Bhansi and 
Bachelil. 


New Delhi, the 141h May, , 1984. 
S . O . 1761. - In pursuance of sub - rule ( 4 ) of Rule 10 of the 
Official Language ( Use for the official purposes of the Union ) 
Rules, 1976 , the Governmont of India hereby notifies the 
office of Indian Road Construction Corporation Ltd . New 
Delhi under the administrative control of Ministry of Shipp 
ing and Transport, 80 % staff whereof have acquired working 
knowledge of Hindi. 

[No. HPU / 147 /821 
G . J. MISRA, Jt. Secy. 


पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 


af forent , 18 # f , 1984 


2 , Personnel Officer Assistant Bailadila Deposit No. 5 

PersonnelManager/Personnel District Bastar,Madhya 
Manager , NationalMincal Pradesh , 
Development Corporation , Bhansi Camp, Bachcli Town 
Bailadila Deposit No . 5 , ship Operation town hip 
District Bastar , 

Temporary Colony at Hill 
Madhya Pradesh . 

Top, all in Tehsil Dantewad 
of District Bastar, Madhya 
Pradesh . 


# to FTO 1762. - - RICOTTA faanya arfinu ufafana , 
1971 ( 1971 # 43 ) # STT 3 # 39 8171 ( 3 ) art art 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एयर मार्शल पी० एस० 

रे को पद का कार्यभार सम्भालने की तारीख से अधिवर्षता की तारीख 
अर्थात 6 जून 1986 तक भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
. . के पूर्ण -कानिक सवस्य. ( परिचालन ) के रूप में नियुक्न करती है । 


[ ret 24012 / 1 /80 - T T07160- 1 ] 

एस०सी० कोहली , पिस्त नियंत्रक 


3. Assistant Personnel Officer / Diamond Mining Project, 

Assistant Personnel Manager, Panna , Madhya Pradesh . 
Diamond Mining Project, National Mineral Develop . 
Panda , 

ment Corporation quarters 
in Panna Colony rosidential 
quurters of NationalMineral 
Development Corporation 
at Panda village , Majhyawan 
and Binots , villages and 

Ramkheria Villages . 
Porsonnel Omcor /Assistant Donimajai Iron Ore Project 
PersonnelManager Personnel District Bellary , Karnataka . . 
Manager , Donunalai Iron Premises or areas of the 
Oro Projeci District Bellary, National Minieral Develop 
Karnataka . 

ment Corporation falling 
under the jurisdiction of 
Donimalai Iron Ore Project. 


MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 

New Delhi, the 18th May , 1984 


S . O . 1762.. . In cxercise of the powers conferred by Sub 
Section ( 3 ) of Section 3 of the International Airports Autho 
rity Act, 1971 ( 43 of 1971), the Central Government is pleas 
ed to appoint Air Marshal P . S . Dere as a whole -time Member 
(Operations) of the International Airports Authority of India 
with effect from the datc of his assuming charge of the rost 
upto the date of his superannuation namely 6th June, 1986 . 


[F .No. 3(2)/82-RMI 
NARDEO SINGH , Under Secy, 


. 


. 


: 


[AV 24012 / 1 / 80 — AA F . 11 ] 
S. C . KOHLI, Financiul Controller. 


- - - 


- - -- - . . . . 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


--- 


- - 


- - 


-[ भाग II---Vs 3( ii) ] 

भारत का राषपत : जून 2, 1984/ज्येष्ठ 12 , 1906 . . . . . 1649 

-- - - - - - - - - - - - - ---- - - . . - - . - .--. - - -- - . - .... 
निर्माण और आवास मंव लय 

अनुसूची 
(निर्माण प्रभाग ) 

" क्या सर्वश्री एम . पीर माइवीन , वी० रची , एस० कोथाळा रमन , 
नई दिल्ली, 24 मई , 1984 

के मुयुपाडी, के . मदामामी, एस . बास्कर, एस० लक्षमनन , 
का०मा० 1763.- -- केन्द्रीय सरकार , रजघाट समाधि 

एम० मायान्डी, के० अरूनुगम , पार० कन्टामामी, एम . चिम्ना 

थम्बी पुत्र मुथ न , कोम पुत्र मुथैया, एस० पण्डारम पुन सुधालाई, 
अधिनियम , 1951 ( 1951 का 41 ) को धारा 4 की 

सुदालाई पुत्र मामलो असरी; बलुचामी पुन्न सुदालाई ; 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

कटप्पासामी पुत्र चिन्नवेल, या पुन सुदालई, मुरूगसेन पुन 
प्रयोग करते हुए श्री मदन लाल गगाहेरी और श्रीमति 

पेरूमल, चलाप्पा पुम्न पाद्यावी, मुन्दरम पुत्र कालिगम , 
सस्या चौधरी को रजघट सम धि के समिति के सदस्यों के 

पौचामी पुन मुथैया , रामामूनि पुत्र , शनभुगम, थोरूमल पुत्र 
रूप में नामानिदिष्ट करती है भार भारत सरकार के निर्माण 

परवेश पीर मेंगाराज पुत्र रामकृष्णन इडिया भीमेन्ट सि० 
और पाव. स मंत्रालय की अधिसूचना सं० 618 तारीख 

थालैयुथु, शंकर नगर , जिला तिरू नेलवेली की खदानों में नैमि 

सिक अस्थाई कर्मकारों के रूप में एक से 3 वर्ष या इमसे 
24 दिसम्बर , 1977 में निम्नलिखित और मंशोधन करता 

ज्यादा प्रयधि के लिए नियोजित थे ? यदि हा , तो क्या 
है, अर्थात् :- - 

इन्डिया सीमेन्ट लि० के प्रबंधतंत्र ने कानून के उपबन्धों का 
- उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 6 और 7 के सामने , 

अनुसरण किए बिना उनकी सेवाओं को समाप्त किया था , 

और यदि हां , तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? 
" श्री बृज कृष्ण चण्डी बाला " और " श्री रूप नारायण " 
नामा के स्थान पर क्रमश: " श्री मदन लाल गंगा हेरी और 

( ख ) क्या तिन्नेवली तालुफ नेशनल जनरल वर्कर्स यूनियन की : 
" श्रीमता सत्या चौधरी नाम रखें आएग । 

( i ) इंझ्यिा सीमन्ट लि . को खानों के भूवैज्ञानिक अनुभाग में 
[ सं० 25012/ 1/ 60-- डब्ल्यू 3] 

नियोजित मर्य श्री एस . थांगराज , गी . प्राथी , पी० 
राजेश छाबड़ा, निदेशक (निर्माण ) 

वालकृष्णन, के मुथु, ए० कृष्णन और पीर माईवीन को 

नियमित करने ; पीर 
MINISTRY OF WORKS & HOUSING 
(Works Division ) 

( ii ) श्री के . मुन्नियांसी, जिसका टोकन न० 5566 है, को 
New Delhi, the 24th May , 1984 

ड्रिलर ग्रेड से बैगन ड्रिल आपरेटर के रूप में परोन्नत 
s. o . 1763. - In exercise of the powers conferred by clause 

करने की माग न्यायोचित है ? 
( c ) of sub-section ( 1 ) of section 4 of the Rajghat Samadhi 

यदि हां , तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 
Act , 1951 ( 41 of 1951 ) the Contral Government hereby 
nominates Shri Madan Lal Gengahery and Smt, Satya Chau 
dhry as members of the Rajghat Sanadbi Committee and 

__ [सं० एल- 290 1 1/ 76/ 8 3-डी - 3 ( बी )] 
makes the folowing further amendoient in the notification 
of Government of India in the Miuistry of Works & Housing 
No. S . O . 618 dated the 241h December, 1977 , Quincly : 

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 
In the said notification against scrial numbers 6 and 7 

(Department of Labour ) 
for the names " Shri Brij Krishan Chandiwala " and " Shri 

New Delhi , the 23rd April, 1984 
Roop Narain " the names " Shri Madan Lal Ganga hery " 
and " Smt. Satya Chaudbury shall respectively be substitutçd . 

ORDER 
INo. 25012 /1 / 80- W3 ] 

S . O . 1765. - - Whereas the Central Government of opinion 
RAJESH CHHABRA, Director ( Works ) that an industrial dispulcisting between the employers in 

relation to the mangement of India Cements Lid ., Sankurnagar 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 

and their workmen in respect of the matter specified in the 

Schedulc hereto Annexed ; 
- ( श्रग विभाग ) 

And whereas the Central Government considers it desir 

able to refer the said dispute for adjudication . 
नई दिल्ली, 23 अप्रैल , 1984 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Section 7A, and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 
आदेश 

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Cen 

tral Government hereby constitutcs an . Industrial Tribunal of 
का० प्रा० 1764.-- -केन्द्रीय मरकार की राय है कि इससे उपावर which Shri T . Arul Raj shall be the Presiding Officer , with 
अनसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में इंडिया सीमेंट लिमिटेड, शंकर 

headquarters at Madras and ſefers the said dispute for ad 

judication to tho said Tribunal. 
• नगर के प्रमधतंत्र में सम्बद्ध एक प्रायोगिक विवाद नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच विद्यमान है ; 

SCHEDULE 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 

( a) “ Whether S / Shri M . Peer Mydeen, V . Ravi, S. 
करना वांछनीय सममती है , 

Kothanda Raman, K . Muthu Pandi, K . Madasamy , 

S. Baskar S. Lakshmanan, M . Mayandi K . Arumr 
अतः, केन्द्रीय सरकार , प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

gam, R . Kandasamy, M . Chinnathambi S / o Mvthan , 

Komu S / o Muthiah , S , Pandaram S / o Sudalai, Suda 
का 14) की धारा 7-क और बाग 10 की उप -धारा ( 1 ) के खंड ( च ) 

laj S / o Esakti Asari, Vcluchamy S / o Sudalai, 
माग प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 

Karuppasamy S / o Chitraivel, Veriah S / o Sudalai, 

Marugescn S / o Perumal, Chellapna s / Padayachi, 
फरती है जिसके पीठामीन अधिकारी श्री टी० अरूलगा होगें , जिनपा 

Sundaram S / o Sankaralingam , Paulhamy S / o Mu 
मख्यालय मद्राग में होगा और उपत विवाद को उक्त अधिकारण को 

thjah , Ramamurthy S / o Shunimugam, Thirumal S / o 

Paradesh and Mengarajs/ o Rarnakrishan were err 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

ployed as casual / temporary workman in the quarties 


. . 
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of India Cements Ltd ., at Thalaiyuthu , Sankarnagur , ing tho punishment of discharging to Shri M . Venkateshwarlu , 
Distt. Tirunelvelį for the period ranging from one Driller -cum - Blaster is justified If not, to what relief is the 
to three years or zoro ? If so , did the mangement workman concerned entitled ? 
of India Cements Ltd . terminate their services with 
out following the provisions of law , and if so , to 

[No. 1.- 290125883- 1).!1! (B ) 
what relief are the said workmen entitled ? " 

NAND LAL . Under Secy , 
(b ) Is Tionevelly Taluk National General Workers 
Union justified in demanding : 

New Delhi, the 23rd May , 1984 
(1) regularisation S / Sbri S . Thangaraj, P . Aathi, P . 

$ . Q . 1766 . - In pursuance of section 17 of tbe Industrial 
Balakrishnan , K Muthu , A . Krishnan and M . 

Disputes Act, 1947 (54 of 1947 ) , the Central Government 
Peer Mydeen employed in the Geological Section 

hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
of the mines of India Cements Ltd ., and 

bunal, Bangaloro , in the industrial dispute between the cm 

ployers in relation to the management of MESSIS Tunga 
(ii ) promotion of Shri K . Munniyandi, Token No. 556 

bhadra Minerals Pvt. Ltd ., Sandur Taluk Bellary Dist: and 
from the Grade of Driller to Wagon Drill Ope their workmen , which way received by the Central Govern 
rator ; 

ment on 3- 5 - 1984, 
If so , to what relief are the workmen concerned 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNA 
entitled ?" 

TAKA , BANGALORE 
(No. L -29011 / 76 /83-D , IT(B ) 

Dated this the 17th duy of April, 1984 
€ format, 3 € , 1984 

PRESENT : 
आदेश 
To atto 1765 :- UT # TATT AT TIE FF x 

Sri B . N . Lalage, B. A., ( Hons.), LL.B , Presiding Officer. 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में अगनीगणाला लैंड प्रोजेक्ट, 

Central Reference No. 7 of 1984 
हिन्दुस्तान जिंक लि0 , बन्दा लामोस्तु के प्रबन्धतंख से मम्मद एक औद्योगिक 

I PARTY 
विवाद नियोजकों और उनके कम कारों के मोच विद्यमान हैं ; 

The General Secretary . the Bellary District Mysore 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देणित 

Minerals Mines Workers Union , Turanagar , Post 
करना बांछनीय समझती है; 

Office Sandur Taluk (Karnatuka ). 
Tat:; ne fit, aftutfor fagte afafanua , 1947 ( 1947 

V8. 
41 14 ) T NIET 7-4 FC Er* 10 34 -41 .1 ( i) # 

II PARTY 
( 7 ) ART ST AFFITTŤ FT STUTT FT , & salfita 37f8 6 Tot 

The Agent, M / s. Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd ., 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम . श्रीनिवास राव होंगे 

Taranugar, Post Office Sandur Taluk , Bellary Distt., 

Mysore Ştate . 
जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उपन अधिकरण 
को म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

APPEARANCES ; 
gefi 

For the I Party - Sri V . K . Ramakrishna, Vice President. 
" क्या अगनीगुण्डाला लैड प्रोजेक्ट, हिन्दुस्तान जिंक लि . , अन्दालामोन्तु 

For the II Party — Sri N . S. Prasnd , Advocate , Rangalore. 
के प्रबन्धन की ड्रिलर- एवं -ब्लास्टर, श्री एम . वेंकटेश्वल को बर्खास्तगी 

AWARD 
मा छपष्ट देने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित 

By Order No. L - 29011 /40 /73 - LRIV / D . III dated 10 -2- 1984 
कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? " 

the Government of India has mude the present reference 

on the following points of dispute - 
(do 5577-29012 /58 /83- 84- 3 (at)] 

( 1 ) Whether all the einployees are entitled to bonus for 

the accounting years 1971 -72 and 1972-73 and what 

is the quantum of bonus they are entitled to ? 
point TT, TT ofert 

( 2 ) Whether the fixation of Shri C . K . Bhaskar, Com 

pressor Operator, in Grade JI needs review and 
New Delbi, the 3rd May , 1984 

consideration ? If so , to what l elicf he entitled 

and from what date . ? 
ORDER 

2 . Notice has been issued for appearance of the parties. 
. S . O . 1763. — Whcreas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists betweco the employers in 

3. Today, Sri N . S . Prasad has filed a joint merno and 
relation to the management of Agnigundala Leud - Project, submitted that an award may be rassed in terms of the 
Hindustan Zinc Ltd ., Bandalamoitu and their workmen in settlement. 
respect of the matters specied in the Schedule hereto 

4 . The contents and execution of the settlement are ad 
annexed ; 

mitted . From the terms of the settlement, it appcars that 

Sri C . K . Bhaskar has been paid some ex -gratin amount - 
And Whereas the Central Government considers it desi 

equal to one month s pay of Rs. 585 and that he has settled 
rebel 10 refer the said dispute for adjudication ; 

the dispute . Regarding the claim for bonus the workmen 
Now therefore , in cxercise of the powers conferred by 

have withdrawn the demand . I find that the settlement is 
section 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 

in the interest of workmen and it deserves to be accepted . 
10 of thc Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

5. In the result, an award is passed in terms of the 
Central Goverompt hereby constitutes an Industrial Tri 

settlement. The settlement shall form part of the award . 
bunal of which Shri M . Srinivasa Rao shall be the Presiding 
Officer, with headquarters at Hyderabad and refersthe said 

(Dictated to the stenogçapher , transcribed and typed by 
dispute for adjudication to the said Tribunal, 

him and corrected by me) . 
SCHEDULE 

B . N . LALAGE , Presiding Officer 
Whether the action of the management of Agnigundala 

[No. L -29011 /40 / 73- LR .IV /D . III ( B )] 
Lead Project,Hindustan Zinc Ltd ., Bandalamottu , in award 

NAND LAL , Under Secy . 
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2 .Whether all the employees are entitled to bonus for 

the accounting years 1971- 72 and 1972 - 73 and 
what is the quantum of bonus they are entitled 
to ? 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , BANGALORE 
Reference No. 4 of 1973 

BETWEEN 
M /s . Tungabhadra Minerals Private Ltd . Taranagar 

B . P . O . Sandur Taluk , Bellary District Karnataka 
State . 


3 . Whether fixation of Grade II to Shri C . K . Bhaskar 

needs review and consideration ? If so , to what 
relief is he entitled and from what date ? 


AND 


Whereas the management of Tungabhadra Minerals Pri 
vate Ltd . has filed a Writ Petition No . 1464 of 1974 in 
the High Court of Karnataka at Bangalore questicning the 
legality of the reference of the above dispute for industrial 
adjudication ; 


Bellary District Mysore Minerals Mines Workers Union , 

Sandur. 


Whereas the Hon ble High Court of Karnataka at Banga 
lore , in its decision dated 3rd day of August 1983 has held 
that there was no dispute at all in respect of retrenchment 
of 18 workmen with effect from 9 - 6 - 73 and 128 workmen 
w .e .f . 18 -6 - 73 and allowed the Writ Petition by setting 
aside the reference made by the Central Government in res 
pect of retrenchment of workmen mentioned above . 


The Government of India , Mirtistry of Labour, vide Noti 
fication No. L - 29011 / 40 / 73- LR - IV dated 29 - 9 -1973 has 
referred the industrial dispute between the above mentioned 
parties for adjudication . Both the parties hereby submit 
that they had discussed the issues and came to an under 
standing and signed a memorandum of settlement dated 
2 - 1 - 1984. While submitting a copy of the memorandum 
of settlement boih the parties pray the Hon ble Tribunal to 
give a consent Award keeping in view the terms of the . 
settlement. 
On behalf of the Management of 
M /s. Tungabhadra Minerals Private Ltd .: 

( K . V . SATHYANARAYANA ) 

Personnel Officer 
On behalf of the Bellary Dist. “Mysore · . 
Minerals Mines Workers Union : 

( V . K . RAMAKRISHNA ) 
Vice -President. 
( T . N . SHIVASANKARAN ) 

General Secretary .. 
Bangalore, 
Dated : 2 - 1- 1984. 


As regards the second demand viz . payment of bonus. 
for the accounting years 1971 -72 and 1972 - 73. the Union 
stated that M / s . Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd . is a . 
successor of the business of M / s. Mysore Minerals Lid . 
and was required to pay bonus for, the accounting years 
1971- 72 and 1972 -73 as per the provisions of the Pay 
ment of Bonus Act, 1965. The Management on the 
other hand stated that the Company M / s . Tungabhadra 
Minerals Pvt. Ltd . was incorporated on 27 - 4 - 71 and com 
menced the business operation from 14 -6 -71. The Com 
pany is a legal entity registered under the Indian Companies 
Act 1956 . With a view to establish an Iron Ore based 
Industry after detailed exploration of the deposits and pre 
pration of Project Report in order to facilitate the main 
objection . The Company started the mining operations and 
supplied ore to Minerals and Metals Trading Corporati n 
of India Ltd . on behalf of Mysore Minerals Ltd . In the 
circumstances, they stated that they cannot be considered 
as the Surcessor of the business of Mysore Minerals Ltd . 
Further , the company has not taken over the Assets and 
Liabilities of Mysore Minerals Ltd . which is run by the 
Government of Karanaka . The Management, therefore , 
stated that they are not required to pay bonus for the 
accousting years 1971 - 72 and 1972 - 73 in view of the 
protection under Sec . 16 ( 1A ) of Payment of Bonus Act 
1965. They , however , stated that they have started paying 
minimum bonus as per the provisions of P . B . Act . For 
the, accounting year 1982 - 83 they are paying bon s at the 
rate of 2007 of the gross wages by the end of Tanuary 
1984 ( approached appropriate authorities for exten ling time 
limit from 30th November 83 to 31st January 87 ) . 


Memorandum of Settlement under Sec . 2 ( p ) of Industrial 
Disputes Act , 1947 in the industrial dispute raised by Bellary 
District Mysore Minerals Mines Workers Union , regarding 
alleged illegal retrenchment of 18 workmen w .e .f . 9th June 
1977 and 128 workmen w .e . f . 18th June 1973 ; payment of 
bonus for the accounting years 1971- 72 and 1972- 73 and 
fixation of Grade II to Shri C . K . Bhaskar , Compressor 
Operator . 
PRESENT : 
Representing the Management of 
Tungabhadra Minerals Ltd . : 
Shri K . V . Sathyanarayana , 

Personnel Officer . 
Representing the Bellary Dist . Mysore Minerals 
Mine Workers Union : 


1 . Shri T . N . Shivasankaran , 

General Secretary . 


2 . Shri V . K . Ramakrishna , 

Vice -President . 


Short Recital of the Case 


As regards review of fixation of Grade II to Shri C . K . 
Bhaskar, Compressor Operator , the Union stated that Shri 
Bhaskar was not given Gr. I in the year 1972 although the 
other employee Shri Basha was given Gr. I w . e. f. 1 - 4 -72 . 

The Management stated that they have fixed Shri C . K . 
* Bhaskar in Gr. II w .e .f . 1 -4 - 72 after proper job evaluation 

and also merit - rating . However, in the year 1975 Shri 
Bhaskar was also promoied as Grade- I Operator based . 
on the progress and performance of the entployee. 

After referring the matters to the Tribunal, the NFanage 
ment and the Usion discussed bilaterally on different dates 
and finally on 2nd January 1984 and agreed to resolve the 
above dispute on the following terms : 

Terms of Settlement 
1 . In crder to have cordial industrial relations and 

keeping in view all the provisions of the Pavirsant 
of Bonus Act 1965, the Union agrees to withdraw 
thr claim for bonus for the a /c years 1971- 72 and 
1972 - 73 irrespective of the merits /demerits of the 

demana riade by the Union earlier . 
2 . The Management of M /s. Tungabhadra Minerals 

Ltd . agrees to pay one month s salary of Rs. 585 
as ex - gratia to Shri C . K . Bhaskar Compressor 
Operator, on or before 31- 1 - 1984. In view of 
the above , the Union agrees not to prosz their 
demand for review of fixation of pay of Shri C . K . 
Bhaskar and to place him in Gr. I w .e .f. 1 - 4 - 1972 . 


Whercas the Government of India , Ministry of Labour, in 
exercise of the powers conferred by section 7A and clause 

( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Dis 
· putes Act , 1947. constituted an Industrial Tribunal with 
headquarters at Bangaiore and referred the dispute for 
adjudication on the following issues : 


1 . Whethrr the action of the management in retrench 

ing 18 workmen on the 9th June, 1973 and 128 
workmen on tse 18th June 1973 is legal and justi 
fied ? If not to what relief are the affected work 
men entitled ? 
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3 . Both the parties agree io file this ismoranduin of ile 110 questions which had not licen icuched Mon by thet 

Set: lenicni hoiuro che tion industri Tuunal . I 1991 for indiul:Calli014 . This has licen lurrbered as · 
Pangalore we par for issning ( en 11 % ! ic : Rii " ! . Ilie 11 ques ;10 . 5 rele re by the 

Central Government in the present reference which is nym 
Dated at Bangalore this 2nd day of Janúary 1984. 

bered as Central Reference No : 7 / 84 is the two came ques 

tions 2 and 3 of earlier Central Ref. 4 / 73 . 
On behalf of the Management of 
M /s . T !! . . . alr fircirls 1 d 

Both the parties have already settled the dispute referred 
( K . ! . 91TY I \ IRIYAVA ) 

to in the present ref. 7 /84 as per the settlement dated 2 - 1. 84 

filed in Central Ref. 4 /73. Thus there is no dispute that 
On bebalf of the Bellary Dist. Mysore . 

is surviving between the I and II, party which require ad 
Minerals Mine Workers Union . 

judication . 
( T. N . SHIŅASANKARAN ) 
( V . K . RAMAKRISHNA ) . 

• Therefore it is prayed by both the parties that this Hon ble 

Tribunal may close the present reference as not surviving 
Witnesses : 

in view of the settlement arrived at between the parties on 

2 - 1 - 84 and filed in Central Ref. 4 / 73 before this Hon ble 
1. [J . Kanakiah Regional Labour . Corinissioner Tribunal for passing an award in terms of the settlement. ., 
( Central). Bangalore} . 

I Party : 
2 . (S . M . Kurup , Office Superintendent, Office of the 

On behalf of the Bellary District Mysore 
Regional Laboui Commissioner (C ) , Bangalore ] 

: . Minerals Mines Workers Union . 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BANGA 

( V . K . RAMAKRISHNA ) 
. LORE 

Vice President. 
Central Ref. No. 7 / 1984 

II Party : 
BETWEEN 

On behalf of the Management of 
The General Secretary. 

M / s. Tungabhadra Minerals Limited . 
The Bellary District Mysore Minerals 

( K . V . SATHYANARAYANA ) , . 
Mines Workers Union , 

Personnel Officer . 
Taranagar. 

I. Party 
· Vs . 

votre partit, 17 rf, 1984 . 
Tungabhadra Minerals Limited 

II Party 

: 3T0 1767 . - orante 4 77 F ATHTET TH 97 
JOINT MEMO 

कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद · अधिनिल.. 
The Central Government had made earlier Central Ref . 

1947 ( 1947 of 14.) FRETTI2 213 ( ) # 39775 
No. 4 / 73 by order dated 29 - 9 -73 to this Hon ? ble Tribunal. 

( II ) 2 , 5977TT 7 STATUT # 4727 7TETT E * * Harta # 
The following three questions for adjudication : 

. Brfargarh İETT 103To 4631 Tita 9 FC TFT, 1983 OTT ! 
1. Whether the action of the Management in retrench 

लौह अयस्क खमन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 9 
ing 18 workmen on the 9th June, 1973 , and 128 . 

. . दिसम्बर 1983 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा 
workmen on the 18th June, 1973 is legal and justi- . 
fied ? . If not, to what relief are the affected work -, sfog far ; TT ; 
men entitled . 

etavis 
. 

2 . Whether all the employees are entitled to bonus for 
w 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि 
the accounting years 1971- 72 and 1972-73 and 
what is the quantum of bonus they are entitled to : HTF air site terrafer fram TETIT STATT sparent ; 
to ? 

377 37a , terifieri frais fefTH , 1947 ( 1947 47 14 ) . 
. 3 . Whether fixation of grade II to Sri C . K . Bhaskar . 

of T1 2 aus ( 7 ) stars ( 4 ) 
needs review and consideration ? If so , to what 

TTT OTTT YTT 
relief is he entitled and from what date ? 

शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उका उद्योग को उक्त अधि 

नियम के प्रयोजनों के लिए 9 जून, 1984 से छ: मात की और कालावधि 
The II party had challenged the above reference iNo. 4 / 73 के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 
in W .P . No . 1464 / 74 on the file of the High Court of Kar 
nataka . The Hon ble High Court by its judgement of 

[970 (H0 - 11017/8 /81-51- 1. ( ) ] 
3 - 8 - 83 quashed the reference in so far as the first question 
and thus the remaining questions had to he adjudicated 
upon . 

New Delhi, the 17th May, 1984 
• After the order of the High Court con : iliation ! . I . cings 
were started by the Regional Labour ( emisione ( ciile S . O . 1767. Whereas theContral Government having been 
ral ) Bangalore on the remaining two 4 18 Mon . , in the satisfied that the public interest so required had , in pursuance 
parties arrived at a settlement and signed the some on , of the provision of sub - clause ( vi ) of clause (n ) of Section 2 
2 - 1 - 1984 before the Regional Labour Commissioner ( Cent of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), declared 
ral) Barigalore settling be dispute as follows : Copy of . by the notification of the Government of India in the Min stry , 
which is annexed to this Memo. . 

of Labour No. S . O . 4631 dated the 9th December , 1983 , 

the iron ore mining industry to be a public utility service 
Both the I party and I1 party have filed joint memo in 

for the purposes of the said Act , for a period . of six months, - 
Central Ref. 4 / 73 and prayed that an award be passed in from the 9- 12 - 1983 ; 
terins of the settlemeni dated 2 - 1 - 84 before this Hon ble 
Tribunal. 

And , whereas, the Central Government is of opin on that 
In the meantime the Central Government has hy their public interest requires the extension of the said period by 

. 
order dated 

a further - period of six months; 
10 - 2 - 1984 referred to this Hon ble Tribunal 


เola 


. 


- 


her 


· 


[ भाग II - ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 2, 1984 / ज्येष्ठ 12, 1908 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub - clause ( vi) of clause (n ) of Section 2 
of the Industrial Disputes Act, 19.17 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby, declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act, for a further 
period of six months from 9 - 6 - 1984 . 


[ No. S-11017 / 8 /81- D.I( A)] 


मई दिल्ली, 21 मई, 1984 


का० आ० 1768: - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो माने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( इ ) के उपखण्ड ( vi ) के 
उपबंधों के अनुसरण में भारत मरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का आ० 4728 तारीख 2 दिसम्बर , 1983 द्वारा कोल उद्योग 
को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 2 दिसम्बर , 1983 से छ: माम 
की कालावधि के लिए लोक उपयोगी मेवा घोषित किया था ; 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उस्त कालावधि 
को छ: माम की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है । . 


अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के मई ( ब ) के उपखफा ( vi ) के परंतुक धारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उन अधि 
नियम के प्रयोगों के लिए 2 जून, 1984 से छ मास को और काला 
वधि के लिए लोक उपयोगी सेव घापित करती है । 

[ फा० एम - 11017/ 13/ 1981- ही -1 (ए )] 

एस. एच . एम . अग्यर, अवर सचिव 


का आ० मण्या 2884 द्वारा प्रकाशित अधिमुना में निम्नलिखित मंशोधन 
करती है, अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में कम संख्या 2 तथा 10 के सामने निम्नलिखित 
रखा जायेगा, अर्थात् :---- 

" 2. कल्याण आयुक्त , 

श्रम कल्याग मंगठन , 
भारत सरकार, 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, 
( श्रम विभाग ) , 
5 -52 गली संध्या- 8, 
हशिगंदा , 
हैदराबाद 

--- उपाध्यक्ष ( परेन ) " 
10. कल्याण प्रशासक , 

श्रम कल्याग संस, 
कालिदा,जिना नेनार, 
आन्ध्र प्रदेश , 

ममित्र (पवेत ) " 
[ फा० मंछा ० यू- 1 8 0 1 2/2/ 80-एम० [[ l उमस्यू - II ) 

New Delhi, the 17th May, 1984 
S . O . 1769 .- --In exercise of the powers conferred by section 
4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act , 1946 ( 22 of 
1946 ) read with rule 3 of the Mica Mines Labour Welfare 
Fund Rules, 1948 , the Contral Government hereby amends 
the notification published vide S . O . number 2884 at pages 
3490 -91 of the Gazette of India , Part -II , Section 3 , Sub - sec 
tion (ii ) dated the 17th October , 1981, as under : -- - 

In the said notification , at serial number 2 and 10 , the 
following shall be substituted, namely : 
" 2 . Welfare Commissionor 

Labour Welfare Organisation , 
Government of India , 
M nistry of Labour & Rehabilitation 
( Department of Labour ) 
5 -52, Street No. 8 

Hubsiguda , Hyderabad---- - - Vice Chairman 
( ex- officio ) " 
" 10. Welfare Administrator , 

Labour Welfare Organisation , 
Kalichedu, Distt. Nellore , 

Andhra Pradesh Secretary . 
( ex-officio ) " 

[ F. No . U- 18012 / 2180 - MIII / W.IT ] 
का आ० 1770. - - केन्द्रीय सरकार, लोह अयस्क खान , मैगनीज 
अयस्क तथा क्रोम अपस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम , 1978 के 
नियम 3 के साथ पठिन लौह अयस्क खान, मैगनी अपस्क खान तया 
क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1976 ( 1978 का 
61 ) की धारा 6 द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत 
के राजपन्न के भाग II , खंड 3, उपखंड ( ii ) , दिनांक 3 अक्तूबर , 1981 
के पुण्ठ 3334 तथा 3335 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय 
की अधिसूचना संखया का आ० 2692 में निम्नलिखित संशोधन करती 
है, अर्थातः - - 

उक्त अधिसूचना में क्र० संख्या -10 के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा , 
अर्थात्: - - 

" 10. श्री जी०डी०सिंह, 

संयुक्त निदेशक , कच्चा माल व खान के , 
लोहा व इस्पात अनुसंधान व विकास केन्द्र , 
डाकघर हिन्डोरानडों , 
रांची -834002 " 

[ सं०यू० 23017 ( 10 )/ 80-एम . IV/ न्यू II] 


New Delhi , the 21st May, 1984 


S . O . 1768 . - Whereas the Central Government having teen 
satisflod that tho public interest so required haci, in pursuance 
of the provisions of sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 
2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , declared 
by the notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour S. O . No. 4728 dited the 2nd December , 1983, 
the Coal Industry to be public utility service for the pur 
poses of the said Act, for a period of six months from the 
2nd December , 1983%3B 


And whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
& further period of six months; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section ( 2 ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) . the 
Central Government hereby declares the sait industry to 
be a public utility service for the purposes of the soiu Act. 
for a further period of six months from the 2nd June , 1984. 


[ No, S- 11017{13/ 81 - D .I( A ) ] 

S. H. S. IYER. Under Secy . 


नई दिल्ली, 17 मई, 193 ! 


का आ . 1769.--- केन्द्रीय सरकार, अभ्रक खान श्रम कल्याण 
निधि नियम , 1948 के नियम 3 के माथ पठित अभ्रक वान श्रम कल्याण 
निधि अधिनियम , 1946 ( 1946 क . ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग करते हए , भाग्न मे गनपत्र के भाग II खंड 3, 
उपखंड ( 2) , दिनांक 17 अक्तूबर, 1981 के पुष्ठ 3490- 91 पर 
216 GI/ 84 -- 13. 


विधि विधान १० मिन केनाम पाउन या माल भर मावा 


. 
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[ PART II . SEC. 3(ii)] 


S. 0 , 1770 ... -In exercise of the powers conferred by section 
6 of the Iron Ore Mines , Manganese Ore Mincs and Chrome 
Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976 ) yead 
with rule 3 of the Iron Qre Mines Labour Welfare Fund Rules 
1978, the Central Government hereby makes the following 
amendment in the notification number $ . O . 3021 published 
at page 3057 of Part-II section 3 , sub -section ( ii ) of the 
Gazette of India dated the 28th August, 1982 ; 

In the said. notification, against serial number- 10 , the 
following shall be substituted, namely : 


मई लिल्ली , 17 मई 1984 
फा० आ . 1771 -- मसर्स टाटा एमपोर्ट म लिमिटेड, [ ( लेदर 
विविशन ) , देवाम- 455001 ( मध्य प्रदेश/ 2798 )] जिसे हमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयरध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 की उप-धारा ( 2-क ) के 
अधीन शूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है : 


Shri G . D . Singh , 
Joint Director, 
Centre for Raw Materials & Mines, 
Research & Development Centre for 
Tron & Steel, P .O . Hinoo , Doranda , 
Ranchi-834002 . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , उक्त 
स्था पन जीवन बीमा के स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे 
है और ऐसे कर्मचारियों के लि ! ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल है । 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अत: केवीप सरकार, उस अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा 
( 21 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे आबस 
अनूनको में विनिर्विष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की 
अवधि के लिए उमा स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रपन मे छूट देती है । 


[ No. U - 23017 / ( 10) / 80 - MIV / W .ITI 


अन सूची 


मा . आ . 1771--- केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान , मंगनीज 
अयस्क म्यान मया क्रोम अयस्क खान , श्रम मंत्रालय , श्रम कल्याण निधि 
नियम , 1978 के नियम 3 के साथ पठिन लौह अयस्क खान , मंगनीम 
भयम्क खान , तथा क्रोम अयस्क खान , श्रम कल्याण निधि 
अधिनियम , 1976 ( 1976 का 61 ) की धारा 5वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हा , भारत के राजपत्र के भाग II , खंड 3, उपा ( ii ) 
दिनाक 12- 9-1981 के पृष्ठ शून्य पर क्रमांक 2415 पर प्रकाशित 
अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करनी 
है , अर्थात् :- - 

उफ्त अधिसूचना में क्रमांक 3 के मामने निम्नलिखित रखा जाएगा , . 
अति:--- 
" 3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय ) , 

भारत मरकार, 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय , 
( श्रम विभाग ) 
6 / 7 केसेन्ट रोड , 
हाई प्राउंडम , 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त , मध्य प्रदेश ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐमा लेखा रांगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निविष्ट करें । 
. 2. मियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
पन्द्रह दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उप-धारा ( 30 ) के बण ( क ) के अधीन समय- समय पर 
निर्दिष्ट करें । 


मंगलोर- 56000 1--- केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि ( पवेन ) 
[ फा० सं० यू- 23 017/8/ 80-एम . IV/ सम्ल्यू fi ] 

फंवर राजिन्द्र सिंह, अवर सचिव 


S .O . 1771. - In exercise of the powers conferred by section 
5 of the Iron Orc Mines and Manganese Ore Mines and Chrome 
Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 ( 61 of 1976 ) 
read with rule 3 of the Iron Ore Mines , Manganese Ore 
Mincs and Chrome Orc Mines Labour Welfare Fund Rules 
1978 , the Central Government hereby amends the notifica 
tion dated the 13th August , 1981 published vide S . O . No . 
2415 nt page Nil of the Gazette of India Part II, Section 3 . 
Sub -section tii ) dated the 12th September , 1981 . 


3. जीवन बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुम किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय , 
लेखाओं का अग्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय आषि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित जीवन बीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें स शोधन किया जाए, तब उस 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी 
उनको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहने 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है जो , नियोजक , 
जीवन बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त वर्ष करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम की संदल करेगा । 
____ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्ममारियों को उपलब्ध फायदे महाये 
जाते है तो , नियोजक जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्म वारियों को उपलव्य 
फायदों में समुचित रूप से वृद्धि करने को व्यवस्था करेगा , जिससे कि काम 
चारियों के लिए जीवन बीमा स्कीम के अवोन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय है । 

7. जीवन बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्देय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगा, जब वह उक्त स्कोग 
के अधीन होता तो , नियोजफ कर्मचारी के विधिक कारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 


In the said notification , at serial number 3, the following 
shall be substituted , namely : - - 


" 3 . Regional Labour Commissioner (Central) 

Government of India 
Ministry of Labour and Rehabilitation 
(Department of Labour ) 
6 / 7 . Crecent Road, High Grounds , 
Bangalore- 560001. 

Central Government 
___ Representative ( ex officio ) 


[ F. No. U - 23017 / 8 / 80 - M . IV / W . II ] 
KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy. 
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of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Life Cover 
Scheme as approved by the Central Gover ment and , as and 
when amended , alongwith , a translation of the salicnt features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


8. जीवन बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रारेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व अन मोदन के बिना नहीं किया 

आएगा और जहां किसी संशोधन के से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकत 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अन मोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश उक्त स्थापन के कर्मचारी उक्त स्थापन 
की जीवन बीमा स्कीम के अधीन नहीं रह जाने हैं , या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति मे कम हो जाते 
हैं तो छूट रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो 
उक्त म्थापन झी जीवन बीमा स्कीम के अधीन नियत की जाए, प्रोमियम 
का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने 
दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक म 
की दशा में , उन मन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिवारिमों को जो 
यदि यह छूट न वी गई होती तो उका स्कीम के अन्तर्गत होते, मीमा 
फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


5 . Whercas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the suid Act, is employed 
in his establishment. the employer shall iminediately enrol 
him as a member of the Life Cover Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Avalaible to the employees under the Lifc Clover Schemy 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under tho said Schemo arc enhanced, so that the benefits 
available under the Life Cover Scheme are more favourable 
to the employees than the benefits admissible under the 
said Scheine. 


7 . Notwithstanding anything contained in tho Life Cover 
Scheme, if on the death of an employce the amount payable 
under this scheme be less than the amount that would be 
payable had employee been covered under the said Schemo, 
the employer shall pay the difference to the legal heir , 
nominee of the employec as compensation . 


12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन 
आने पाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो / 
विधिक वारिसों को बोमाकृत रकम का संदाय तत्परता से मुनिपिचत 
करेगा । 

[ संख्या एस -35014/120/ 81-पी०एफ०- 2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Life Covor 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner. Madhya Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely tho 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employcey to explain their 
point of view , 


New Delbi, the 17th May, 1984 


S. O . 1772. - Whereas Messrs Tata Exports Limited , ( Learn 
ther Division ) , Dewas- 455001 ( MP / 2298 ) ( hereinafter refer 
red to as the said cstablishment ) have applied for cxcinption 
under sub- section (2A) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 
1952 ) ( hereinalier referred to as the said Act ) ; 


9 . Where for any reason, the employees of the snid 
establishment do not remain covered under the Life Covor 
Scheme of the said establishment, or the benefits to tho 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 
___ 10 . Where, for any reason , the employe[ fails to pay 
the premium etc . within the due date , as fixed under the 
Life Cover Scheme of the said establishment, and the policy 
is allowed to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And , whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Life Cover Scheme of the 
said establishment in the nature of Life Insurance which 
are more favourable to such employees than the benefits 
admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 


11. In case of default if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deccased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer. 
_ 12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee / legal heirs entitled for it . 

[ No . S-35014 ( 120 ) / 81- PF . II] 


Now therefore, in cxciciic of the powos concured by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto . 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scherne for a period of three years . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishinent 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madhya Pradesh , inaintain such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to timc. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month. 


नई दिल्ली , 19 मई, 1934 

शुद्धि- पन्न 
का० आ . 1773 : - - भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, उप 
( ii ) , तारीख 1 अक्तूबर, 1983 के पृष्ठ 3833 पर प्रकागिर भारत 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना म० का० आ . 3730, तारोत 
20 सितम्बर, 1983 में दूसरी पंक्ति में , " 6/14/ 1 बो " के स्थान पर 
" 6/1ए-1 श्री " पढ़ें । 

[ सं० एम- 35017/ 69/ 83- नि . Ily 
ए० के० भट्टराई, अपर सचिव 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Life Cover Scheme, including maintenance of Accounty , 
submission of returig, payment of insurance premia , transfer 


- 


- 
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(Department of Labour ) 

to proceed on leave . Thus the petitioner contacted the 

XEN Personnal Diyn .. who instructed the S . D . O . Admn., to 
New Delhi, the 19th May, 1984 

rcgularise his service and record his attendance , but instead 

of showing any contructive response , the Executive Engincer 
CORRIGENDUM 

Electrical Divn .. No, IV struck off his name from the rolls 

w .ef, 26 - 8 - 76 . It was avered that otter wise also , the trans 
S . O . 1773 . - In the notification of the Government of 

fer was bad in the cye of law because in the Electrical Divn . 
India in the Ministry of Labour S . O . No. 3730 dated 20th 

he was enjoying the bencfits under the scheme relating to 
September , 1983 published in part 11 Section 3 , Sub -section 

Employees I rovident Fund which was not available in the 
( 11 ) of the Gazette of India dated 1st October 1983 at page 

Township Divn , and no notice under Section 9 - A of the 
3833 in line 4 , for the words " 6 / 14 - 1B " read "6IA - IB " . 

Act had been given to him to effect the service conditions . 
(No . S .35017168 !83- P . F . Il ] 

3 . Forced by the Circumstances, the petitioner filed a 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . service appeal which also proved futile and, thus, he lained 

an Industrial dispute ; but as the same could not be settled 

amivably despite the intervention of the A . L . C . ( C ) during 
New Delhi, the 18th May , 1984 

the Conciliation proceedings , hence the Reference . 
$ . Q . 1774. In pursuance of section 17 of the Industiial 

4 . Rexisting the proceedings the Management denicu any 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

impropriety or illcganity in their ection in striking of the 

pelilioner s name froin their follş . jt was contenucd that u 
ment Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dis 

prior notice under section 9 - A was issued on 9 - 1 - 1976 dec 
pute between tho employers in relation to the tnanagement 

laſing him as " surplus" and thus clearing the passage for 
of Bcus Sutlej Link Project and their workman which WILS 

his transier to any other place in the Project even where 
received by the Central Government on the 8th May , 1984. 

the E . P . F . scheme was not applicable . It was alleged that 

the petitioner had refused to accept h s transfer card to 
BEFORE SHRI I. P . BASISHTH , PRESIDING OFFICER , the Township Division w .c .f. 1 - 7 - 1976 and so the same 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , was sent to the conrerned : Executive Engineer by post who , 

huwever, reported back that the petitioner was not required 
CHANDIGARH 

therc . Accordingly on 8 - 7 - 1976 he was transfered to the 
Case No. I.D . 49 / 1993 ( CHD ) 124 /1981 (N . Delhi) 

Gatte Errection Division but as he did not report there for 
duty so he was trcated as absent and a notice to this effect 

pasted on the Notice Board . Elaborating their version , the 
PARTIES : 

Management ploaded that the petitioner had appeared in the 
Employers in relation to the management of Beas 

Office for short durations on 29 - 7 -76 . 13 - 8 - 76 ; 19 - 8 -76 and 
Sutlej Link Project, Sundernagar, 

25- 8 -76 but clid not join duty and also refused to receive 

the Transfer Cạrds; so much so that on 30 and 31 August. 
AND 

1976 letters were issued to him with a caution that either he 

should report on duty or it would be rssumed that he had 
Their Workman _ Shri Krishan Dev . 

voluntarily abandoned his job . But all this exercise proved 

Tutile and so under the orders: dated 15- 9 - 76 passed by the 
APPEARANCES : 

Executive Engineer Div . , No. IV his name was struck off 
For the Employers - S / Shri M . K . Bohra and R . L . 

the rolls by virtue of Section 14 ( a ) of the Certified Standing 

Order w .o .f , 26 - 8 - 1976 . 
Dogra. 
For the Workman - Shri M . S . Toggar, 

5 . Since the pleadings of the parties were found fully 

convered under the term of refercnce, therefore, they were 
Beas Sutlej Link Project STATE : Himachal Pradesh . 

called upon to adducc evidence in support of their respective 

versions. Accordingly , the management examined their XEN 
AWARD 

( Per ) Shri Narinder Singh whereas the petitioner himself 

appeared in the witness box . Of course both the parties also 
Dated , the 2nd of May , 1984 

produced a few documents of the admitted nature. 
The Central Government Ministry of Labour, in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

6 . On a careful consideration of the entire material on 
of the Industrial Disputes Act, 1947. hereinafter reforred to 

records and hearing the partics I am not inclined to sustain 
as the Act, vide their Order No . L -42012 (19 ) /81- D .II ( B ) 

the Management s action in terminating the petitioner s 
dated the 26th of August 1981 read with S . O . No . S - 11025 

services Linder the impugned order dated 15- 9 - 76 [Ex. K12 ] 
( 2 ) /83 dated the 8th of June . 1983 referred the following 

prinarily because it is based on the assumption of his cul 
Industrial dispute to this Tribunal for adjudication . 

pable absence from July for a period of more than ten 

days W .c .f , 26 - 8 - 1976 whereas no enquiry of fact was over 
" Whether the action of the employer in relation to 

undertaken by the Dept. on joining him in the proceedings 
Beas Sutlej Link Project is justified in striking off 

even though it had through out been a matter of dispute 
the namc of the workman Shri Krishan Dev , Pain 

between the parties as to whether the petitioner was deli 
ter , from their rolls Amounting to termination of 

berately avoiding the Transfer Orders or his Supervisory 
hiy service with effect from 26 - 6 - 1976 ? (sick ? 

officers wero toying with him on the pretext of his transfer 
26 - 8 - 1976 ) ? If not, to what relief is Shri Krishan 

froin one Division to the other on different occasions , 
Dey cntitled ? " 

Amongst others, letter Ex. R6 is crucial in the sense that it 

contained a direction from the S .D . O . Admn., to his counter 
2 . Brief facts of the caso , according to the petitioner . part in the Electrical Sub . Divn , for marking the attendance 
Workman , are that he was working as a Painter under the of the petitioner in the 2nd shift w .e .f . 25 - 8 - 76 as per 
control of Executive Enginees Electrical Divn . No, 4 at order of the Executive Engineer , nieaning thereby that atleast 
BSL Project Sundernagar up to June 1976 on 1 - 7 - 1976 at that stage the Dept . had realised that there was some 
when ho went to attend Juty , the S . D . O . Admn., informed force in his stand that he was not being assigned any duty 
him that he had been transferred to the Township Division and entered in the attendance Register inspite of his persis 
and therefore , he should report there. However , the S . D . O . tent efforts. The inference draws implied 
did not issue him the Transfer Card on the pretext that it 

support even 

from the impugned order which is absolutely silent regard 
had already been despatched by post. But when the petitioner ing the petitioner s alleged absence prior to 26 - 8 - 76 even 
contacted the XEN of the Township Divn , he was dismayed though a case to this effect was sought to be built up in the 
to know that no guch Transfer Card had been received by 
them . 

pleddings and propogatel through a number of office orders . 
This confused state of affairs caused grave prejudice 
to the petitioner in the sease that his attendance was not 

7. The learned representative of the management drew my 
marked in the either of the Divisions" . He, therefore , agajn attendance towards, their correspondence with the petitioner 
contacted the S . D . O . Admn ., and Executive Engineer Divn ., contained in the documents Ex. R7. R8 and R9 revealing 
No. IV for regularisation of his service but this time he was " inter- alia " that time and again letters were written to the 
asked to report in Gato Erection Division for duty and sinrc politioner that he was unreasonably avoiding the Transfer 
no post was available for him there also , so he was adviscd Orders, rather he was defaulting in joining duty and expos 
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ing himself to the risk of termination on the assumption of 
voluntary resignation ; so much so that in the letter Ex . R8 
it wag categormally emphasised that on his failure to report 
on duty by 4 - 9 - 76 , he was likely to lose bis job . It was thus 
argued that sinco there was a stark failure on the part of 
the petitioner to report for duty, therefore the Management 
was fully justified in striking off his name from the 10 !!S 
by virtue of Section 14 ( a ) of the Certifica Standing Ordı is . 


ment Industrial Tribunal. Chandigarh in the industrial 
dispute betwcen the employers in relation to the management 
of Bhakra Beas Management Board and their workmep 
which was received by the Central Government on the 8tb 
May , 1984 . 
BEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

CHANDIGARH 


Cuse No, I.D . 142 / 81 (N . Delhi) 87 /83 CHD 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bhukra 

Beas Management Board -Nangal Township -Punjab . 


8 . lospite of seeming attraction , the submission failed 10 
carry conviction with me because non of the afoiesaid 
letters can be magnifica in isolation on divorcing the attendant 
circumstances. Letter Ex, W - 7 was written by the XEN 
Persoanal Divn . to bis counter part in the Gate Errection 
Division on 27- 7 - 76 , advising him to refrain from harassing 
the petitioner any more . In the sanie sequence , iho author 
pointed out that the Dept. was bound to assiga him duty 
and that there was no force in the pretext that there was no 
scope of his absorption in the painter s trade to which he 
bcionged. No Qution was taken on this letter till 13 - 8 - 76 
waen the letter Ex . W - 8 was addressed to the petitioner by 
thç S . D . O . Admn., containig a veiled threat to do away 
with his services in case of his failure to report at Pung on 
or before 20 - 8 - 76 , for receiving the transfer order from 
the Executive Engg . Electrical Divn . No. IV for Gate Errec 
tion Divn . I fail to understand as to what prevented the 
S . D . 0 . Admn., in desputching the Transfer oriler also along 
with his letter ; Anyway the petitioner lost no time in reply 
ing to the said letter and sent application Ex. W - 9 dated 
16 - 8 - 76 cxpressing his willingness to attend the offico to 
recoive the Transfer Orders , simultaneously he also prayed 
for tbe regularisation of his services for the period when he 
Was being shuttlo cocked from one oflice to the other . His 
letters, Ex, W - 10 dated 19 - 8 - 76 further reveals that they did 
attcnd the office on that date but was not given iny Transfer 
Oriers , and that was how that he contacted the XEN Lloc 
trical Divn . No. JV . Sundernagar who advisçi his counter 
part Shri K . V . Motwani per letter Ex. W - 11 dated 23- 8 - 76 
for petitioner s retention in his Divn , But no constructive 
action was taken and thus the petitioner was forced to issue 
Regd . Notice Ext. W - 12 lated 27- 8 -76 for being provided 
with duty . Similarly his efforts to seek redress by moving 
the higher authorities through . letters Ex . W . 15 and 16 dated 
6 -9 -76 and 13 - 9- 76 respectively , also appear to have fallen 
on deaf ears . 


AND 
Their Workmen Ganbarb Singh and another . 
APPEARANCES : 

For the Employers---- Shri K . L . Kaith , 

For the Workman - Shri R . K . Singb . 
Bhakra Bcas Management Buard 

Nangal- - Punjab 
AWARD 
Dated , the 3rd May , 1984 


The Central Goverenent Ministry of Labour in cxercise 
of the powers conferred on them under Section 1011 ) ( d ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter reforiod 10 
as the Act , per their Order No. L -42012 ( 25 ) /81- D . L ( B ) 
dated the 22nd of October , 1981 road with S . O . NO . S - 11025 
( 2 ) / 83 dated the 8th of June, 1983 referred the following 
Industrial disputo to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the demand of the workmen that S /Shri 

Gandharb Singh and Harbhajan Singh , retrenched 
firemen , be employed by the employer in relation 
to Bhakra Beas Management Board in view of 
Section 25- H of the Industrial Disputes Act is justi 
fied ? If so , to what relief the workmen at CD 
titled and from what date ." 


9 . Be that as it may, the aforesaid circumstances do indi 
cate that there was a bonafidic and triable dispute of fact 
ay to whether the petitioner was avoiding duty or was being 
forced by the powers that be to do so for the reasons better 
known to them ; and obviously tho truth could be known 
only after going in for an enquiry of fact on joining the 
petitioner in the proceedings. In short, a model and judi 
cious Management could not accept the exparte version of 
the supervisory Officers that he was cleliberately absenting 
himself from duty so as to apply the gullotine under Section 
14 ( a ) of the Certified Stunding Orders ; and since no such 
effort was made by the Respdt., therefore , one can rot 
possibly approve their action . 


2 . Bricf facts of the case, according to the petitioner / 
Workmen , arm that both of them were retrenched by the 
Respdt Board after putting in more than 2 years contiouous 
service as Fircmcn in late November 1969 duc to reduction 
in the cadre strength ; that their work and conduct had 
through out been upto the entire satisfaction of the Manage 
ment; and so much so that some of their reports were 
assessed as out- standing . It was avered that the Manage 
mcat recruited one Nank Cband son of Shri Shiv Ram as 
Fireman w .e .i 27- 9 - 1975 and promoted another 28 Work 
nien from the lower ranks to the cadre of Firemen w .c .f. 
5 - 9 - 1980 without considering their claims to employment as 
required under the mandatory provisions of Section 25 - H of 
the Industrial Disputos Act, 1947. They. thereforo , raised 
an Industrial Dispute which defled an amicable settlement 
despite the intervention of the ALC ( C ) during the Con 
ciliation proceedings and hence the Reference . 


10 . Accordingly , I set aside the impugned termination 
and direct for his forthwith rc - instatement. All the same 
the petitioner would not be paid any back wages because 
bis statement, recorded during the proceedings before me. 
indicates that he had through out boen gainfully employed ; 
and even though he tried to play smart by concealing som 
important information , yet ho stood exposed on the acid 
test of cross- cxamination that as a matter of fact, during 
the meanwhile he had been abroal ulso in search of licen 
pastures. 

11 . To conclude . I return my Award in favour of the 
pctitioner Workman for his qualified reinstatement in the 
light of my observations in the proceeding para , 


3 . Resisting the proceedings on all counts, the Manage 
ment questioned the propriety of reference for wapt of any 

existing or apprehended dispute . It was contended that 
otherwise also it was highly belated and bad for misjoinder 
and nonjoinder of necessary parties. On facts, it was con 
ceded that the petitioncry were retrenched w .e .f . 30 - 11 - 1969 
due to reduction in cadro strength and one Nank Chand 
was recruited as a Fireman iu the year 1975 , but this action 
was sought to be justified on the ground that his father 
Shiy Ram had died as a member of the Fire Crew and go 
ho was recruited on purely compassionate grounds as a 
policy matter cavisaged for the welfare of the Workmen . 
Similarly appointment of 28 additional hands as Firemeji iz 
the year 1980 was also not depied but it was explained that 
all of them were old guards and recruited from the surplus 
pool, on the basis of their experience . 

4 . In the light of pleadingy the following issue was framed 
over and above the tornis of reforence . 
1 . Whether the reference is legally infrm and incom 

petent as alleged ? O . P . R . 


Chandigarh , 
Dated : 2- 5- 1984 . 

I. P . VASISHTH , Presiding Officer 

[No. L -42012 / 19 / 81- D .II ( B ) ] 
$ . O . 1775 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Contral Govern 
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5 . In support of their respective versions, the parties 

10 . In my considered opinion , the judicial propriety calls 
adduced verbal as well as ducumentary evidence which I for striking a bulance ; since the Management wag guilty of 
have carefully persucd and heard them . My issue -wise dis violating the letter and spirit of Section 25 - 11 at the time of 
cussion and findings are as follows : 

making the departmental promotion as abovc ; therefore , 

under is legal fiction , it would be assumed that the peritioners 
ISSUE NO . 1 

had joined service immcdiately before their recruitment and 

to liat extent they will be deemed to be senior to be afore 
6 . The contention that there was neither way rending said promotees . But in so far as their claim for the wages 
nor apprehended dispute is completely devoid of forco is conceded I think that it will be going too far to burden the 
because had it been so , the Management would have straight public exchequor with an excessive fiscal liability for the 
away conceded to the petitioners demand , particulurly in period for which neither of the petitioner hud rendered any 
view of the common proposition that they were their ret service . To be preciso ends of justice would be sufficientiy 
renched employees and had put in a good quality of service achieved by awarding them it token monetary compensation 
before heing disengaged . Similarly it is a misconceived and , as such . I direct the Management to pay a consolidated 
notion to attack the maintainability of the reference on the amount ví Rs. 1000 to each of them . (Ry. One thousand 
ground of laches because the cause of action accrued to cach ) . 
the petitioners in the year 1975 when Shiv Ram was recrute 
and again in Septeinber 1980 when rankers were promote 

11. Thus to sum up my aforesaid discussion on the limited 
as Firemen in disregard of their preferential right en 

avail: bic ( ata and the points raised before ine, l return ny 
visaged by Section 25- 11 , 11 may be worth -while tu liite 

Award in favour of the petitioner Workmen in the light of 
that immediately thereafter a demand was raised by them my observations in the preceding para . 
and that was how that on the failure of the Con iliation 

CHANDIGARH , 
proceedings . Appropriate Government made the reference 
in the ycur 1981. It is beside the point that there is no Dated : 3 - 5 - 1984 . 
fixed limit under Act to bind down the aggreived Worknien 

I. P . VASISHTH , Presiding Oficer 
for raising their Jemand within a particular period from 
the point of accrual of course of action . I, Therefore , 

[No. 1.-42012 /25 /81- D . II ( B ) 
answer the issue against the Management. 

T . B , SITARAMAN , Under Secy. 
REFERENCE AND RELIEF 

New Delhi, the 16th May , 1984 

S. O . 1776 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
7 . At the risk of repetition , it may be pointed ont that Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
the petitioner s have claimed relief on two grounds ; firsily hereby publishes the following award of the Central Govern . 
that a raw hand named Nanak Chand was recruited by the ment Industrial Tribunal, No. 3 Dhanbad in the industrial 
Management as a Fileman in Scptember , 1975 , and secondly , dispute between the employers in relation to the management 
that they have also promoted 28 Beldar / Helpers to the post 

of Topoşi Colliery of M / s . Eastern Coalfields Ltd . and their 
of Firemen w . e. f, 5 - 9 - 1980 without affording them (pcli 

workmen , which was received by the Central Government 
tioners ) an opportunity of jeemployment within the perview 

on the 9tlı May, 1984. 
of Section 25- H read with Rulo 77 framed under the Act . 
Neither of these facta Wa controverted by the Management, 

BEFORE THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBU 
rather some explanations were projected to justifying the 

NAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 
action . 

Reference No. 44 / 82 
8 . However on an over all assessment of the situation , I 
ubi not inclined to sustain the Management s view point 

AND 
cven though I would not take the recruitment of Nank 

PRESENT ; 
Chand as a case of infringement of the legislative spirit of 
Section 25- H because his father had died accidently while 

Shri J. N . Singh , Presiding Officer . 
serving on duty and he was appointed on purely compassionate 
grounds to provide a sort of succour to the berieved family PARTIES : 
who had lost their bread earncr . But all the same the 
Management had no legitimate icason , to over look the 

Employers in relation to the management of Topoyi 
claims of the petitioners while promoting the junior tankers 

Colliery of M / 8 . Eastern Coalfields Ltd . 
like Beldars and Helpers in September 1980. The argu 
ment that there rankers were tricd soldiers of the Trade 

Their workmen. . 
and came from the surplus pool pales into insignificance 
when we go into the pleading and find that both the peti APPEARANCES : 
tioners bad performed good quality of work till the time of 
their retrenchment. A ready hand reference may also be 

For the Employers Shri N , Das , Advocate . 
made to their discharge certificates Exts . W - 3 and W - 4 in 

For thc Workman - Shri D , K . Verma, Advocato. 
support of the proposition . 

INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 


8 . Interestingly enough , during the pendancy of the rele 
rence proceedings, the Management appears to have realized 
the hollowness of their defence and that was how that both 
tho petitioners were given fresh employment w .c . f. 27 - 11 - 82 
in recognition of their claiin , as should be evident from the 
closing part of the cross - examination of their Chief Fire 
Ohcer Shri T . N . Kaur M . W . I and suggestion floated to 
the petitioner Harbhajan Singh in his cross- examination , is 
MW - . . 


Dated , the 3012 April, 1984 

AWARD) 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them U / S 10 ( 1 /(d ) of 
the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dis 
pute to this Tribunal for adjudication under Order No. L 
19011( 4 ) /82- D . IV ( B ) dated the 4th May, 1982 


9 . It thus becomes abundantly clear that the Manage 
ment was at fault in ignoring the petitioners claim at least 
at the time of promoting the junior rankers to the trade of 
Firemen in September, 1980. However . it was urged that 
since the petitioners have now being reemployed in rccogni 
lion of their right granted by Section 25 - H of the Act , 
therefore, the reference proceedings have become infruc 
tuous and no further relief may be given to them . On the 
Other hand , the petitioners prayed for substantiul relief along 
with all the attendant benefits, on the assumption that they 
were recruited in service as Firemen at least w . e .f, 4 - 9 - 80 
1.0 . a day prior to the appointment of the aforesaid 28 
Protiotecs . 


SCHEDULE 
" Whether the act on of the management of Toposi Col 

liery in stopping the work of wagon loaders for the 
period from 15-11-81 to 20 -11-81 is justified ? If not, 

to what relief the workmen arc entitled ? " 
2 . From the terins of Reference it will appear that there are 
4 unions who have been made party in it viz . West Bengal 
Colliery Mazdoor Congress (HMS ) , Khan Mazdoor 
Karamchari Union , Sanata Colliery Mazdoor Congress and 
Colliery Mazdoor Sabha of India (CITU ) . All the aforesaid 
4 unlons have filed their respective written statements but 


. 
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12 , 1006 


supported by the evidence of MW -2 Smt. R . Rathore working 
as Sr. Personnel Oifcor in Topost Colliery . She has stated that 
she herself made appeal and negotiated with the union to end 
the strike but they did not. Similar is the cvidence of Sru Jai 
Ram Shah , MW - 1 Sr . Personnel Manager of Kunustoria Area 
under which this colliery falls . 


none of them , except West Bengal Colliery Mazdoor Congress , 
have come forward to contest it. From the record it will also 
appear that in all there are 149 wagon loaders working in 
this collicry out of whom the contesting union viz , West Bengal 
Colliery Mazdoor Congress have come with the case of 32 
wagon loaders as mentioned in their written stateinent, Their 
case is that on 15 -11-81 being a Sunday and a holiday the 
aforesa d wagon loaders 32 in number did not go to perform 
their work and as such they were not aware of the happenings 
of that day that transpired between the management and the 
wagon loaders . On 16 - 11-81 when these 32 wacon loaders of 
their union reported for their uslial duties they found that 
some wagon loaders of other union with the help of some out 
siders restrained and stopped them from performing their 
work . The matter was verbally reported to the Manager from 
whom these wagon loaders sought protection but no step was 
taken . They also requested the management to provide them 
with work and through their union demanded for wages for 
the period under reference. 


3 . It is stated that these 32 workers reported for duty on 
all the subsequent dates till 20 - 11- 81 but they were not given 
any work and on 20 -11 -81 after tbe intervention of the R . L . C . 
all the wagon loaders were provided with work from 21 - 11 -81. 
It is submitted that these 32 wagon loaders did not resort to 
any illegal strike nor they stopped work and hence they are 
entitled to wages from 16 - 11 -81 to 20 - 11- 81. 


10 . From the evidence of these witnesses it is clear that the 
management was not at fault , rather the wagon loaders them 
selves did not perform their duties, may be due to the attitude 
of other wagon loaders, Further it is also clear that there wag 
some law and order situation also and in that circumstances it 
was not possible for the management to allow any of them to 
perform their duty as that would have risked the life of the 
worker who were fighting among themselves. The law and 
order problem is the affair of the State Govt. And the manage 
ment had no alternative but to make repeated appeals to the 
workers which they did but still the workers resorted to illegal 
strike. The fact that the worker had struck work illegally is also 
proved from the notice Ext. M - 1 which was sent by the man 
agement to different authoritica in Form No. Ext. M -2 is a 
notice dated 16 -11-81 issued by the management to all the 
wagon loaders informing them that they had refused to load 
wagons and had resorted to an illegal strike without any prior 
notice and hence no wages for the days would be paid to them 
and further they were advised to call off the strike . Similaar 
notice was issued on 17 - 11 -81 also . There is also another notice 
of the same date which shows that the Agent, Toposi collicry 
along with Sr. Personnel Officer went to the sidne, and hela 
discussion with all the trade union leaders and all the leaders 
were requicated to use the good offices to solve the problem 
and start wagon loading which they agreed . But at 3 - 30 p . m . 
it was found that no wagon loading was started . There is 
another letter dated 18th / 19th Novemher 81 sent by the Agent 
to the R . L . C , informing that wagon loaders were continuing 
their strike till then and all the necotiations had failed and so 
he was requested to intervene in the matter . On the game day 
A notice was issued to the wagon loaders also requesting them 
to remime the r work . Prior to this A notire had been issued 
on 8 - 8 -81 to the waron loaders informing that thore will he no 
vagon sinnlv on Sunday which will he a rest day for all waonn 
loaders and if there will be any waPOT supply the same will be 
loaded on overtime wages . 


4 . The defence of the management, however , is that there 
are 149 wagon loaders on the rolls of this colliery and they 
work by forming gangs by which a wagon is loaded normally 
by 5 wagon loaders ay per workload prescribed in the Coal 
Wage Board recommendation . Normally 25 wagon loaders aro 
rcquired daily but there is no fixity in the numher of wavons 
to be supplied hy the Railwave on each day and on such days 
the management has to pay full hack wages to them . 

5 . It is then alleged that on 14 - 11-81 which was a Saturday 
the Railway supplied 25 empty wagons for loading but out of 
them 9 wagons could not be loaded and the management took 
steps for getting the 9 wagons loaded on 15 -11-81 which WAR 
a Sunday by paying overtime wages as per rule . But on 15 -11-81 
all the wagon loaders demanded work which was not feasible 
because only 45 wagon loaders were required for the job on 
that date . This created an annoyance and the remaining wagon 
loaders did not allow the wagon loaders who had becn engaged 
on 15 - 11 - 81 to complete the loading all the 9 wagons and 3 
wagons were left incomplete . Thereafter from 16 - 11- 81 all , the 
wagon loaders resorted to an illegal strike and they stopped 
loading of wagong completely and the wagons supplied were 
kept detained without any loading till 20 - 11-81. 


6 . It is submitted that the management made ropcated an 
pealg to the concerned workman by letters and given due notice 
to the R . L . C . regarding the said strike, but the waçon loaders 
continued their striko uptil 20 - 11-81 when on the intervention 
of the R . L . C . they regumed their work on and from 21- 11 -81. 


11 . All the above documents as also evidence on the record 
clearly indicate that the wagon loaders resorted to strike from 
16 - 11-81 when all of them were not provided with work on 
15 -11 -81 which was a Sunday because only a few number of 
wagons had been supplied on that day and it was not feasible 
for the management to provide work to all of them on that 
date. In such circumstances if the wagon loaders resorted to 
illegal strike with effect from 16 - 11 -81, they are not entitled 
to any wages for the seriod of striko from 16 - 11-81 to 20 - 11 - 81. 

12 . Considering the evidence on record , I hold that the act 
ion of the management in the circumstances is justified and the 
concerned workmen are not entitled to any relief. 
13 . The award is given accordingly . 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
[No. L -19011(4 ) /82- D . IV ( B )] 
S. $. MEHTA , Desk Officer 


7 . It is also submitted that as these wagon loaders resorted 
to illegal strike from 16 - 11 -81 to 20 - 11-81 they are not entitled 
to any wages for the above daya as claimed in the terms of 
reference , 

8 . The point for consideration is as to whether the action 
of the management of Toposi Colljery in stopping the work 
of wagon loaders from 15 -11-81 to 20 - 11 -81 is justifed . If not , 
to what relief they are entitled . 


New Delhi, the 14th May , 1984 


S . O . 1777. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
herehy publishes the following awrd of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 3 Dhanbad in the industrial 
dispute betwcen the emriurers in relation to the management 
of Central Store Barkana , of M / s . Central Coalfields 
Limited and their work in which was received by the 
Central Government on the 9th May , 84 . 


9 . From the written statement filed by the different unions 
it will appear that the wagon loaders were on strike on the 
relevant dates . But all the un ons have taken a plea that though , 
the member of other unions resorted to strike but the members 
of their union were willing to join their duty , but they were 
not allowed to do so by the management. The contesting union 
in their evidence have come with a plea that on 16 - 11-81 the 
Naxalite party came variously armed and did not allow them 
to do work . But in their written statement it is clearly otated 
that the members of other union did not allow them to do 
work . It is thus clear from the written statement of the contest 
ing union that the members of other union did not allow these 
Worlının to do their work even if they had any willinences , 
to do so . According to the management, however , thes . 32 
wagon loaders had also resorted to illegal strike and this is 


BEFORE THE CENTRAL GOV . INDUSTRIAL TRI 
BUNAL - CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 


Reference No. 5 / 33 


PRESENT : 

Shri J. N . Singh , Presiding Officer . 


PRESENT. 1.Singb,Presiding or 
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PRTIES : 


Employers in relation to the management of Chairman 

cum -Managing Director s Office of Ms. E . C . I.td ., 
Sanctoria . P . O . Dishergash (Burdwan ) , 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Central 
Storc , Barkakana of M /4 , Centrul Coalfields Ltd . 

AND 

Their workman 
APEPARANCES : 
. For the Employers . - Sri A K . Tarafdas, Personnel 

Manager . 
For the Workman.-- Nonc. 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : Bihar . 


AND 


Their Workmen 


APPEARANCES : 


For the Employers - Shri BN , Lala , Adyocate 

For the Workmen - Shri J. D . Lal, Advocate . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal 


Dhanbad , the 


30th 


April, 1984 


Dated , the 4th May , 1984 


AWARD 


AWARD 
The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them U / s. 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the disputo 
to this Tribunal for adjudication under Order No . L -20012 
( 478 ) / 82 - D . IL ( A ) dated the 21st May, 1983 . 


The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise 
of the powors conforred on them US 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947, ( 14 of 1947 ) has referred tho 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L - 19012 ( 32 ) / 81- D .IV ( B ) dated the 20th February , 1982 , 


SCHEDULE 


" Whether the management of Chairman - cum -Managing 

Director s Office of Ms. E . C . Ltil. Sanctoria , P . O . 
Dishorgarh was justified in not fixing 39 hour duty 
period in a week at per with others w . e. f. 2 - 7 -75 
in respect of the following workmen ? If not to 
what relief the said workmen entiled 7" . 


SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Central 

Store , Barkakana of M / 9. Central Covlfields Ltd ., 
in not considering the candidature of Shri A . M . 
Ganguli, Senior Store Keeper for promotion to the 
post of Chief Store Keeper on the basis of his 
specialised skill and long experience of Store , by 
relaxing the minimum educational qualification , is 
justified and reasonable ? If not to what relief 

is the workman entitled ? " . 
2 . It appears that the Secretary of the union sent n letter 
dated 19 - 3 -84 to the Tribunal informing that the unlon had 
decided to withdraw the aforesaid casc and pray that the 
case may be held to have been withdrawn by them . On 
receipt of this notice and before passing the order it was 
thought proper to hear tho parties in the matter and according 
ly a notico was issued to both the management and the 
union in the matter in question . 

3 . On receipt of this notice the union again sent a letter 
dated 24_ 4 - 84 informing that the case may be ordered to be 
withdrawn and permission may be accorded . Shri A . K . 
Tarafdas, Personnel Manager also filed a petition on behalf 
of the management on 27 -4 -84 the date fixed stating that 
the union had prayed for withilrawal of the case and the 
management has no objection to the aforesaid prayer and he 
also certified that the letter on behalf of the union was 
sigred by its Secretary , Sri Sitaram is genuine. 

4 . ID such circumstances it is clear that the parties have 
got now no disputo and hence a no dispute award is 
passed . 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
[No. L - 20012 (478 ) / 82 -D . JI( D ) ] 

A . V .S . SARMA, De k Officer 


Namo of the Workmen 
1. Shri Balram Nayak, Mali. 
2 . Bajkunt Samal Mall. 
3 . Mowaram Mali . 
4 . Badal Mali. 
3. Joy Badyakar Mal). 
6 . Kali Charan Mall . 
7. Baikantha Pari Mali . 
8 . Mongal Mukhi Mali . 
9 . B . Mehato Mali. 

10 . Debu Bouri Mall. 
11 . Mayadhar Samu] Malt. 
12 . Judhisthir Mali. 
13. Sb . Bharat Mali, 
14 . Raja Bouri Mall. 
15 . Sahadev Mali . 
16 . Kailash Mali, 
17 . Indramaoni Baral Mali , 

18 . P . B . Gni. Mazdoor Mali. 

19 . Gagan Paridha Gal. Mazdoor 
20 . Ajit Bouri Gn . Mazdoor 

21. Rambrich Gol. Mazdoor 
22 . Malu Mahato , Onl. Mazdoor 
23. Rakbal, Gn . Mazdoor , 
24 , Sambhoo , Gol. Mazdoor 
25. Smt, Bharamra Bopurc, Kamin Gnl. Mazdoor, 


New Delbi, the 16th May, 1984 . 
S .O . 1778 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 (14 of 1947) . the Ceniral Government 
horoby publishes the following award of the Central Goveril 
ment Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad , in the industrial 
dispute between the cmployers in relation to the manage 
ment of Chairman -cum -Managing Director s Office of Mo. 
E . C . Ltd . Sanctoria P . O Dishorgarh , Burdwan and their 
workosen which was received by the Central Government 
on the 10th May , 1984 . 

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 18182 
APPEARANCES : 

Shri J.N .Singh , Presiding Officer . 


2 . The case of the Workmen is that they are cmployed as 
Mali and General Mazdoor under the cstablishment of C . M . 
D . office of Eastern Coalfields Ltd ., Dishergarh where the 
duty hours of clerks and other employees connected with the 
office is 39 hours a week but the concerned workman have 
to work 48 hours in a week which is discriminatory . Thir 
prayer is that their duty hours should be fixed at 39 hours 
por week as prevalent in he office establishment of the 
General Manager and they should be paid overtimo wagos 
with effect from 1 - 5 - 1973 . 


3. The case of the management, however, is that prior 
to nationalisation tho dury hours of tho staff connected 
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they subsequently withdrcw their application vido Ext. M -4 

certificd copy of the award filed in this case . Ext. M -2 is 
La letter dated 7 - 10 - 80 froin the Vice -President of the union 
raising the presenț dispute . From this letter also it will 
appear that their main claim was for payment of wages 
deducted from their pay for not working full hours on Satur 
days . Thus thc demand originally was a different ce and 
on this score also the Reference cannot be said to be 
рrорег . 


with the ofico establishment of the headquarter was 39 
hours a weak whilo those of other namely Malis, Pump 
Khalasis, Electricians , Fitters, Security Guards , Drivers etc . 
had 48 hours duty in a week and that the same systemis 
continuing till to -day sven after nationalisation . It is also 
stated that as per Section 14 of tho Coal Mines Nationalisation 
Act the concerned workmen, most of whom aro taken over 
employees were taken on the rolls of the prosent manage 
ment on the same terms and conditions of service and they 
have no right to make any demand for relaxation of duty 
hours. It is further stated that the hours of work of the 
employces connected with the office work is 39 hours în 
a week since before nationalisation but tho Malis and General 
Mazdoors cannot be equated with the clerks and other office 
staff and their job description is mentioned in the Coal Wage 
Board recommendation itself. 

4. On the above ground it is submit :ed that the Reference 
is unjustified . 

5. The further case of the management is that these work 
men started enjoying half weekly rest days on all Saturdays 
with effect from 9 -6 - 80 and the management illegally de 
ducted wages of these workmen on the ground of resorting 
to illegal strike. A demand was made by the union for 
restoration of Nlegal wage cut and for payment of overtimo 
wages from 1 - 5 -73 for working more than 39 hours a week 
as per working hours of the C .M . D . estabilshment. The dis 
pute was thus raised on the above two issues but the terms 
of Referenco shows that it is otherwise and not in con 
Sodance with the demand or the dispute raised by the union 
and on this score also the Reference is illegal, 

6 . The point for consideration is as to whether the man 
agement was justified in not fixing 39 hours duty period in 
a week at par with others w .e .f. 2 - 7 - 75 in Tospect of the 
workmen concerned . If not, to what relief they are en 

titlod . 
. . 7 . It may be stated that the date 2 - 7- 75 has been men 

tioned in the terms of reference on the demand of the 
workmen on the ground that on 2 - 7 -75 the management 
issued an office order ( Aonexixe B of the written statement 
on tho union ) changing the office hours of the headquarter , 
Sanctoria . This office order would only indicate that only 
the timing was changed but not the total number of office 
hours which was 39 hours a week and therefore the date 
2 - 7 -75 is not very material, 


11 . It will also appear that U / S 14 of the Coal Mines 
Nationalisation Act tho employees of the erstwhile manage 
ment were to be taken on the rolls of the present inanay 
ment on the same terms and conditions of service It is 
definite case of the management that even prior to nationa 
ligation the working hours of the concerned workmen wag 
48 hours a week . No reason has been assigned as to why 
this duty hours abould be redụced . Further he duty hour! 
of the clerks and other stati concected with the office work 
at the headquarters cannot be equated with the job perform 
ed by the Malis and Garden Mazdoors . As the job of two 
sets of workmen are quite different and on the pattern of 
the office staff , the concerned workmen are not justified in 
demanding reduction of their duty hours . 

12 . Considering the entire evidence ond facte and circum 
stances of the case , I hold that the action of the manage 
ment in not fixing 39 hours duty period in a week for the 
concerned workmen is fully justified and the workmon con 
cerned are not entitled to any relief. 
13 . The award is passed accordingly . 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
[No. L - 19012 (32) /81- D . IV ( B ) ) 


8 . The management has examined 2 witnesses in this case 
viz . Sri A . Bhattacharice . MW - 1 Sr . Personnel Officer in 
the Headquarter and MW - 2 Sri K , K , Bakshi, Personnel 
Manager in the Administrative Department. From their 
evidence it will apear that the concerned workmen were 
employees of the erstwhile management Bengal Coal Com 
pany prior to nationalisarion and they were working at the 
headquarters. MW - 2 has stated that the concerned work 
men are Malis and Garden Mazdoors and they are emploved 
as such since beforo the nationalisation . Their servicc carda 
Ext. M serics havo also heen filed to show that they are 
taken over employees. He bas further stated that after 
take over the same working hours continued for these work 
men and it is the same till today. According to him the 
office hours of clerka ant persong connected with the office 
at the headquarter was 39 hours a week ond the same sys 
tem is continuing till today and there has been no change . 
It is also stated that Pump Khalasis, Mechanical Fitters , 
Drivers etc. who are at the headquarters have still to per 
form 8 hours duty and there is no reason as to why the 
duty hours of the concerned workmen should be reduced , 
Almost same is the eivdonice of MW - 1 the St . Personnel 
Officer. The attendance register Ext. M - 3 series also provo 
the samo fact. Ext. M - S is the pay slins which are not 
relevant in this case . 


S . O . 1779 , — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby publishes the following award of the Central 
Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial 
disnute between the cmnlovers in relation to the manage 
ment of Ropeways of Messrs Bharat Coking Coal Ltd ., 
Bhulanbararee Camp. P . O . Patherrlih , Distt. Dhanbad , ond 
their workmen which was received by the Central Govern 
ment on the 8th May, 1984. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

CALCUTTA 

Reference 31 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Roneway! 

of Messss Bharat Coking Coal Ltd ., Bhulandararco 
Camp ., P . (). Patherdjh , District Dhanhad . 

AND 

Their Workmen 
PRESENT : 

Mr. Justice M . P . Singh . - Presiding Officer. 
APPEARANCE : 

On behalf of Empluyors. - - Mr. R . S . Murthy , Advocate . 
On behalf of Werkmen . - - Mr. A . Dag Chowdhury , 

Advocato . 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Coal. 


AWARD 
By Order No. L - 19011 (42 ) /82- D . JV ( B ) dated 3 May , 
1983 , the Government of ſndia , Ministry of Labour & 
Rehabilitation , Dept. of Labuur referred the following dispute 
to this Tribunal for adjudication ; 


9 . On behalf of the workmen , however , no witness has 
bean cxamined and none hns come to Support their case nor 
have come to state as to on which ground their duty hours 
should be reduced . 


10 . It will also apnear that the concerned workmen had 
filed a case U /S 33 - A of the 1. 1 . Act. hefore the Calcutta 
Tribunal claiming the wages which har been deducted from 
their pay for not working for full time on Saturday , but 
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" Whether the demand of the following Conveyor orera 

tots working in Bunker F in Ropeways Aharot 
Coking Coal Limited, for placing them in cat. 
IV of NCWA - II from 1 - 4 - 89 is iustified ? If so , 
to what relief are the workmon entitled 7 
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ANNEXURE 
Sl. No . Name of the workmen Place of Scale of 

duty pay 
1 , S /$ hri RakhalGorain 

MBF Cat. III 

Area ( 1- 4 -75 ) 
2 . „ Prahlad 3 ouri 

-do 
3 . , Bhusan Das 

-do - do 
Phatik Das 

- do 
Narayan Mahato 
6 . „ Binod Bouri 

- do - do 
,, Barsidhar Kulmbhakar 

-do 
Binod Kumar 

-do 
Kariman 

- do 

-do 
10 . 1 Gopal Bouri No. I 

-da 
11 . Madhab Chandra Mabato 

-do - do 
Nakul Bancrice 

-do 

- do 
Shyama Pada Kumar 

- do 
14 . , Bideshe Bouri 

-dou 
15 . „ Narayan Das 

- do - do 
16 . „ Bhawani Karmakar 

- do -do 
17. Sohan Rajwar 

-do - do 
2 . From the terms of the reference it is clear that the 
only question for decision in this reference is whether the 
17 concerned workmon (who are in category UI and are 
daily - rated workers) arc entitled to be placed in category IV 
of NCWA - II w .e . f. 1 April 1980 . The collicry manage 
ment, however , has raised a preliminary objection that the 
reference - is not maintainable becaust all issues relating to 
categorisation und wage scales of the employees of ihe coal 
industry including of Ropeways of B . C .C . L . stood settled by 
the NCWA- II which was signed on 11- 8 - 1979 but came into 
effect retrospectively froin 1 January 1979 and which is 
still in force , not having boon terminated . I will , therefore, 
first deal with this preliminary objection . The contention 
of the union is that they . namely ; the Central Ropeways 
Employees Union , were not parties to the said setuloment . 
and hence it was not binding on thein . It is also said that 
tho NCWA - I & II had no occasion to consider the job 
description of conveyor Operators as there were not fald - 
down in the report of the Central Wage Board for coal 
industry . 

3 . Mr. Murthy appearing for the management submits 
that as per para 12 . 2. 1 of the said NGWA - II, no domand 
of the typo covered by the presont reference can be made 
by the concerned workmen . Para 12 .2 . 1 runs as below : 
" 12. 2 . 1 During the period . oi operation of this agrec 

mont, no demand will be made or disputes raised in 

respect of matters settled by this agrecnant. " 
It is to be seen as to whather categorisation of the 
workm¢n stood setuled by tho- NCWA - II. It is not dis 
puted that when this dispute was raised by the union before 
Rogional Labour Commissioner ( C ) Asansol by letter dated . 
22 October 1982 (Ext. M - 5 ) , th NCWA -II was in force. 
In my opinion the stand taken by the pranegement in this 
respect is correct. On a perual of NCWA - II ( Ext. M - 2 ) 
Page 26 it is clear that categorisation and wago scalds of 
darty - rated workers have been settled . In . Ext. M - 5 tho 
letterilaisia industrial dispute dated 22 October 1982 sent 
by the union to the Regional Labour Commissioner ( C ) 
Asansol it is admited that the concerned 17 Conveyor 
operators are working since 1 April 1975 in the Main Bunker 

area in category III, NCWA JI. it is further writen in 
that letter that these Conv : yor Operators through a 
written petition addressed to the General Manager dated 
14 - 12 -81 had requested to change their present category 
from IIT to IV . It is thus an admitted . position that 
they are in catogory III under NEWA II from 1 April 1975 
and for the first time they requiosted the management in . 
December 1981 to change their category . Mr. Murthy is 
therefore right that no such domand can be made by the 
union in view of para 12 . 2 . 1 cf NCWA - II. Sri A . D . 
Chowdhury appearing for the unlon contendal that t519 
union was not a party to NCWA- II and therefore it is 
not binding on their l do not agree . As already said it is 
an admitted fact ( sco. Ext. M . 5 the letter raising indusrial 
disputo ) that they were placed in category III under the 


National Coal. Wage Agrocnient II and hence this point har 
no force, 

4 . It is now to be noticed that they inade this demand for 
category IV with effect from 1 April 1980_ -- fo ramamber 
this date is important. These Conveyor Operatorg say , bucket 
man cum helper attendant who were below thom in category 
II have been elevated to category III ( rom 1 April 1980 ; 
80 they also , must go to higher category . That is the only 
reason for their demand for higher category, that is , category 
IV . with effect from 1 April 1980 (sco para 11 and 12 of 
thoir written statement dated 10 -8 -83 ) . Admittedly 
the work which they were doing before 1 April 1980 was 
being donc after 1 - 4 -80 , that is clear from WW - 2 D . K . 
Mukherjec who has said at page 4 of his deposition " Tho 
Conveyor operators are doing the sable job beforo and after 
1 Aprit 1980 " . Tho witness bas also said that from 1 - 4 - 1980 
JBCCI has introduced a new category of workmen named 
buckal man cum hclper attandant in category III with job 
description and that the NCWA - 1 bad placed bucketman 
in category I . The witne is is the General Secretary of the 
Central Ropeways Employce , Union I think that he has 
mentioned the abovo fact only for the purpose of claiming 
higher category for the concernect workmen . Sri A Das 
Chowdhury has made submissions on tho nature of job of 
the Conveyor operators and he has contended that having 
regard to the nature of job the concerneal workmen should 
5c placed in category IV . WW - 1 Gopal Baroui No . I has 
said in his evidence " A conveyor operator is to Operite 
a motor of 200 HP capacity . A conveyor operator also 
operates Compressor. He also operates Bucket elevator . 
The helper attendant or bucket-cum -helper attendant helps 
the conveyor Operator. Apart from cperation of differont 
motors of different capacities, we have to do greasing work , 
roller changing work , to check classified tank (Objected to 
on behalf of the management on the ground that there is no 
pleading ) Our work is skilled work . Conveyor operator s 
work is more skilled work than the work of Hallage K . 
Khalast" . This witness however has admitted in the cores 
examination all Khalasies aro operators and they are operating 
pumps. Ho further admits that he cannot say if tho cate 
gorice of Conveyor Operatorq and hc Conveyor Khalasies 
Are - mentioned in the Wago Board Report. WW - 2 has also 
Apoken about the natilie of job of the Conveyor operators 
" The nature of work of Conveyor operator is skilled , because 
the work reuires responsibility , sincerely, diligence and 
cfficiency . If there is any sort of negligence there is every 
chance of remarkable , accident. In this respect I have already 
submitted documents before this Tribunal. Tht Conveyor 
oporatory operate at a great holght from the ground , hay 
about 250 to 300 from the ground and the length of the 
Conveyor is upto 650 . For the said length and height they 
require dilligence in operating. They are also assisted in 
this matter by the helpers . The Conveyor operators R180 
check their Conveyors. They also check the motors . They 
operate holgt motor . There is difficulty in such operation 
because the operation of hoist motor is very critical and if 
there is any wrong adjustment then the entire sand coming 
from the river . may go out to the river bed -again . There 
is no such post of Conveyor Khalasi in Rope Ways. The 
Conveyor Khalasies in other mines do not onerate such 
conveyors and they Ato also not involved in such conveyor 
Operation . " The nature of ios hat also been mentioned in 
para 3 of the written statement of the union . Sri Choudhury 
Aubmity that having regard to the neture of job they should 
be placed in lategory II. This argument is not of any 
help to him because WW - 2 hay admitted in his evidence that 
the samo job is being done after 1 - 4 - 1980). It would not 
1r out of place to mention here that the nature of job Ar 
alleged by the union has not been accepted as correct 
by the management. MW - 1 H . Y . Solanki in his evidence 
has gaid : “ In oneration of Conveyor , the Convevor orera 
tor has to press the button like a small switch and the con 
veyor is started . Thereafter he continues to watch the 
running of convevor und in oase of any slinnaoe nf heit / 
break down at that time he has to stop the ruinnin by nie 
ing button . Thus there is no mental fatigue or physical 
work involved in the operation of Conveyor operation . The 
job in more gimpler compared to haulage operation Haulage 
oderator can be in category TT. TV and V denenting unon 
the size of the haulagte where in the case of contevor which 
is operated by electrical help by dressing buttrt switch for 
any size of motor can be of sami-skilleci ." He has denied 
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that the Convoyor operators work at a height of 250 to 
300 from ground . According to this witness it is generally 
at the height of 20 mtrs . only . The witness has further 
said that thc Hoist is a part of the Conveyor and that the 
Conveyor operator has to operate it only occasionally und 
that too by a similar presy button ." I see no reason to 
disbelieve him . I accept his evidence as reliable . I do not 
believe the witness of the union on this point. 


Coal Wage Agiecment II and that they had been placed in 
Category IlI . 

6 . 1 I have already said that the claim of the union for 
placing the 17 . concerned conveyor operators in category IV 
ís based on the fact that certain bucket nan cum helper 
attendants who were in category II were plevated to category 
III, this claim on the very face of it is not recopable . Such 
a claim is not based on any principle of justice . Take for 
example , a munsif iş elevated to the post of Subordinate 
fudge , . is it open to a Subordinate Judge to claim that he 
must bo elevatod to the post of Additional District Judge 
or District Judge on the ground that a munshif who was 
below him was promoted to the rank of Subordinate Judge . 
In my opinion it cannot bo dong . I am of the opinion that 
the demand of the union for placing the concerned workmen 
in Catogory IV does not indicate any roasonable basis for 
the same and it is frivolous, unfounded and fit, to be rejected . 
Such a claim if allowed can only create unrest and uncer 
tainty in the industrial field . 


5 . As regards the question as to whether the Conveyor 
operators are conveyor khalasics the witness (MW - 1 ) has 
deposed that in Hindi they are called halasi but in English 
they are called Operaters . His further evidence is that 
the conveyor operators in other mines are in category II 
and the number of such persons cu be in thousands . MW - 1 
is a very responsible officer, He is a qualificd .mining enginecr . 
He has woſked in the cual industry in dittecent capacities 
from 1961 in diferent collieries including repeways . Ho 
joined tho ropeway , division in August 1963 under the 
DOCL as Deputy Chief Mining Engincer and is working as 
overall incharge of production of sand . Ho got training 10 
East European collierits os well as in England . He worked 
under iba mining allied muchincries at Durgapur as consul 
tant on mining office machineries, conveyor s, baulages, rcut 
supports etc . for one year. He has deposed that in 
Sudamdib and Mopidih collierica there are conveyors and 
in these two collieries , the witness hus worked nearly før 
16 yeurs. According to himn these two inincs are highly 
muchaniscd and have been constructed in collaboration with 
Poland. The witness bas himself opeiated conveyor and 
haulage . He is thus a highly responsible officer. I accept 
his evidence as reliable . He has not been shaken in croes 
examination . A question was put to him in cross -examina 
tion as to whether he had brought any paper to show that 
the conveyor operators were called ( perators in English but 
in Hindi they were called convcro khalasies. The wilnces 
frankly answered that he had no such paper. In my opinion 
this is not a ground to disbelieve him . In Ext. W -3 dated 
13 - 14 November 1980 which has marked as un exbibit at 
the instance of the union the conveyor khalazi conveyor 
operator has been shown in category III and no distinction 
has been made between conveyor Operator and conveyor 
khalasy . Ext . W - 3 is an office order but it has lxen marked 
as an Ext. in the instance of the union and it has thus 
became thcir own document. The statement in this office 
order putting the conveyor khalasies / conveyor Operator in 
category IL , I think , gous against the union . Mr. Murthy 
appearing for the management drew my attention to the 
report of the Central Wage Board for the Coal Mining 
Industry Volume and I anal contended that conveyor 
operators were convoyer khalasies. As it has not been 
stated therein in distinct terms that cnnveyor Operators were 
conveyor khalasies , it will not be useful to discuss that 
Toport in any detail . Mr. Murthy Shy that at pago 44 yod 
45 of volume II mention has been made about pump khalasi, 
fan khulasi, haulage khalası etc . and that categorisation of 
workers has been shown at page 54 and 58 of volume I on 
taking into consideration their skill and hence it should be 
held that conveyor operators are conveyor khalasies . On 
the other hand Mr. A Des Chowdhury submits that in Ext. 
M - 1 NCWA -I at page 38 conveyor khalasi has been defined 
as an underground workinan who opcrates the driving car 
of face or rope way conveyors of the belt, shaker (jigger ) 
or scraper types . He has also drawn my attention to NCWA - I 
(Ext. M - 1) in which several types of operators have been 
mentioned us for example , Escavetor operator, Crant operator 
Gr. I, Drill operator Gr. 1. Tractor / Dozer operators etc . 
and on this basis he had contended that th : NCWA - I itself 
has made a distinction between kbalasies and operato !8 . His 
argument is that at vume places only khalasies have been 
mentioned and at other places operators have been mention 
ed, that as so , but it does 1906 mcan that conveyor operators 
cannot be called conveyor kbalasjes . It is to be noticed that 
there is no mention of conveyor operator in the NCWA and 
this indicates that conveyor onerators and conveyor kbalasięg 
were understood in the same sense . In the fact and circum 
stances of this case I would like to rely upon the evidence 
of MW - 1 H . V . Solanki ant Ext. M - 3 and would hold that 
tho . conveyor Khalasies and the conveyor operators are the 
samc porsons . Mr. A Das Chowdhury conceded that if the 
convoyor operators are weld 10 b , conveyor Khalasies then 

I also think 80 . I am further 
the union will have no case. 
of opinion that they also were considered by the National 


7. For the above reasons my concluded award is that 
the demand of the 17 conveyor operators narxd in the 
Annexure to the schedule of the reference working in Bunker 

F in Ropo Waya , BCCL for placing them in category IV 
of-NCWA- II from 1st April 1980 is not justified . It followe 
that the concerned workmen arc not entitled to any relief . 
Let this award be sbmitted to the appropriate government 
as provided in section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947. 
Dated , Calcutta, 
- 26th April 1984. 

M . P . SINGH , Presiding Officer 
INo . L - 19011 ( 42 ) /82- D . V ( B ) ) 

S . S . MEHTA , Desk Officer 
Now Delhi. the 14th May, 1984 
$ . 0 , 1780 ,- - In pursuance of scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Goveroment 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ornment Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad in the industrial 
dispute betwotn employers in relation to the manageinont 
of Barance Coke Works of M / s. Bbarat Coking Coal Ltd ., 
Bhowra Arca, PO Bhulanbararce , Distt. Dhanbad and their 
workynen , which was received by the Central Government 
on the 8th May , 1984 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of 

the Industrinl Disputes Act, 1947 

Reference No. 68 of 1982 
PARTIES . 
Employers in relation to the management of Baraico 

Coke Works of Mesars Bharat Coking Coal Limit 
ed , Bhagaband Area No VII, Post Office Kuşunda , 
District Dhanbad . 

AND 
Thçir Workmen , 
PRESENT : 
Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding 

Oficer 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri G . Prasad , Advocate . 
For the Workmen - Shri Lalit Burman , Vice -President, 

United Coal Workers Union. 
STATE , Bihar. 

INDUSTRY : Coal, 
Dhanbad, the 30th April , 1984 

- AWARD 
By Order No . L -20012 ( 37 ) / 82 - D . III ( A ) dated the 17th 
May / 2014 May, 1982, the Contral Goveroinent in the 
, Ministry of Labour , has in exercise of the powers conferred 
by clause (d ) of sub -section ( 1) of soction 10 of the 
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Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputo 
to this Tribunal for adjudication - - 


" Whether the demand of the workmen of Bararee Cole 

Works of Messi s Bharat Coking Coul Lintea , 
Bhagaband Area No VII , Post Office Kusunda , 
District Dhanbad that Sarvashri Sadan Kumar Suagh , 
Kajnarain Singh . Nandu Nag , Budhan Shaw , Ram 
kishun Ram and Jiroa Bahadur should be treated 
ay departmental workers and paid wages as per 
National Coal Wago Agreement is justilied . ] 10 , 
to what relief are the workmen concerned cn 
titled ? " 


2 . The caso of the concerned workmen is that they have 
been working in the canteen of the Bararec Coke Works of 
M888 $ Bharat Coking Coal Limited in different capacties os 
shown below : 


1. Sadan Kumar Singh 
2 . Rajnarain Singh 
3. Nandu Nag 
4 . Budban Shaw 
S . Ramkisbun Ram 
6 . Jiroa Bahadur 


Cantcon Manager, 
- - Canteon Clerk , 
--- Canteen Cook , 

- Canteen Cook 
--- Canteen Boy / Salesman 

- Canteen Boy. 


The canteen of the Bararec Cok , Works caters to over 
500 employees of the establishment and, apart from tca , 
snacks etc., meals are also prepared and served to the work 
ers, Under the existing rules , the canteen should be man 
uged and run by the management departmentally and the 
employees of the canteen should be on the roll of tho 
company and should we paid wages and otuer emoluments 
according to their respective grades / categories , as per Na 
tional Coal Wage Agreements , but the management bas 
been ticating the cantoen workers as employees of the Car 
teen Managing Committee and has been depriving them of all 
the benefits . In this way the concerned workmen are de 
prived of the scales of pay as por National Coal Wage 
Agrocments , the statutory bonus ( quarterly ) , fixed D . A ., 
variable D . A . and such othei benefits which they are en 
titled to got as direct employees of the company. It may 
be mentioned that the canteens of the sister conccins liko 
Loyabad Coke Plan and Lodna Coke Plant of M / s. Bharat 
Coking Coal Ltd ., aru managed departmentally and the 
employoce of the cantceas of those estabilshincnts are on 
the roll of the company and are given all the benefits pay 
able to the direct omployees . The sponsoring unjon raicod 
the dispute before the management of Barárce Coko Works 
and the General Manager of Bhagaband Arca No. VII but , 
the management refused to concede to the just and legitimate 
demand of the workmen for dopartmentalisation of the can 
toon and the workmen cmployed therein . There upon tho 
sponsoring union at first raised an industrial dispute befoto 
the Assistant Labour Commissioner, Govt. of Bihar, Dhan 
bad , But after the report of the failure of conciliation in the 
gaid dispute was received in the Department of Labour , 
Government of Bibar , the Joint Labour Commissioner , 
Government of Bihar informed the union that the Central 
Government in the appropriate Government in respect of 
industrial dispute concerning the Coke Svens under M / S . 
Bhart Coking Coal Ltd . and advised that the industrial 
dispute should be raised before the Regional Labour Comni 
ssioner (Central), Dhanbad . Tharofore the union raised the 
dispute beforo the Assistent Labour Commissioner ( Central) 
Dhanbad on 11 - 12 - 1981 which ended in failure leading to 
the present reference . The demand of tho concerned workmon 
is that they should be treated as departinental workers and 
should be paid wages and other benefits as por National Coal 
wage Agrements with effect form their respective dates of 
cmployment. 


section 10 ( 1 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 to refer 
the industrial disputo in respect of the Baracce Coke Works 
Plants has been conferred by the Central Govt. on the 
State Government. That the State Government of Bihar in 
the appropriate Government in respoct of Bararec Coke 
Plants /Works has been finally decided by the Pataa High 
Court in the cast of the Manager of Bararec Coke Plant 
Vs. Their workmen and another reported in 1968 Lab , I.C . 
512 and hence the present reference made by the Central 
Goveroment is incompetent. The Central Government in 
the Ministry of Labour and Employment by a subsequent 
notification No . S .O . 3699 dated 22- 11- 146 ) under section 
83 ( 1 ) of the Mines Act, 1952 has also exempted all Coke 
Plants in India from all the provisions of tho Mines Act 
and hence the Barurce Coku Works is also not a mine as 
defined in the Act and hence on that score also the Central 
Governorent is not the appropriate Government in respect 
of Bararco Coke Plant 10 niake reference of the instant 
disputo which is , therefore, bad in law and void abinitio , 
The Baranco Coke Plant / Works is a factory and is engaged 
in fpanufacturing hard coke and by- products and has been 
registered as such under the Factorios Act, 1948 but the 
persons named in the order of reference are not employed / 
engaged in manufacturing of coke or its by -products . Under 
Section 46 of the Factories Act, 1948 an occupier of a 
Factory is required to maintain and provide a canteen in a 
factory wherein more toan 200 workers are employed . The 
employer of Bararec Coko Plant has provided a canteen in 
accordance with the provisions of tho Factoricy Act and 
has provided necessary tools , materials , equipments, free 
fuel, light, water, utensils, crockeries, accommodation etc . 
as provided under Bihar Factories Rules and also pays a 
sum of Rs. 1200 per mouth to the canteen . The aid can 
teen is run by a duly constituted canteen inanak ng com 
mitteo consisting of the representatives , both of the emp 
loyers of Bararco Coke Plant and the workers employer 
therein , The said canteen is fun on no piofit, no loss 
basis . The persons nanied in the schedule to the referenco 
are employees of the said canteon managing committee and 
they are not the employees of Bararco Coke Works and 
since they are not workons under the Factories Act, 1948 
they cannot be treated at par with other workors of the 
factory and they cannot be treated as departfrental work 
org, Therefore the demand of the concerned workinon that 
thoy should be treated as departmental workers is not justi 
fied . The National Coal Wago Agreements are not appli 
cable to the concorned workmen and the concerned work 
men inc being paid wages as prescribed for the employees 
concerned under the Bihar Shops and Establisbment Act, 
1953 . Prior to the nationalisation of the coking coal minos 
and the coke plants under the Coking Coal Minds (Nationa 
lisation ) Act, 1972 , they were owned , controlled and 
managed by the erstwhile owners , and since the employecs 
of the canteen of Loyabad Coke Plant and Lodne Colliery 
were on the pay rolls of the erstwhile owners they continued 
to be employed by the present management on the same 
terms and conditions as were applicable to them prior 10 
the natioanlisation . But since the concerned workmen nained 
in the present referenco wero not on the pay rolls of the 
erstwhile owner of Bararee Coke Plant and were treated 
by the erstwhile owner as employees of the Canteen Manag 
ing Committee , they have beon continued to bo so treated 
by the present management under the provisions of Coking 
Coal Mines (Nationalisation ) Act, 1972. The demand of 
the concerned workmen that they should be treated as de 
partmental workers and should be paid wages and other 
benefits a9 per National Coal Wage Agreement is , there 
foro , not justiflod , and , in any caso , no retrospective effect 
can be given to an award for any period prior to the dato 
on which specific demand which resulted in the Industrial 
dispute was rrado , and thoroforc , the demand of tho con 
cernod workmen that they should be departmentalised and 
paid wages and other benefits with effect from their res 
pective dates of employment lg misconceivod and illegal. 

4 . I would first like to dispose of the legal objection raised 
on behalf of the management regarding the competency 
of the Contral Govornment to make the present referonce , 
In this connection reliance has been placed by the manage 
ment in its written statement on a decision of the Patna 
High Court in the case of the Management of Barareo Coke 
Plant Vs. Their Workmen and another ( 1968 Lab . I. C .312 ) 


3 . The case of the management, on the other hand , is 
that in exercise of the power s conferred by clause ( 1 ) of 
Article 258 of the Constitution of India , the Central Govt, 
by a notifcation dated 30 - 4 - 57 had entrusted to the State 
Government the function of the Central Government under 
the Industrial Disputes Act, 1947 , in so far as they relato 
to Industrial disputes covering the indiatrial establishments 
Erecified therein including the Bararce Coke Works / Plant. 
Thus, by virtue of the foresaid notification , the power under 
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on which Shri G . Prasad , Advocats , appearing on behalf of 
the management, also heavily relied for his contention that 
the State Government is the appropriate Government" under 
section 2 ( a ) of tho Indwrial Disputes Act , 1947 to make 
any reference in respect of Bararce Coke Works and not 
the Central Government. In that case what had happened 
was that on 25 - 6 -65 the Governer of Bihar in cxercise of 
the powers conferred by slib -seotion ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act had referred to the Labour 
Court, Ranchi, constituted by the State Government, a 
disputo between some of the workmen and the inanagement 
of Barareo Coke Plant regarding tbe termination of scrvice 
of workmen named in the order of rererence by the inanagc 
ment. The matter had been taken by the management of 
Buraree Coke Plant to the Patna High Court in a Civil 
Writ jurisdiction case in which an importcat quostion of 
jurisdiction urged on behalf of the management of Burarco 
Coke Plant was that as the dispute was in respect of a coal 
mino, the Central Government had alone jurisdiction to a 
reference under section 10 ( 1 ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947, and the State Governinent had no such jurisdic 
tion . This was , however , negatived by the High Court and it 
was held that it is ture that the Central Government is the 
appropriate Government in relation to an industrial dispute 
with respcct to a mine within the meaning of section 2 ( a ) 
(i ) of the Industrial Disp ?ites Act, 1947 and las jurisdiction 
to make a reference under section 10 ( 1 ) of that act, but 
since as early as 30- 4 - 57 the Central Govt. in exercise of 
the powers conferred by clause ( 1 ) of Art. 358 of the 
Constitution had entrusted to the State Government he 
function of the Contral Government under the Act in so 
far as they relate 10 industrial disputes concerning the indus 
trial establishments specified in the schedule the Barareo 
Coke Plant being one of those included in the schedule , 
the power under section 10 ( 1 ) to refer the industrial dispute 
in respect of the Bararee Coke Plant to a Labour Court was 
expressly conferred on the State Government by the Central 
Government with the former s prior consent. The reference 
made by the State Government to the Labour Court, Ranchi - 
constituted by the State Govt., in respect of the dispute 
between the management of Bararee Coke Plant and its 
workmen was, thereforo , held to be vaild reference . That 
decision of the Paina High Court is, however, only a ruling 
for the proposition that the State Government rnay also 
refcr under section 10 ( 1 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
Any dispute between the management of Baruree Coke Plant 
and their workmen in exercise of its powers delegated to it by 
the Central Government under clauisc ( 1 ) of Art 258 of the 
Constitution but it is no ruling for the proposition that after 
such delegation of power the Central Government itself 
became functus officio Or ceased to have powers to make a 
reference under section 10 ( 1 ) of the industıial Disputes 
Act, 1947 in respect of A dispute between the management 
of Bararce Cokc Plant and its workmon . Therefore , notwith 
standing auch delegation of power by the Central Government 
to the State Government under clause ( 1 ) of Art. 258 of 
the Constitution of India , the Central Government also conti 
nuos to have tho said power inherently vested in it under 
section 2 ( a ) ( i) of the Industrial Disputcy Act, 1947 in 
respect of mine . 


for recovery of by - products like Bararec Coke Works have 
been exempted from all the provisi0113 of the Mines Act . 
1952 , the Barurce Coke Works is not a cine within the 
meaning of sub - clause ( X ) of clausc ( j) of sub section (1) 
of section 2 of the Mincs Act, 1952 . The argument appears 
to be falicious inas much as ihe said notification No. S . O . 
3699 dated 22 - 11 -65 had been issued by the Central Govern 
ment in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) 
of section 83 of the Mincs Act, 1952 which empower s tho 
Central Government to cxempt cithar absolutely or subject 
to any specified condition any local area or any mine 
or group or class of mines or any part of a minc or any 
class of persons from the peration of all or any of the 
provisions of the said Act, and the said notification was 
not josired by the Central Government in excrcic of the 
powers conferred linjer sub -claliscº ( x ) of clause ( j ) of 
sub - section ( 1 ) of section 2 of the Mines Act, 1952 which 
empowers the Contral Goverinnent to exempt by notification 
in the official gazetle any prcraises or part thereof in or 
adjacent to and belonging to a minc on which any process 
Ancillary to the getting , dressing or 1r paration for Sale 
of minerals or of coke is being carried on from the definition 
of mine. I, therefore , see no morit in the aforesaid contention 
of Sri G . Prasad , Advocata , appearing on behalf of the 
management and I hold that the Baraice Coke Works is 
a mine for the purpose of the Industrial Disputes Act, 1947 
as defined in sub - cláusc ( x ) of clause ( ) of sub - section ( 1 ) 
of section 2 of the Mincs Act 1952 . notwithstanding the 
notification No. S . O . 3699 dated 22 - 11 -65 issued by the 
Central Government in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 83 of the Mines Act , 1952 exemp 
ting all cokes plants ſonnini part of mines which have 
arrangements for recovery of by- product froni all the provi 
sions of the Mincs Act , 1952. It is also significant to mention 
here that even after the issue of the aforesaid notification 
No. S . O . 3699 dated 22 - 11 -65, it was the stand of the 
management of Bararee Coke Pliant before the Patna High 

Court in the aforesaid Civil Writ jurisdiction case betwech 
thc Management of Bararee Coke plant and their workmen 
( 1968 Lab . I. C .512 ) decided on 11 - 7 -67 that the dispute 
was in respect of a coal mine and hence the Central Govern 
mont alone had jurisdiction to make a reference under 
section 10 ( 1 ) of the Act. 


6 . Sri Lalit Burman appearing on behalf of the concerned 
workmen has urged that hezides being a mine , the Partie 
Coke Works is also a controlled industry within a 
mzaning of section 2 ( a ) ( 1) of tho Industrial Dispules 
Act, 1947 and on that ground also the appropriate Govern 
ment to refer the present dispute is the Central Government. 
In this connection he has referred to a notification No. S R . O . 
68 dateci 5 - 1 - 57 issued by the Central Government is 
pursuance of sub - clause ( i ) of clausc ( a ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 specifying for the purpose 
of that slib - clause the controlled industry engaged in the 
manufacture or production of coal, including coke and other 
drivatives which has been declaredt 98 a controlled industry 
linder section 2 of the Industrial (Development and Regula 
tion ) Act , 1951. and on the basis of the said notification 
lhe has contended that since the Bajarec Coke Worka is 
engaged in the manufactiile or production of coke and cther 
deprivaties it is a controlled industry within the meaning of 
section 2 ( a ) (1 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 , in 
respect of which the appropriate Government is tlie Central 
Government to make a reference under section 10 ( 1 ) of 
the Act . I agree with the aforesaid contention of Sri Lilit 
Burman and hold that the Bararce Cokc works is a controlled 
industry within the meaning of section 2 (a ) ( i) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 and on that score also the 
Central Government is the appropriate Government to 
make the p - cscnt reference under section 10 ( 1 ) of the Act, 


5 . It bas next been contended by Sri G . Prasad , Advocate , 
appearing on behalf of the management that under section 
2 ( 1b ) of the Industriul Disputes Act, 19.47 “ mine ” has 
been defined to mean a mine as defined in clause ( ) of 
sub -section ( 1 ) of section 2 of the Mines Act, 1952 , and the 
Bararce Coke Works may comc under thc definition of 
mine under sub- clause ( x ) of clause (i) of sub - section ( 1 ) 
of section 2 of the Mines Act, 1952 which says that mines 
includes any premises or part thercof in or adjacent pod 
belonging to A mino on which any process ancillary to the 
getting, dressing or preparation for sale of minerals or of 
coko is being carried on unless exempted by the Central 
Government by notification in the official gazette . In this 
connection ho referred to a Notification No. S . O , 3699 dateci 
22- 11- 1965 by which the Central Government in exercise 
of its power conferred h :: sub -scction ( 1 ) of section 83 of 
the Mines Act, 1952 nas exempted all coke plants forming 
part of minos which have arrangements for rocovery of hy 
products from all the provision of the Mines Act, 1952 , 
and , on the basis of the same, he contended that sincc all 
coke planta forming part of mines which have arrangement 


7 . It is also significant to note here that beforc raising 
the present dispute hefore the Asstt. Labour Commissioner 
( C ) , Dhanbad , which ended in a failure report leading to 
the piosent reference by the Central Govt. the sponsoring 
union had also roised the dispule hefore the Asstt. Labour 
Commissioner , Govt. of Bihar, Dhanbad and it is the evidence 
of Sri Ram Nath Singh (WW - ? ) . Branch Secretary of the 
Başarcc Coke Works unit of the sponsoring union , that the 
Asstt. Labour Commissioner , Govt. of Bihar, Dhanbad had 
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referred the dispute to the Dy, Labour Commissioner, Govt. 
of Bihar, Bokaro Steel City , who had sent a fallurc report tu 
the Joint Labour Commissioner, Govt , of Bihar , Patna. It 
de the further evidence of Sri Ram Nath Singh (WW - 2 ) that 
thercafter ho had received a written communication regarding 
the same from the Dy. Labour Commissioder, Govt. of 
Bihar, Bokaro Steel City , in his letter dated 2 - 1 - 1981 ( Ext. 
W - 1 ) asking him to make further correspondence in the 
mattor with the Joint Libour Commission , Govt. of Bihar, 
Patna , and thereafter he had written to the Joint Labour 
Coinmissioner Govt . of Bihar , Patna to know about the 
position on which he had received the letter dated 3 - 6 -81 
( Ext. W - 2 ) from the Joint Labour Commissioner intimating 
him that his letter had been yent to Labour Commissioner , 
Govt. of Bihar, who may be contacted for further action and 
theioafter he received the letter dated 21 - 7 - 81 (Ext. W - 3 ) from 
the Joint Labour Commissioner Govt. of Bihar Intimating him 
that after necessary examination of the dispute it had been 
found that in respect of hard cokc ovens like Barafee Coke 
Works the Central Government was the appropriate Govern 
ment to refer the dispute for adjudication and hence he should 
contact the Regional labour Commissioner ( C ) , Dhanbad fur 
the purpose . A copy of the said letter dated 27 - 7 -81 ( Ext . 
W - 3 ) was also sent by the Joint Labour Commissioner , Govt. 
of Bihar to the Regional Labour Commissioner ( C ), Dhanbud . 
It was thereafter that the sponsoring union had raised the 
present dispute before the Asstt. Labour Cominissionics ( C ) , 
Dhanbad by its letter dated 11- 12- 1981 (Ext. W - 4 ) . 

8 . Therefore, from whatever angle the matter is looked 
into and examined , the Central Government is tho appropriate 
Government under section 2 ( a ) (i ) — of the Industrial Disputes 
Act, 1947 to refer the present dispute to this Tribunal in 
respect of Bararee Coke Works of Messrs Bharat Coking Coal 
Limited 


other item served in a canteen shall be sold on a non - profit 
busis and the prices charged shall be subject to the approval 
of the canteen managing committee and in calculating the 
cost of food. drink and other items served in a canteen , 
expenditure on the cost of utensils including cooking vessels 
und utensils necessary 10 serve food to the workmen cost 
of furniture, cost of coal, fuel and electricity and the salaries 
of supervisory and other staff shall not be faken into account, 
Similar provisions regarding canteen and canteçn managing 
committee are also to be found under section 46 of the 
Factories Act , 1948 and Bihar Factoties Rules, The Central 
Coal Wage Board recommendations — Vol.- I, also provide 
at page 81 the revised scales of pay for the employees in 
the canteen which have been further revised and enhanced 
from time to time at page 6 of National Coal Wage -Ayree 
mcnt I, page 26 of National Coal Wagc Agreement II and 
page 16 of National Coal Wage Agreement III which respec 
tively came into force with effoct from 1 - 1 - 75 , 1 - 1- 79 and 
1 - 1 -83. Para 8 .9 .0 of National Coal Wage Agrecment III 
at page 43 deals with improvoment of canteen , and it states 
that the management agreed that during the Agreement 
period there would be a canteen in cach of the colleries / 
establishment and the same would - 110t be run by contractors 
and utensils and fuel required in the cantoen will be supplied 
by the Colliery management and the management will also 
give certain amount to the canteen managing committee 
depending upon the size and operation of the canteen to 
enable the canteen to supply food articles at cheaper prices . 
Thus, after briefly referring to the laws on the subject of 
canteed and canteen managing committee which clcarly show 
that provision of a canteen within the procincts of a mino 
or factory and constitution of a canteen managing committeo 
are the duties and responsibilities of the owner, agent or 
thc manager of the mine or factory, the canteen being an 
integral part thereof, I shall next turn to the oral hud 
documentary evidence adduced by the parties in this sc 
gard . 


9 . It has, however , noxt been contended by Sri G . Prasad 
uppeuring on behalf of the management that even if the 
Central Government be the appropriate Government to make 
a reforcacc under section 10 ( 1 ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 in icspect of any dispute concerning Barerce Coke 
Works, it is not the appropriate Government in respect of 
any dispute raisch by the concerned workmen who are not the 
employees or worknien of the Bararee Coke Works but are 
the employees and workers of the Canteen Managing Com 
mittee of the Barurce Coke Works . A consideration of the 
validity of otherwise of the aforesaid contention of Sri G . 
Prasad will requirc thc cxamination of oral and documentary 
evidence adduced by the parties on the question of constitu 
tion of the Cantçen Managing Committee and the relation 
ship inler se between the management of the Baruree Coke 
Works , the Canteen Managing Committee and the concerned 
workinan and it will also require the examination of the 
relevant laws relating to provision of canteen and constitu 
tion of Canteen Managing Committee by the owner, agent 
or occupier of mine or faciory under the Mines Act, 1952 
and the Factorics Act, 1948 and the rules framed there 
linder . 


10 . Rule 64 of the Mines Rules. 1955 provides that at 
every mine wherein more than 250 persons are ordinarily 
empluyed where Chief Inspector or Inspector so required , 
there shall he provided within the precincts of the mine a 
canteen for the use of all persons employed . Rule 65 speci 
fies the standards of canteen , rule 66 snecifies the furniture 
and equipments required to be provided in a canteen and 
rul 67 provides about cleanliness of canteen . Rule 68 
provides that every cauteen provided under these rules shall 
berlin hy the owner, agent or manager thereof who shall 
unpoint supervisory and other staff sufficient for the proper 
working of the canteen . Rule 69 provides that the owner, 
agent or manager shall appoint a canteen managing com 
mittee which shall be consulted from time to time, but not 
less than once a month , As to the management and working 
of the cantcen and the committee shall consist of an equal 
number oſ menibers nominated by the owner , agent or 
inanager and clerted by the persons employed in the mine 
and the owner. Agent or manager shall appoint either himself 
or his nominee as rx officio Chairman of the committec and 
thir "hairman shall preside at every meeting of the commitico 
not the proceeding of every mccting of the committec shall 
bc terided in a minute book and shall be signed by the 
committee . Rulc 70 further provides that food , drink and 


11 . Sri Raj Narain Singh (WW - 1 ) is one of tho concerned 
workman who has deposed that in Bararoe Coke Works the 
number of employees is about 550 to 600 and he is a sales 
man in the canteen of Barareo Cokc Works wbloh is run in 
the building of M / 6 . Bharat Coking Coal Ltd . within the 
premises of Bararee Coke Works just inside its gate . Ho 
has further doposed that the canteen runs from 7 a . m , to 
1 p .ni. and again from 3 p .m . to 5 p . m . and in the morning 
catables for breakfast are prepared and in the mid- day meals 
are cooked for the workmen working in Burarce Coke Work . 
and in the afternoon tea and snacks are served which are 
purchased by the workmen and staff of Bararee Coke Works , 
He has further deposed that when the canicon was started 
the Dianagerr.ent of Bararee Coke Works had given about 
Rs. 2000 for starting it and there is a canteen panaging 
comniittee to look after the cantoen of which the Surot . 
of Bararoc Coke Works is the Chairman and the Senior 
Pernonnel Officer is the Secretary and sono represcntatives 
of the workmen are elected members of the committoe . Ho 
has further deposed that materials for preparing catablc 
are purchased from the fuads gupplied by the Secretary 
of the managing committee who gets the fund for the 
pirpose from the cashier of Barurce Coke Works and the 
bulc proceeds of the canteen are deposited with the cashier 
of Bararec Coko Works daily no it is he who supplies 
farther, fund for purchasing further materials for running 
the canteen . The managemer has elicited in his CTOS 
examination that the crockeries and utensiles for running tho 
vanteen are supplied by the mu zagement and water and 

Turiricity are also supplied by th ; inani - cnt Si Jug ish 
Chandra Narula (MW - 1 ) is the Superintondent of Bararco 
Cckc Works since January 1974 und hic the to , Oficer 
J Burarce Ccke Works on the mandzernent s e and there 
is n , ollicer there hi her ju rank ihan h alf Acreding 
to him , in 1978 the strength of the workers in Bararee Coko 
Works was 512 but at present the strengthis 476 . He too 
has deposed that the management has provided a building 
for running the canteon which is situate inside the procincts 
of the . Barárce Coko Works near the gate and the manage 
ment has also provided furniture and utensils for the canteen 
and the canteon is also provided with free alectric light, coal 
and water by the management, and , besides that, the manage 
ment also gives a gubsidy of Rs. 1200 por month to the can 
teen . Ho has further deposed that he as the Superintendent of 
Bararee Coal Works is the ex -officio Chairman of the canteen 
managing committee and tho Personnel Oncer of Barareo Coko 
Works to the ex -officio momber Secretary of the 
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canteen managing committec in which there are six rep 
resentatives of the workmen and the said canteen managing 
committee runs the canteen and it is the canteen managing 
committee which appoints the employees of the canteen 
and the member secretary grantą leave etc . to then . He has 
further deposed that the employees of the canteen are being 
paid wages according to the minimum wages prescribed 
under the Minimum Wages Act for shops and establishments 
under the Bihar Shops and Establishment Act, 1953 , and 
the canteen of Bararee Coke Works is also registered under 
the Bihar Shops and Establishment Act, 1953 . 


13 . From the oral and documentary evidence also as 
discussed above , it would appear that the canteen of Bararee 
Coke Works which is situate within its precincts is almost 
a part of it which is being financed and run by the managc 
ment of Bararee Coke Works through thc canicen managing 
cummittee of which the Supdt. of the Bararee Coke Works 
is tho ex -officio Chairman and its Personnel Oflicer is the 
cx- officio Secretary and the said cunteen is being run by 
the managenient in discharge of its statutory ohligations 
for the welfare of the workmen working in the Bururce Coke 
Works and hence the concerned workmen who are working 
in the canteen cannot be discriminated against and denied 
the wages to which they are entitled under the Central Coal 
Wago Board recommendations which have been revised and 
enhanced from time to time under National Coal Wage 
Agreements I, II and III . 


12 . Ext: M - 1 is the paynient register showing monthly 
payments to the concerned workmen as employees of Bararco 
Coke Works canteen . Exts. M - 2 and M -3 are leave appli 
cations submitted by Raj Narain Singh , one of the con 
cerned workmen , to the Secretary . Basarec Coke Works 
canteen for grant of leave, Ext. M - 4 is another application 
submittetd by the concerned workmen regarding their wages 
to the Secretary of the Canteen . Ext. M - 5 is another applica 
tion dated 3 - 2 -79 submitted by the concerned workmen to the 
Deputy Labour Commissioner, Government of Bihar, Bokaro 
Steel City , Dhanbad , regarding the union of which they are 
members. Ext. M - 6 is a photostat copy of renewal license 
for the calendar year 1968 granted by the Chief Ingpector 
of Factories, Bihar to Bararce Coke Works to work the 
factory . Ext. M - 7 is a letter dated 25- 12 - 82 sent by the 
Superintendent, Bararee Coke Works to the Chief Inspector 
of Factorics , Bihar , for renewal of factory license for 
the year 1983. Ext. M8 is a letter dated 30- 6 - 78 sent by 
the Factory Inspector, Dhanbad to the Superintendent, 
Bararac Coko Works complaining that the instructions given 
by him regarding the factory canteen had not been followed 
so far. Ext. M - 9 is a letter dated 27 - 8 - 82 from the Labour 
Superintendent and Inspector under the Bihar Shops and 
Establishment Act, 1953 to the Secretary , Bararee Coke 
Works canteen asking him to get the canteen registered 
under that Aet. Ext. M - 10 is a letter dated 12 - 3 - 79 front 
the Dy. Labour Commissioner, Bokaro Steel City to the 
Superintendent, Bararee Cokc Works Intimating him that 
he would discuss on 27 - 3 - 79 the question of payment of 
wages to the workers of the canteen according to the Central 
Coal Wage Board recommendations which had been raised by 
the sponsoring union . Ext. M - 11 is a letter dated 28 - 3 - 81 
from the Asstt. Labour Commissioner, Government of Bihar , 
to the Supdt., Báraree Coke Works intimating that the 
Supdt. Bararee Coke Works had earlier agreed in an infor 
mal discussion that the workers of tho canteen shall be 
paid wages payable to similar workers under the Bihar 
Shops and Establishment Act but he had not so far paid 
Rs. 50 . 96 per month to them as dearness allowance and 
that arrangements for payment of the same may be made. 
Ext. M - 12 is a photostat copy of Treasury Challan showing 
deposit of Rs. 2048 for registeration of the canteen under 
Bihar Shops and Establishment Act, 1953 . Exts . M - 13 
and M - 14 are letters of appointment issued to the concerned 
workmen Ram Kisán Ram and Budhan Saw by the canteen 
managing committee appointing them as canteen boys with 
effect from 31- 1 - 74 on RA. 5 per day. Ext. M - 15 is a 
Teller of appointment issued to the concerned workman 
Båndu Nag by the canteen managing committed appointing 
him as a cook with effect from 31- 1 - 74 on Rs. 7 ner day 
and Ext . M - 16 is a letter of appointment issued to the 
concerned workman Sadan Kumar Sinha by the canteen 
managing committee onpointing him as canteen clerk on 
Rs. 6 per day with cffect from 2 - 9 - 1975 . Ext. M - 17 is a 
letter dated 3 - 9 -82 from the Supdt. of Bararec Coke Works 
and Chairman of the canteen managing commitlee to the 
Labour Sundt. Government of Bihar intimating that he 
was depositing Rs . 2048 hy Treasury Challan for getting 
the, canteen registered under the Bihar Shops and Establish 
ment Act, 1953. Ext. M - 19 is a letter dated 22- 1 - 79 sent 
by the Sundt. Bararc . Coke Works to the Asstt. Labour 
Commissioner , Government of Bihar . Bokaro Steel City . 
Dhanbad intimating the amount of salary per month which 
the canteen minaging committee had been paying to the 
concerned working since 1- 10 - 78 as employees covered 
under the Bihar, Shops and Establishment Act, 1933, Ext. 
M -21 is a photostot copy of an order dated 4 - 9 - 78 issued 
hy the Personnel Manager of M / s. Bharat Coking Coal 
intimating that Director ( P ) had been , pleased to sanction 
Rs. 1200 towards subsidy to Baratce Coke Plant for nyinning 
its canteen including payment to staff , cngaged therein . Fit, 
M - 22° is the minute book of canteen managing , committce . 


44. It has , however, been contended by Sri 6 . Prasad, 
Advocato , appearing on behalf of the management that 
since the concerned workmen , who are working in the 
canteen of Baratce Coke Works, are not cngaged in the 
manufacture or production of coal including coke and other 
derivatives as mentioned in notification No. S . R . O . 68 dated 
5 - 1- 57 specifying the controlled industry in pursuance of 
sub- clause (i ) of clause ( a ) of section 2 of the Industrial 
Disputes Act, 1947, they are not entitled to the wages pres 
cribed under the Central Coal Wage Board recommenda 
tions as revised from time to time under National Coke Wage 
Agreements I, II and III. In this connection he also referred 
to a decision of the Supreme Court in the case of M / s . 
Godavari Sugar Mills Ltd . Fort, Bombay - 1 Vs . D . K . Worli 
kar ( 1950 - 67 ) 1 SCLJ. 201 . In that case the short question 
which came up for consideration was about the construction 
of the notification No . 1131 – 46 issued by the Government 
of Bombay on 4 - 10 - 1982 under section 2 ( 4 ) of the Bombay 
Isdustrial Relations Act, 1947. The respondent, who was 

stenographer employed by the appellant, the Godavari 
Sugar Mills Ltd . at its Head Office at Bombay , was dismissed 
by the appellant on April 22, 1955 . He was chargod with 
having committed acts of disobedience and in subordination 
and was found guilty of the alleged misconduct, and his 
Aervices were terminated . The respondent challenged the 
legality and propriety of the dismissal by an appliction before 
the Labour Court at Bombay and he purported to make this 
application under section 42 ( 4 ) read witb section 78 ( 1 ) ( a ) 
( i ) and ( iii) of the Bombay Industrial Relation Act, 1947 . 
The appellant in reply challenged the competence of the 
Application on the ground that the Act did not apply to the 
respondent s case and so the Labour Court had no jurisdiction 
to entertain it. The Labour Court held tthat the notifica 
tlon .in question on which the respondent relied did not- apnly 
to the Head Office of the aprellant at Bombay and arcord 
ingly the Labour Court dismissed the respondent s anrlica 
tion . The respondent challenged the correctness of this 
decision by preferring an appeal before the Industrial Court, 
Hig appeal, however, failed since the Industrial Court agreed 
with the Labour Court in holding that thte notifiration di 
not Anply to the head office of the appellant. The matter 
was then taken by the respondent before the Labour Apnel 
late Tribunal and this time the respondent succeeded the 
Labour Annellate Tribunal having held that the notifica 
tion applied to the head office and that the respondent was 
cotitled to claim the benefits of the provisions of the Act . 
On this finding the Labour Appellate Tribunol set aside the 
ordes rassed by the courts helow and remenrech the case to 
the Labour Court for disposal on merits in accordance with 
law . It was this order whirh had given risc to the onpeal 
before the Sunrcme Court in which the only quicstion which 
arose for decision was whether the notification in rucstion 
annlied to the head office of the annellant at Bombay . It 
was common ground that if the notification anplied to the 
cayc of the respondent the application made by him to 
the Tabour Court would be competent and would have to be. 
considered on merit; on the other hand , if the said notification 
did , not apply then the application was incomnetent and 
must be dismissed in limine on that ground . Their Lord 
ghin of the Supreme Court then considered the notiftration 
which hart heen issued hy the Government nf Romhay in 
exercise of the powers conferrad on it hy section 2 , suh 
section . ( 4 ) of the Act which provides that the Government 
of Bomhay is pleased to direct that all the provisions of 
the said Act shall apply to the following industry vir the 
manufacture of sugar and its by proclucts in Iuding ( 1 ) the 
growing of sugarcane - on farms helonging to or attached to 
concerns engaged in the said manufacture, and ( 2 ) alf 
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the cmployees of Bararee Coke Works of M /s. Bharat Cok 
ing Coal Ltd . 


agricultural and industrial Operations connected with the 
growing of sugarcane or the said manufacture engaged in 
such concerns. On consideration of the said notilication il 
was held by the Supreme Court that the notification applies 
not to the sugar industry as such but to the manufacture 
of sugar and its hy -products and if the expression sugar 
industry had been used it would have been possible to 
construc that expression in a broader sense having regard to 
the wide definition of the word " industry” prescribed in 
section 2 ( 19 ) of the Act but the notification had deliberately 
Adopted a different phraseology and had brought within its 
purview not the sugar industry as such but the manufacture 
OL sugar and its by -products . Besides , the inclusion of the 
two items specified in clauses ( 1 ) and ( 2 ) is also 
significant. Section 2 (19 ) ( b ) ( i) shows that " industry in 
cludes agriculture and agricultural operations. Now , if the 
manufacture of sugar and its by- products had the same 
meaning in the expression sugar industry , then the two items 
added by clauses ( 1 ) and ( 2 ) would have been in luded in 
the said exprcssion by virtue of the definition of " industry " 
itself and the addition of the two clauses would bave been 
superfluous. The fact that the two items have been included 
specifically clearly indicates that the first part of the notifi 
cation would not have applied to them and it is with a view 
to extend the sione of the said clause that the inclusive 
words introducing the two items have been used . This fact 
also shows the limited interpretation which must be put on 
the words " the inanufacture of sugar and its by-products." 
it was further observed by their Lordships of the Supreme 
Court that the factories and the offices attached to them 
are situated at Lakshmiwadi and Sakharwadi respectively 
and are separated by hundreds of miles from the head office 
at Bombay and in this situation it was dillicult to cxtend 
the scope of the notification to the head office of the 
appellant. Accordingly it was held by the Supreme Court 
that the Labour Appellate Tribunal erred in law in holding 
that the case of the respondent was governed by the 
notification . 

15 . The aforesaid decision of the Supremo Court in the 
CABC of M / s . Godavari Sugar Mills Ltd ., Fort Bombay - 1 
Vs, D , K . Worlikar has, however, no application to the facts 
of the present care , firstly, because the notification No. 
S . R . O . 68 dated 5 - 1 -57 docs not refer only to manufacture 
or production of coal including cokc and other derivatives 
but it refers to " industry engaged is the manufacture or 
production of coal including coke and other derivatives" , 
and , secondly because the canteen is situate within the very 
precincts of Bararee Coke Works and is almost a part of 
it and is not hundred miles apart from the Rararee Coke 
Works as was the case with the head office at Bombay from 
the factories of M / s. Godavari Sugar Mills Ltd . and offices 
attached to them in the aforesaid Supreme Court decision . 

16 . In the case of Sarasnur Mills Co . Ltd . Vs . Ramanlal 
Chamuntal and others ( 1973 ) 10 SCLJ 21 the only question 
which required determination by the Supreme Court was 
whether the canteen workers cmployed hy the Co -operative 
Society could be treated as employees of the appellant, the 
Saraspur Mills Co. Ltd ., within the meaning of the relevant 
provisions of Bombay Industrial Relations Act, 1946 for 
the purposc of payment of their wages in spite of the 
fact that they were employees of the Co - operative Society 
And were being paid wages by that society . It was con 
tended that the appellant was under a statutory obligation 
because of section 46 of the Factories Act and the relevant 
rules made therein to maintain the capteen for the 
workers , but the canteen washeing actually run by 
the co -operative society and the appellant had nothing 
of the society who were working in the canteen . It was . 
to do with it nor did it pay any wages to the employees 
of the socioty who were working in the canteen . It was , 
however, held by the Supreme Court that an employees en 
gaged in a work or operation which was incidentally connec 
ted with tho main industry was a workman If other require 
ments of the statute were satisfied and that the workers in 
order to come within the definition of an employee need not 
necessarily be directly connected with the main industry 
and since under the Factories Act it was the duty of the 
appellant to run and maintain the canteen for the use of 
its employees , the canteen employees were employees of 
the appellant. That decision of the Supreine Court fully 
onplies to the facts of the present casc and , accordingly , 
the ranteen of Bararec Coke Works is held to be incidentally 
connected with the main industry of Bararee Coke Works 
and the conceptied workman of the canteen are held to be 
in the facts and circumstance of the case as discussed above, 


17 . It is also worthwhile to mention here that it is 
the undisputed position that the carployees of similar Can 
teens of Layabad Coke Plant and Lodna Coko Plant of 
M / s. Bharut Coking Coal Ltd . are on the pay rolls of the 
present management and are given all the benefits payable 
to the direct employees. The explanation given by the 
management that prior to the nationalisation of the Coking 
Coul Mines and the coke plants under the Coking Coal 
Minez ( Nationalisation ) Act, 1972 , they were owned , coot 
Tolled and managed by the erstwhile owners and since the 
employees of the canteen of Loyabad Coke Plant and 
Lodna Coke Plant were on the pay rolls of crstwhile ow 
ners thcy conţined to be employed by tho present manage 
ment on the same terms and conditions as were applicablo 
to them prior to tho nutionalisation , but since the concerned 
workmen numed in the present reference were not on the 
pay rolls of the erstwhile owner of Bararco Coke Plant and 
they were treated by the erstwhile owner as employees of 
the canteen managing committee, they have been continued 
to be so treated by the present management, can hardly be 
accepted as a plausible explanation , As for all intends and 
purposes the concorned workmen are also employees of 
Bararce Coke Plant. the provision of canteen and consti 
tution of canteen managing committee for the welfare of 
the workmen of Bararee Coke Works being the statuted 
duty and responsibility of the management. Moreover , it 
ig also not correct to qay that the concornod workmen werd 
employed by the erstwhile owner of Burarce Coke Works 
and they continued to be employed by the prcsent manage 
ment on the same terms and conditions as were applicable 
to them during the time of the crstwhile owner , because 
the appointment letters Exts. M - 13 , M - 14 , M1- 15 and M - 16 
show that thc concerned workmen Kam Kisun Ram , Budhan 
Suw and Nandı Nag were appointed with effect from 
31 - 1 - 74 and Şadan Kumar Sinha was appointed with effect 
from 2 - 9 - 75 after the vesting of Rarare . Coko Works in 
M / s . Bharat Coking Coal Ltd . with effect from 1 - 5 -72 under 
Coking Coal Mines ( Nationalisation ) Act, 1972 . In the 
circumstances , there seems to be no justification for making 
any indivious discrimination between the concerned work 
tien who are workers of the canteen of Bararee Coko Plant 
belonging to M / s. Bharat Coking Coal Ltd . and workers 
of similar canteens of Loyabad Coke Plant and Lodna 
Coke Plant of the same employer , viz ., M /s . Bharat Coking 
Coal Ltd . who are on the rolls of the management and 
who are given all the benefits payable to the direct em 
ployees. 


18 , In view of the aforesaid findings , the concerned 
workmen are surely entitled to be treated as departmental 
worlors and paid wages as per National Coal Wage Agree 
ments. The next question which , however, arisen for consi 
deration is as to from which date thoy should be depart 
mentalised and paid wages as per National Coal Wago 
Agrcements . The concerned workmen havo claimed in tbeir 
written statement that they should be treated as departmental 
worker and should be paid wages and other benefits as per 
National Coal Wage Agreements with elect from their 
respective dates of employment. It has, however , been held 
by the Supreme Court in the case of Jhagrakhand Collleriou 
(Private ) Ltd . VR . Central Government Industrial Tribunal, 
Dhanbad ( 1950 — 67 ) $ SCLJ 3067 that no retrospective 
effeet can be given to an award for any period prior to the 
date on which the specific demands , which resulted in indus 
trial dispute , wore made . A similar view has hecn taken in 
another Supreme Court decision in the case of Cox and 
Kings ( Agents ) Itd . Vs. Their workmed and others (1977 ) 
14 SCL 207. In the present case the specific demand 
which resulted in the present industrial dispute wag made 
by the sponsoring union by its letter dated 11 - 12 -81 (Ext. 
M - 4 ) addressed to the Asstt. Labour Commissioner ( C ) . 
Dhanbad and ag auch the concerned workmen can be depart 
montalised and paid wages according to the National Coal 
Wage Agreements retrospectively with effect from the said 
dato 11 - 12 -81 and not from any date prior to that. It 
has , however. been contended by Sri Lallt Burman aproar 
ing on behalf of the concerned workmen that before that 
date also the sponsoring union had been agitating this 
matter before the Asstt. Labour Commissionet , Government 
of Bihar , Dhanbad , but subsequently the union was advised 
hy the Joint Labour Commissioner, Government of Bihar 
in his letter dated 21 - 7 -81 ( Ext. W - 3 ) that the Central 
Government was the approprlate Government to refer a 
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dispute under the Industrial Disputes Act , 1947 in respect 
of hard coke over like Bararee Coke Works ant as such the 
union should raise the dispute before the Regional Labour 
Comunissioner ( C ) , Dhanbad whereafter the union had raised 
the dispute before the Asstt . Labour Commissioner ( C ) , 
Dhanbad by the aforesaid letter dated 11- 12 -81 ( Ext. W - 4 ) , 
and hence the concerned workmen should be departmentali- , 
sed and paid wages as per National Coal Wage Agreements 
from the date the union had raised the dispute before the 
Asstt. Labour, Comiņissioner, Government of Bihar . Dhan 
bad . I, however , do not agree with the contention of Sri 
Lalit. Burman at the dispute which the union had raised 
before the Asstt . Labour Commissioner , Government of 
Bihar , Dhanbad . has not resulted in the present reference 
of the industrial disputé by the Central, Government and it 
is only the union s letter dated 11- 12 - 1981 (Ext . W - 4 ) 
addressed to the Assistant Labour Commissioner ( C ) ; Dhan 
bad which has resulted in such reference of the present 
industrial dispute by the Central Government . Therefore , 
the benefit of departmentalisation and payment of wages 
as per Nationai Coal 24 Agreements cannot be given to 
the concerned workmen from any date prior to 11 - 12 - 1981, 


19 . In the result, it is held that the demand of the con 
cerned workmen , namely , S /Shri Sadan Kumar Singh , Raj 
narain Singh , Nandu Nag. Budhan Sha " . Riniti 5 .11 R :." 
and Jiroa Bahadur that they should be . . : / : ! : ... .: : 
mental workers and paid wages as per " ;! ( 0), l .". 
Agreements is justified , and the manager " ,"!!! i !, ! 1! ! 
treat them as departmental workers and to pay them wages 
and other benefits with effect from 11- 12 -81 including arrears 
as per National Coal Wage Agreements II and III. The 
.reference is answered and the award is made accordingly . 
But in the circumstance of the case there will be no order 
as to costs . 
MANORANJAN PRASAD , Presiding Officer. 

[No. L-20012 (37) /82-D . !II (A )] 
S .O . 1781 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947. ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers ia relation to the manage 
ment of Jamadoba Coiliery of M / s . Tata Iron and Steel 
Company Ltd ., Post Office Jamadoba , District Dhanbad , and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 8th May , 1984 . 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Jamadodi 

Collitry of Messrs Tata Iron and Steel Compan 
Limited , Post Office Samadoba , District Dhanbad i 
not regularising Shri Bijoy . Bahadur as Coal Trans 
port Worker in Category - V is justified . If not 

to what relief is the said workman entitled ?" . 
The case of the management is that Janta Mazdoor Sang 
is neither the recognised nor representative union functionn 
in Jamadoba Colliery . The management is not also awar 
if the concerned workman is a member of the said union 
The case of the management, further, is that the concernex 
workman Shri Bijoy Bahadur was appointed as Category - 
Mazdoor w . e. f. 15 - 4 - 75 . He was promoted as Category 
Timber Mazdoor from 21- 4 - 1977 and is still working . a 
Timber Mazdoor in Jamadoba Colliery . The coricerned work 
man was sometimes deputed as, Trammer in Category I ! 
during the leave and sick vacancy in the year 1976 and wa 
paid difference of wages. He was also sometimes deputer 
to act as Coal Transport Worker during the leave and sic 
vacancies internittently in different sections of Jairadoba 
Colliery from Suptember , 1975 to March , 1979 and agai: 
from June , 1979 iv Suplembe 1981 and the difference 
in wages for acting as Coal Transport Worker was paid to 
the concerned workman . The substantive post of the corr 
cerned workman remained that of a Timber Mazdoor. H 
never , worked as perminent Coal Transport Worker conti 
nuously for about three years. In 1975 the management ir 
troduced a scrapper mining system which continued uptc 
1982 in 16A Seam of Jamadoba . Colliery of M / s. Tisco . The 
purpose was to mechanise the winn .ng and transport of coå 
and in order to suit this specific system of mine , the manage . 
rrent introduced three distinct categories of workers . Viz 
multi skilled miners , electro mechanics and coal transport 
workers. Since the area got exhausted in 16A Seam . Of 
Jamadoba Colliery and the management had no other area 
to introduce scrapper mining system , the scrapper minio 
system was stopped in 1982 . The coal Transport Workers 
were responsible for running of the Conveyors and thei 
maintenance . After the scrapper mining system was stopped 
in two shifts of 16A Scam of Jamadoba Coliery , Coal 
Transport Workers working in the two shifts became Sur 
plus and they were deputed to work in leave and sick 
vacancies of the remaining one shjft. The concerned work 
man was sent back to nis substantive post of Timber Mazdoor. 
After the stoppage of work in two shifts of Jamadoba Collier 
there was no requirement for even temporary deputation as 
Coal Transport worker of the concerned workman in pre 
ference to the permanent Coal Transport Workers who were 
previously working in the two shifts. As such there was no 
question of regularising the concerned workman as Coal 
Transport Worker in Category V . There was no reason 
for the management for being vindietive against the concern 
ed workman , on the contrary , whenever job of higher 
category was temporarily available , the concerned workman. 
was given a chance and was paid the difference of wares of 
the higher category . The management was never provocated 
because a dispute was raised by the concernect workman . 
After the stoppage of the Scrapper mining system the COT 
cerned workman was never given to work as Coal . Transport 
Worker . On the above facts it is «unmitted on behalf of the 
management that thm Award te delivered in favour of the 
management that the action of the management in not 
regularising Shri Bijov Bahadur as Coal Transport Worker 
in Category : V is justified , 

" The case of the concerned , workman is that he was em 
ployed as a Category I Mazdoor w .e .f. 16 - 9 - 74 in Jamadoba 
Colliery of M /s . Tisco . and subsequently he was made 
, permanent w . e .f. 15 - 4 - 75 as Category I Mazdoor. The work 

entrusted to him was that of stowing mazdoor and he 
worked as such for about one year. Although his designa 
tion as Category I Mazdcor remained in the record of the 
management, he was actually working as a Trammer from 
16 - 5 - 76 to August 1978. He was "Id graded as . Timber 
Mazdoor from 1978 but he did not ever work 24 Timer 
Mazdoor. His actual inb performance was of Gral Trans 
port Worker . ( for the sake of bravetv Coal Tran mot Worker 
will be referred as CTW ) from 23 . 9 - 70 to 24 -6 -81 whirh 
is the work of Category - V of National Coal Wage Acrapment 
No . II . The concerned workman was paid the difference of 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri 1. N . Sinha . Presiding Officer. 

Reference No. 50 of 1982 
In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1) (d ) 

of the I. D . Act ., 1947, 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Jamadoba 

Colliery of Messrs . Tata Iron and Steel Company 
Limited , Post Office Janadoba , District Dhanbad 
and their workmen . 


APPEARANCES : 


On behalf of the Employers.- - Shri B . Lal Advocate . 

On behalf of the workmen .- Shri B . N . Sharma, Joint 
. General Secretary, Janata Mazdoor Sangh . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Cool. 
Dhanbad, the 1st May , 1984 , 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour, in 
exercise of the powers conferred on them under section 
10 ( 1 ) ( d ) of the I.D . Act.. 1947 has referred the following 
disnite to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L - 20012 ( 85 ) / 82 - D , DI ( A ), dated the 17th /20th May , 1982. 
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ed to Category V . From the service card it will appear that 
the concerned workman was in the substantive rank of timber 
mazdoor in Catogory II. 

In para - s of the W . $ , of the management it is stated that 
the concerned workman was sometime deputed to act as 
CTW during leave and sick vacancies intermitently in 
ditferent section of Suma oba Colliery from September , 
1978 to March 1979 and again from June 1979 to Septem 
ber , 1981 and was paid the differen).. . i1l wage s fur acting 
as C . T . W . Thus, it will appear that the concerned workman 
had worked as C . T . W , from September , 1978 to Sejtember, 
1981 except il gap of two months during the month of 
April and May , 1979, It will thus upper that the concern 
ed workman had worked for sufficiently long period as 
C . T . W . 


si for these periods but he was not confirmed as Category 
workman . After having worked in permanent post as 
T . W , in Category V for about three years , thc concerned 
- - kman demanded that his fictitious designation should 
Jc changed and he should be confirmed as Category V work 
nan . Tic management became revengeful and vindictive 
ind did not confirm om in that post. The management 
. . . . d the concerned workman from his job deliberately in 

calculated manner for a short duration in order to prevent 
aim of his confirmation is Category V workman . The 
management took work from the junior hands of Category I 
jazdoor aftor puşting the concerned workman from the 
od of C . T . W . The concerned workman did not work in 
In or leave vacancy ag C . T . W . The concerned workman 
ubmitted several applications demanding his confumation 

Category V workman but his demund was turned down 
iarcasonably hy the 1103gement and an industrial dispute 
was raised before the ALCYC ) , Dhanbad , The action of 
he concerned workman provocated the nunagement and 
herenfter the management forced the concerned workman 
o work elsewhere and the workmen who were torporary 
und junior to the concerned workman were given the work 
of C . T . W . in his place . When the matter in dispute cnded 
n failure before the ALC ( C ) , Dhaubaš the concerned works 
man was given to work as C . T . W . in Category V but tlie 
litlerence of wagos was not pail. The demand cf the 
70 men is that as he had been working in permanent post 
as Category V workman , he should be made permanent in 
his post as Category V with retrospective effect from 23- 9 - 78 
and should he paid difference of wages from April, 1982 
nowards . Shri Anil Kumar, Blal, Ram Bilas . Jogi, wod i ale 
vho were junior and inconspetent to the concerned workman 
null respects were up - graded from Category 1 . 10 Category 
V but the concerned workman was singled out for victimisa : 
ion . It is , further . stated on behalf of the workman that 
efore temporary closure of 16A Seam the work of 14 
Jenny started. The contention of the management of sur 

10 C .TW . to requirement was totally fulse . In 16A Seam 
of Jimadcba Colliery four C . T . W . were cmployed in cach 
shift during the year 1981. After suspcasion of work of 
16A Seam all CT.Ws, were transferred to 14 Scam where 
un each shift number of CJ .Ws increased by three times 
norc and in all the iniec shifts 36 C . T . Wys were required 
ip senn No. 14 in place of only 12 C . T .Ws. of 16A Seans. 
The conccrued workman was. victimained and his services 
were not token 95 C . T . W . brcause he had raised an industrial 
" pute . If the work of CT.W8 in Seam No. 16 .4 1 14 
is carefully examined it will transpire that there is sufficient 
ustification for regularisation of the concerned workman in 
Category Vay a C . T . W . The change of designation as 
C . T . W . in Catogory Vin clirectly linked with the conditions 
of scrvice of the concerned workman and ag a nart and 
parcel of the terms of employment. The action of the 
muntgement is not justified and the concerned workman is 

ntitled to be placed in Category V as C . T . W . 
· The only question for determination in this case is whether 
the management was justified in not regularising the concern 
od workman as CT. W , in Category V . 


The question is whether the concerned workman 
could be iogularised io Catogory V as C . T . W . It will appear 
from the evidence of MW - 1 Shri S . K . Tripathy who is a 
Personnel Officer and MW - 2 Shri R . . Singh who is Manager 
of Junadoba Colliery of Tisco that in 1974 the niiinagement 
with the help of French Consultants introduced scrapper 
mining system in 16A Scam of Jamadoua Colliery with 
the purpose to mechanise the winning and transport of Cual. 
MW - 2 has stated that turcc distinct categories of workers 
were introduced to work the said specific systenl of scrapper 
mjning. The three categories pole multi shilled mines, 
electro mechanics and C . T . W . He hay stated that in 1982 
the scrapper mining system was stopped since the arcu 
got exhausted and the mangement did not have any arca 
to introduced scrapper inining systeitt. MW - 1 has stated 
that multi skilled minels were appointed and tr: ined to run 
this system and they were to do all the jobs of production 
of coal at the workaite and that in order to transport the 
heavy prodnction of coal the managenleit cmplo , ed OTW . 
who were posted in Jamidoba Colliery in the scrapcr nínın 
system only . MW - 1 has further stated that 40 C , T .Ws 
appointed and when the jobs of C . T .Ws weic stopcu in 
1982 they were allotted wiother jobs. · MW - 1 has specifically 
stateu that after the work of CT. W . were stopped 
in 1982 the concerned workinen did not work , 29 
CT. W . and now he cannot be regularised as C , T . W . as 
the work of CT. W . wich wils introduced in the schopper 
mining system in 16A Scom was stopped . MW - I has denied 
the suggestion made on hehalf of the concerneal Workman 
that all the C . T .Ws who were working before , are still 
working os C . T . W . MW - 2 has also state thit C . T .Ws wero 
responsible for running of the conveyors and their mainte 
nance and that the management have no job of C . T . W . aftor 
the stoppage of the Scrapper mining system . MW - 2 has 
further stated that since the requirement of C . T . W . does not 
exist, it is now to longer possible to rerularise him his 
C . T . W . Hc has stated that since Murch , 198 ! the concerned 
workman has not worked as C . T . W . In Cross- examination 
MW - 2 has stated that at the time when Crapper mining 
system was stopped , there wore about 42 C . T .Ws in Category 
V and they were provided in inferior jobs protecting their 
wages after the system was stopped and they were generully 
given the work of belt thalasi and chain khalasi. 

WW - 1 is the concerned workoun , He has dritted in 
his cross - examination that the scrapper nining system started 
working in 1975 in Seam No . 16A und C .TW , were also 
working since that periw . He has stated that at first train 
ing was given to the persons who were cmployed as C . T . W ., 
multi skilled miners and electro mechanics when the scrapper 
mining system was introduced but he was not given any 
training of C . T . W . It is clear , therefore , thrt he was not 
originally selected for the job of C .TW . when the scrapper 
mining system was introduced and that his services were 
requisitioned during ston par arrotigament. Hi hus admittrd 
that he had been paid for the work done by him as C . T . W . 
till before Murch , 1981. He ting clearly admitted that the 
work of raising cool in Seam No. 16A has been stonned 
since September , 1982. He has further stated that after 
the work of 16A Seam was stopped the multi skilled workers 
were being paid on the time rater basis and that no new 
annointments were made as C . T . W . since 1982. He has 
statest that although he was always working as CT. W .. 
intermittently be was not paid for the work of C . T . W . hut 
he did not make my claim in this out of the non ravint 
of wages of C .TW . when intermittently it was not paid : 


The management has examined two witnesses in support 
of their case . The copcerned workmin has examined fout 
witnesses including himself in support of his case . Besides , 
the parties have aducej ind exhibited certain documents. 


It is the aclmitted case of the parties that the concerned 
workman was a permanent Category I mazdoor since 
15- 4 -75 and that he was promoted to Category II as Timbor 

azdoor . It is also admitted that the concerned workman 
was given the job of jammer in Category III for sometime, 
It is also admitted that he had worked as C . T . W . for 
sometime prior to the closure of 16A Scam of Jamadoba 
Colliery . In para -3 of the W . S . of the workman it is admitted 
that the difference of wages for the period he worked as 
C . T . W . was paid to him . It is further stated in rota- 3 
of the W . S . of the concertel workmran that from 23- 9 - 78 to 
24 -6 -81 he had worked as C . T . W . but he was jot confirmeil 
as Category V workmann . Ext. M - 2 is the Service Card of 
the concerned workmen which shows that he was emploved 
from 15 . 4 -75 as Category T Mozdony in Jamadoba Callierv 
and that on 21 - 9 -77 he was promoted as Timher Mazdoor 
Category II, " There is no other entry in the Service Card 
Ext. M - 2 to show that the concerned workman was promot 
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This stalcmc: ví his is alsilic from : hii caliicr stultile! Pump Khulasi but the hit her wages of. Category V of those 
in cross -examination and his case in para 3 of his W .S . · He regular workmen were protected . 
has also admitted that he has no personal quarrel with any 
officer of the management and as such there does not appear We have seen from the evidence discussed above that the 
to be any reason as to why the management would 

w 
be post of. C . T . W . ended with the stoppage of the scrapper 
against him . WW -2 is a loader. He has stated that when mining systein in 1982 but the concerned workman is 
the work of 16A Seam was finished , the workers were em claiming be C .TW , even after the system of scrapper mining 
ployed in Seam No . 14 He has further stated that the was stopped in which there was the job of C . T . W . 
concerned workman was presently working as C . T . W , in 

It will 

further appear from the evidence that the concerned work 
Seam No. 14 . He has stated that the C . T . W s designation man held the substantive post of Timber Mazdoor in Cate 
has been changed as belt khalasi but they are doing the gory II and that he used to work as C . T . W . as a stop gap 
same job of C . T . W . It will be clear 

: 
from his evidence arrangement. He could not have been regularised as C . F . W . . . . . 
that no workman is smployed as C . T . W . in Sean No. 14 even if the scrapper mining system exisied because admittedly 
and that those workers who were working as C . T . W . in 16A . he had not received training as C . T . W . which had been im 
Seam were working as beſt khalasi in Seam No. 14 . The parted to all the workeis whose services were requisitioned 
case of the management is that when the scrapper mining to work in the scrapper manipg system . 
system was oppui in 161 Seam , all the workmen of 16A 
Seam were given altcriiton jrib in Seam No. 14 and as Ext. M - 1 is the memo of settlement dated 8 - 10 - 82 arrived 
there was no work of ( 7 . 11 . - after the stopping of the - at between the managemen ; and the representative of the 
system of scrapper mining system , they were given the RCMS. . It will appear from this settlement that the scrap 
alternative jobs protecting their wages. The said case of pear districts of 16A Scam or Jamadoba Colliery could not * 
the management finds support from the evidence of WW - 2 be introduced in any other collieries of the nianagement in 
that those workers who were working as C . F . W . in Seam the depillering sections . The job of the multi skilled miners 
No. 16A were given the job of belt khalasi in Seam No . 14 . 

were to be deployed after the stoppage of the scrapper mining 
In cross -examination WW -2 has stated that he dces nct , system . Finally the settlement was arrived at between the 
know if any timber mazdoor junior in service to the con 

management and the - union s representative of the multi 
cerned workman has been regularised as C . T . W . He has 

skilled winers and the multi skilled miners were put in the 
also no knowledge that any workman has been regularised 

basic salary win the time rated grade which was to be the 
as C . T . W . since 1981. . WW - 3 Shii Jhaman Das is working grade personnel to them . The work of multi skilled miners 
as Pump Khalasi. He has stated that he had I worked in 

was piece rated one in the scrapper mining system and by 
16A Seam as C . T . W . for about four years. He has no doubt 

this settlement their pay was made time rated . It will ap 
stated that the work of CiT. W . which was being taken in 

pear from the evidence of MW - 2 that since the multi skilled 
16A Seam is still continuing in 14 Seam . But it will appear 

miners were piece rated workers the management entered 
from his evidence in cross - examination that after the 

into an agreement with the recognised union to settle . tlieir 
work of 16A Seam was closed he was provided the work 

fresh service conditions and Ext. M - 1 is the said settle 
of Pump Khalasi in 14 Seam . He has also stated that there 

ment. He has further stated that no settlement was made 
was no special reason for sending hiin to work as Pump 

in respect of C . T . W . and electro mechanics as tbey were 
Khalasi from the work of C . T . W . It is clear from this 

already tira rated workers and there was no change in their 
evidence of his that the work of C . T . W . which was in 16A 

service conditions and they were put on alternative jobs with 
Seam was not required in 14 Searn and as such after the 

protection of their jobs of the permanent C . T . W . S . He has 
stoppage of 16A Seam he was given the job of Pump Khalasi 

further stated that now C . T .Ws are doing the job of Belt . 
in 14 Seam . He has in cross - examination stated that no 

khalasi in Category III. I have taken into consideration Ext. 
C . T . W . has been regularised after the closure of 16A Seam . 

M - 1 only for the purpose of showing that the scrapper mining . 
He has also stated that the management has paid the wages 

system in . 16A Seam was stopped since 1982 and that the 
of C . T . W . to those persons who had worked as C . T . W . 

workmen who were working in Seam No. 16A were given . 
from the lower categories . It appears from his evidence 

alternative jobs. So far the concerned workman is concerned , 
that he also filed a case for being regularised as CIT . W . which 

admittedly he was not a permanent C . T . W . and after the 
is still pending and as such he has come to support the case 

scrapper mining system was stopped the concernede workman 
of the concerned workman as perhaps he was thinking that 
the success of his case depends much on the success of the 

whose services · were no longer required as C .TW . reverted 

back to his substantive. post of Category II . In my opinion 
case of the concerned workman . 

the concerned workman cannot be regularited as C . T . W . 

in Category V as he was neither a regular C . T . W . nor the 
WW - 4 Shri Munilal is a coal cutter . He has stated that post of C . T . W . now exists with the management. The con 
when Seam No. 16 was closed the development work was cerned workman has raised a point that the workmen juniori 
taken up in 24 Seam and more C . T .Ws were engaged to to him have been regularised as C . T . W . in Category V . On 
work in Seam : No. 14 .. He has stated that the concerned careful consideration of all the documents and the evidence 
workman was a regular C . T . W . and was not temporarily of the W .Ws themselves, it will appear that to workman , 
working in leaye and sick vacancy . According to him the junior to the concerned workman has been promoted in 
concerned workipan is still working as C . T . W . in Seam 

Category V as CTW . 
No. 14 . Ht has stated that no new appointment has been 
made since 1982 and that the work of C . T . W . is taken from , In view of the facts , evidence and circumstances discussed - 
him and others . As discussed above his evidence does not above, I hold that the action of the management of Jama 
appear to be reliable on the fact that the concerned work doba Colliery of M / s . Tisco . Lid . in 101 rogularising the 
man is still working as C . T . W . in view of the fact that the concerned workman Shri Bijoy Bahadir ar C . 7 . W . in Cat. V 
job of C . T . W . was introduced in the Scrapper Mining 

in the Scrapper Mining , is justified and as such he is not cnuiled to any relief. . . 
System by M / s . Tisco . Lid . in only 16A Seam of 
Jarradoba Colliery . 

This is my Award . 

Dated : 1-5-84. . . I, . SINGA; Presiding Officer 
On reference to the Coal Wage Board Recommendations 

[NO: L -20012 (35.) / $2 -D . FI ( A ) ] 
it will appear that there is no job description of a C . T . W . 
in it. According to ihe admitted evidence it will appear 

A . V . S . SARMA; Desk Officer 
that the job of C . T . W . was introduced by M / s, Tisco . Ltd . 
in 16A Seam of Jamadoba Colliery and for the working of 

the format, - 21 975 , 1984 
the said system the job of C . T . W . , Electro Mechanic and 

, . . . 
multi skilled miner was introduced . Admittedly , the said 

i 
was stopped . and the 

To To 1782. F Te A ,FATH # orant officia , 
scheme of scrapper mining system 
said scheme was not introduced in other seam of the manage 

1948 ( 1948 11 ) FETT 27 oft TTT sfare 
ment and as such it is evident that there could be no ico : 

नियम को अनुसूची केभाय 1 में रेल , माल शेड, डाक और पत्तनों पर लदाई 
of the description of the CTW . It has come in the evi- . . 
dence of the parties that all the workmen who were working और उतराई और रेल के राख गर्त की सफाई के संबंध में कतिपय रोजगार . 
in the Scrapper Mining system of 16A Sear : were employed 
in Seam No . 14 and were given alternative job of belt khalasi, 

216 GI/84 – 16 
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प्रतः केन्द्रीय सरकार, उफ्त अधिनियम की धारा 5 की उपधाग ( i ) 

( 2 ) Shri Rakhal Das Gupta , 

Employees 
Senior Clerk, 

representative 
द्वारा प्रदत्त शक्मियों का प्रयोग करते हुए , रेल , माल रोड, डाक पोर 

Office of the Divisional Electrical Enginçer, 
पना दाई पार नई बार ल , के राख गतं , की नकाई . 

Bongaigaon Workshops, 
संबंध में रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने की बाबत 

P. O . Bongaigaon ( Assem) 

( 3 : Shri C . H . Sesthibhusbana Rao , 
जांच करने और केंद्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति 

Einployees 
Soint General Secretary , 

representative 
नियक्त करती है जिसमें निम्नलिखित सवस्य होंग , अर्थात्: - - 

N . . F . I. R . 

Clo South Fastern Railwaymens Congress, 
1 . श्री सी0 टी0 दिध , 

अध्यक्ष 

Block 112 / 6 , Unit 2 , 

Garden Reach , 
109, " शलाका ", 

Calcutta- 43 
महर्षि वर्षे रोए 

14 ) Shri R . C . Sharma, 

Employees 
को - आपरेज के सामने 

Joint Director, 

representative 

Traffic Commercial ( G ) II , 
मुम्बई 1000 21 । 

Railway Board , 
2. श्री गणाल दास गुप्त 

कर्मचारियोंकी 

New Delhi. 
ज्येष्ठ लिपिक 

प्रतिनिधि ( 5 ) Shr . I. S . Azad , 

Fmployees " 
Joint Director, 

representative 
मंटल विद्युत इजीनियर 

Mochanical Engineer ( Fuel), . 
का कार्यालय , बनगाईगाव 

Railway Board, 

New Delhi. 
कर्मशाला , डाक घर बनगाईगाव , असम 

Shri H . G . Bhave , Deputy Chief Labour Commissioner 
3. श्री सी० एच० पाशि भूषण राव 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 

( Central) in the office of the Chief I about Commissioner 
संयुक्त महासचिव , 

( Central) shall be the Secretary of the Committee . 
एन एफ० आई० आर० 

· The headquarters of the Committee shall be at New Delhi. 
मार्फत -साउथ ईस्टन रेलवे मेन्स 

[ F. No. S - 32019/ 4/ 83 - W . C .( M . W .)] 
कांग्रेम , साफ 112/ 5, यूनिट 2 , 

R . K . A . SUBRAHAMANYA, AJdI. Secy . . 
गार्डन रीघ , 
कलकत्ता - 4.3 । 

New Delhi , the 23rd May , 1984 
कमचारियों के प्रतिनिधि 

S . O . 1783. - In pursuance of section 17 of the 
1. थो भार० मो० शर्मा, 

Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
मयुक्त निदेशक , 

hereby publishes the following award of the Central Govern 

mont Industrial Tribunal , Delhi in the industrial dispute 
वाणिज्यिक यातायात ( जी ) : 

letweco the cmployers in relation to the management of 
रेल बोर्ड , नई दिल्ली । । 

Punjab National Bank and their workmen which was received 

by the Central Government on the 8th May , 1984 . 
5. श्री जे०एस० अाजाद , 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 

BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
संयुक्त निदेशक 

CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, 
यांत्रिक इंजीनियर ( ईधन ) 

NEW DELHI 
रेन बोर्ड , नई दिल्ली । 

I. D. No . 36 / 80 
मुम्म श्रम प्रायुक्त के कार्यालय के श्री एच . मी भावे , उप मुम्य In the inatter of dispute between : 
श्रम मायुक्त कोद्रीय समिति के सचिव होंगे । 

Phool Chand 

Versus 
ममिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

Punjab National Bank , Delhi. 
[ फा० म . एम - 32019/ 4/ 83-उटरलू मी (एम ईम्स ) ] 

. PRESENT : 
पारा 20एमअहमम्य . अपर ममिय 

Shri R . K . Kadan with workman Phool Chand. 

Shr : A K . Jethy for the Management. 
Now Delhi, the 21st May , 1984 

AWARD 

The Central Government, Ministry of Labour vide Order 
S. ) , 1782 . - - Whrreus the Centrul Government hallig added No. 1201290/ 79- D . II . A dated 24th May, 1980 referred 
certain employments in loading and unloading in ruilways , 

thc following dispute to this Tribunal for adjudication: 
goods sheds , docks and porta, and Aih pit cleaning on Ruil 
ways to Part - I of the Schedule to the Minimum Wages Act, 

* Whether the management of Punjab National Bank in 
1948 ( 11 of 1948 ) , as roquired by Section 27 of the said Act . 

relation to their Paharganj Branch , New Delhi is 

justified in not giving chance to Sbri Phool Chand, 
Now , thercfore . in cxcrcise of the powers conferred by 

Cashier to officiate as Head Clerk in leave vacancy, lu 
clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 5 of the said Act, the 

preferepce to other clerical staff, who did not work 
Central Government hereby appoints a committee consisting 

in cash section of the Branch ? If not, to what 
of the following members to hold enquiries and advise the 

relief is the workman concerned entitled ? " 
Central Government in respect of fixation of minim ın rates 
of war, for employmeris in loading and unloading in railways 2 . Today the workman made a statement that he was no 
goods shede , docks and ports and Asb pit cleaning on Rail longer interested in pursuing the matter under refcrence and 
ways , namely : --- 

believed that the Management in the absence of the pendopcy 

of the reference would deal with him fairly and upderstand 
( 1 ) Shri C . T . Dighe , 

Chairman ably and as such withdraw from the refcropce and so did 
109 . Shalaka, 

the Punjab National Bank Workers Organization . 
Maharshi Karve Road , 
Opp. Co- operage, 

3 . Under the circumstances , the reference is not proceeded 
Bombay- 400021. 

with any turther and a No Dispute Award is made . 
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terminated in accordance with the service conditions read 
with appoiniment letter dated 15th November , 1975 . The 
action was said to be bona fide. Mr. Bajaj was said to have 
submitted a T . A , bill, in which he falsely , claimed amounts 
to which he was entitled and that was an attempt at illegal 
gain . The Management was not required to hold an en 
quiry and action was taken by way of not confirming him 
and ending the scivices with the period of probation . 


6 . The details were furnished that Mr. Bajaj was attached 
with Mr. A . K . Garyali, Inspector in the Audit and Inspec 
tion Department, and they were entrusted with the inspec 
tion oi Nawashahar Doaba Branch on 7th April, 1976 . The 
insrection was started on 8th April , 1976 . During the course 
of inspection on 10ih April, 1976 both A . K . Garyali and 
K . K . Bajaj left the place of inspection viz . Nawashahar 
Doaba , without prior approval and without intimation to 
the Head Office Authorities . Mr. Bajaj reached back at 
Navashahar Doaba on 14th April , 1976 , after the unautho 


Furtbor ordered that the requisite sumber of copies of this 
Award be forwarded to the Central Government for necessary 
action at their enda 
April 30 , 1984 . 

. 0 . P . SİNGLA , Presiding Officer 

[No. L - 12012 /90 / 79 / D _ II (A ) D . IV (A ) , 
S . O . 1784 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of New Bank of India Limited , New Delhi and their work 
men which was received by the Central Government on the 
8th May, 1984 . 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA . PRESIDING OFFICER , 
· CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

NEW DELHI . . 

I.D . No. 198 /77 
In the matter of dispute between : 

Shri K . K . Bajaj, 
Through New Bank of India . Employees Union 
C / o New Bank of India , 
Janpath , New Delhi. 

Versus 
New Bank of India Limited , 

New Delhi. 
• APPEARANCES : 

Shri N . C . Sikri- - for the Management of New Bank of 

India . 
R . C . Pathak - - for the workması, 

AWARD . 
Central Government, Ministry of Labour vide Order No. 
L - 12012 / 92 / 77 - D . II. A dated 13th October , 1977 referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication : 
“ Whether action of the New Bank of India Limited . 

New Delhi in terminating services of Shri K . K . 
Bajaj, Clerk - cum - Typist on probation is : legal and 
justified . If not to what relief Shri Bajaj is entitled 
to ? " 


Nawashahar and submitted T . A . bill on that basis. The 
sincerety of the workman towards the bank was , thus , 
doubtful, and this financial institution did not think it 
necessary to retain him in service bv confirmation . A refer 
ence is made to his admission made by him in the letter 
dated 5th May , 1976 which is in the following words: 
" I beg to state that I alongwith Shri A . K . Garyali, 

left BO Nawashahar on 10th April , 1976 at 3 .30 
P . M for Delhi on urgent call from my home. I 
want to bring to your kind notice that again I alone 
left .Delhi on Tuesday evening on 13th April, 1976 
and reached B / O Nawashahar on 14th April, 1976 
at 9. 30 a .m . 


I sincerely regret for my mistake and assure you Sir , - 

that I will never be repeated in future , as it was 
all not known to me because my appointment is 
nery and I do not know the Rules and regulation 
of the Bank . 


I hope you will look into the matter with a sympathe 

tic consideration " . 
7 . The matter in reference has been examined and the 
evidence of the parties has been recorded . The arguments 
of the Ld. representatives of the parties have been examined . 

8. State Bank of India Vs. N . C . Jain ----1964 ( 1) LLJ 
392 is the authority that larger notice includes a smaller 
notice . When the appointment letter itself clearly indicated 
that, unless the period of probation is extended or letter of 
confirmation issue , his services would automatically come 
to an end at the end of six months of his joining, no notice 
was necessary of termination of service on completion of 
probation period of six months. . 


2 . Mr. K . K . Bajaj was appointed as a Clerk - cum - Typist 
on probation in the New Bank of India Limited . New 
Delhi vide order dated 15th November, 1975 . In para 2 of 
the appointment letter it was specifically stated that he was 


commencing from the date he reportant for duty . It was 
clarified that " unless the period of probation iä extended 
and a letter of confirmation given to you , your services 
shall automatically come to an end and the relationship of 
emrloyer and employee between th ? Rank and yourself 
shall cease on the exniry of the said probation period with 
out any further notice " . His services were terminated by 
order dated 19th May , 1976 from the close of the day on 
21st May , 1976 , 


3 . The main cause for the action takrn by the Bank is 
the alleged attempt io cheat the Bank hy submitting false 
and frivolous bill in respect of his inspection at Nawashahar 
. Doaba Branch , in which bill he claimed prument for being 
outside Delhi, while fartually he was in Delhi on these davs . 
and he certified that he was out station and he claimed money 
from the bank on that basis 

. 4 . The workman in his statement of claim has asserted 
that termination of his services was illegal becanica no 


9 . Even otherwise the bona fides of the Management are 
clear that they intended to make payment of notice -pay to 
the workman . They asked the workman to indicate about the 
advances, if any , that he had taken from the various branches 
so as to enable the bank 10 settle his claim but instead of 
complying with the Bank s request. Mr. Bajaj by letter 
dated 4th February, 1977 asked for the rule under which 
he was being asked to indicate such details. Under the 
circumstances, the Bank sought - information its own and , 
ultimately , issued him a cheque for Rs. 870 . 92 p . by memo 
randum dated 5th December, 1977 which the workman did 
not encash . The delay in payment to the workman seems 
to have been occasioned by the workman s own refusal to 
give details to the Management. In any case , the order of 
the Management terminating his ne vices, during period of 
probation is not rialit il prend of lack of notice , because 
the notice was riivit in die " pointment letter itself . 


service and there was breach of nara 522 ( 1 ) of the Sartry 
Awarri Further , it was nleaded that he never mis onructed 
himself during his employment in the Management. The 
action of the Managoment in not extending the period of 
prohation if it thought that the services were not satisfac . 
fory during pronation indicated foul nlay on the part of the 
Vanagement in terminating the services . 

9 . The Mapazement of the Rank cortested , the cinim 
ma !. by the workman and explained that his services were 


10 . The New Báns of India is a Financial Institution . 
and it cannot be cominelled to continue in -service people who 
Jack integrity and car certify that they have beer outside . 
Head Quarters , while they are in fact at the Head Quarters 
and not at the place of inspection . The Management of 
New Bank of India did not think it . proper to extend pro 
bation of the workman or to confirm the workman , whert 
the workman clearly was guilty of seeking to make illegal 
gain by claiming D . A . for the days on which he was not 
at Nawashahar, and certified in D . A ., T . A . bill that he 
was at Nawashahar while he was in Delhi, 
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11. Under the circumstances aforesaid , the action of the 
Management of New Bank of India in terminating the ser 
vioes of Mr. K . K . Bajaj appears to be legal and justified 
and the workman is not entitled to any relief. The Award 
is made accordingly . 

Further ordered that the requisite number of copies of 
this award be forwarded to the Central Government for 
necessary action at their end . 

0 . P . SINGLA , Presiding Officer 
[No . L - 12012 /92 / 77 /D - II (A )./D - IV ( A ) ] 


S . O . 1785. In pursuance of section 17 of the industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
lic : chi hiishes the following award of the Central Gov 
2 :12. 7 ind : 18 al Tribunal New Delhi in the industrial dis 

will the employers in relation to the Reserve 
Bank of India , New Delhi and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 8th May , 1984 . 


BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
- CENTRAL TITRITTTOT ISTRIAL TRIBUNAL , 


as Caretaker since November, 1982 : and Mr. P : N . Behl 
has been working as Assistant Security Officer since 1983 . 

6 . The case of Chanda Singh is that the Security Staff 
like Assistant Caretaker and Electricians- cum - Caretaker are 
noi eligible for promotion in the offices of the nature avail 
able to clerical staff, and it was unfair and improper to 
taką P . N . Beh from the clerical cadre for the post of 
Caretaker. and he himself should have been promoted be 
cause he was in the panel at No . 3 , and P . N . Behl should 
not have been put in the panel at all. He claimed promotion 
by upsetting the promotion of Mr. P . N . Behl and monetary 
benefits on that basis . 

7 . The Management of Reserve Bank of India contested 
the claim and raised preliminary objections. The first objec 
tion raised was that the dispute was not an Industrial Dis 
pute because the espousal was by Reserve Bank Workers 
Organisation , which did not have a worthwhile following 
among class III employees. The second preliminary obiec 
tion was that the Reserve Bank of India Staff Regulation 
1948 provide that all promotions will be made at the dis 

cretion of the bank and there is no right to promotion to 
· any particular post or grade . The third objection taken was 
that Chanda Singh was not a workman . On merits , it was 
pleaded that the promotion of Mr, P . N . Behl was valid 
because he had worked as Assistant Caretaker and could 
not be igncred and there was no mala fide involved in his 
promotion . The evidence led by the parties have been re 
corded and I have heard the representatives of the parties . 

8 . It is in evidence that this Union , which has espoused 
the cause of the workman has the membership of 457 , and 
at the end of 1981. it had 184 class III employees as mem 
bers, The , espousal by such Union cannot be said to be 
worthless and the objection is over - ruled . . 

9 .. The promotion may be one in the discretion of the 
bank , but it wrong persons not entitled to be included 
in ths zone of promotion are considered , the workman , who 
is entitled to be considered for promotion , has a right to 
raise his grievance and an Industrial dispute is the means 
by which he can get the grievance redressed . The cbjcction 
is over - ruled . 

10 . The duty list of Assistant Caretaker at the bank s 
huilding is given in Annexure IV to the affidavit filed by the 
bank , and the duties mentioned there are as under : 


I.D . No . 63 of 1981 
In the matter of dispute between : 
Chanda Singh 

Versus 

Reserve. Bank of India 
APPEARANCES : 

Shri S . C . Gupta - - for Reserve Bank of India . 
Shri J., M . Wij and G . C . Kapur- - for the workman , 

AWARD 
The rural Coverannt . Ministry of Labour vide No . 
1 -12012 ! ! 25 , x {1- 11. Tica 4th June , 1981 referred the 
moiloving pude ! 0 ilin "Tribunal for adjudication : 


· " Whether the action of the management of Reserve 

Bank of India , New Delhi in denying Shri Chanda 
Singh , Assistant Caretaker, the promotion to the 
post of Caretaker Grade II and instead promoting . 
Shri P . N . Behl, Clerk Grade I is justified . If not, 

to what relief is the workman concerned ( Shri 
· Chanda Singh ) entitled ? " 
2 . The Reserve Bank of India from Central Office issued 
"a D . O . Letter No . 9994 /51F - 75 / 76 dated 9th March . 1976 
mentioning that, for the post of caretakers Grade II at 
Bombay a panel was prepared from eligible staff candidates 
namely Assistant caretakers Electricians - cum -Caretaker etc . 
attached to the office and staff quarters . It was also mention 
ed that vacancies were notified to the approved bodies like 
Regional Employment Exchange etc . for sponsoring a few 
suitable ex -servicemen candidates , and then the staff as 
well as out -side candidates were interviewed , and the names 
of successful candidates were placed in the panel. Similar 
procedure was required to be adopted , in other offices . 


A 


ANNEXURE IV . . 
Duty list of. Assistant Caretaker at the Bank s building 

- Duty hours 

Week days Saturdays 
11. 00 A . M . to 11.00 A . M . to 
6 . 00 P : M . 

2 . 30 P . M . 
(with 1 / 2 hour 

lunch recess ) 
( 1 ) To keep watch and maintain proper account of 

dead stock articles of Central Office Wing, Security 
Officer s Office /Dining rooms and V .O . Ps. /Mana 

ger s flats . 
(2 ) To check petrol consumption of the Bank s care 

and verification of their bills. . 
( 3 ) Distribution of work /duty amongst the maintenance 

staff in the second shift. 
(4 ) To attend to laison type of work i.e. to collect 

information from various Ministries as directed by 
the office , Central Office from time to time: 


3 . In response to this office circular, the New Delhi Office 
issued a circular dated 15th March . 1979 stating that it 
had bcen decided to prepare a panel of Assistant Caretakers / 
Electricians- cum - Caretakers attached to New Delhi Office in 
cluding staff - quarters for the post of Caretaker Grade II and 
intending candidates were required to send their applications 
through respective department . 


4 . However . . ultimately , not only Assistant Caretakers 
and Electricians-cum - Caretakers were considered . but Mr. 
P . N . Behl, Clerk Grade I was also considered for the said 
* post, on the ground that he had worked as Assistant Care 

taker- ( for broken -periods lotal one year and 7 mohihs ) as 
* Assistant Caretaker during the years 1963 to 1969. and he 
was placed 1st in the panel, whereas Chanda Singh was 
- placed at No. 3 . 


( 5 ), To assist the Security Officer in handling routine 

office matters . 


(6 ) To assist the Security Officer in maintaining the 

accounts of various sundry items and alsc, for 
the purchase of rail /air tickets otc . 


5 . There were cnly two posts and the result was that 
Chanda Singh was not appointed as si maretaker. 
and the two posts went to Mr. P . N . Behl an :1, 1 Shi Kesar 
Singh Ghura , Presently , however , ( hunda Singh s working 


( 7 ) To issue Tell- Tale clocks . dials daily to Durwans 
į and to examine and to ensure that they are punch 

ed properly . To keep their proper record . 
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( 14 ) To keep monthly proper record of meter readings 

and pump house enquiry office dispensary and 
stairness etc . for which the bills are paid by the 
Bank . 


It is the case of the Management that these dutics show the 
Assistant Caretaker to be a Supervisory Officer, drawing 
emoluments more than Rs. 500 per mensom , 


( 8 ) To ensure the periodical cleaning of incincrutor. 
( 9 ) Preparation of hills of cars and allied Institutions 

and also for the private use of the cars by the 
Bank s officers . Preparation of quarterly statement - - 
use of petrol etc . tor onward transmission to con 

tral Office . 
( 10 ) To arrange for the priority seats both Rail and Air 

for the Bank s officials . 
( 11 ) To assist the Security Officer in receiving and soc 

ing off of the Senior Executives of the Bank when 

required. 
( 12 ) Any other duty allotted to him by the Security 

Ollicer /Manager, 
( 13 ) To assist the Security Officer in all emergency 

matters irrespective of the duties allotted to him . 
Duity list of Assistant Caretaker at the Bank s Staff Quarters 
B 


11. It is not understood how the Assistant Caretakcr can 
be said to be a Supervisory Officer, when he docs not have 
any disciplinary powers when he himself is controlled by 
the Caretaker and the Assistant Security Officer, and himself 
hag to work manually . It is the Security Officer or Assistant 
Security Officer, who can be said to be the Supervisory Officer 
of the caretaking staff. At the most, & Caretaker may also be 
included in that category , but the Assistant Caretaker can 
not at all be included in the category of Supervisory Staff. 
His grade is low , and he is a minor functionary , subject to 
control of Caretaker , Agsistant Security Officer and Security 
Officer. The objection is over - ruled. 


12 . It is not understood how the workman , Assistant Care 
taker can be said to be not a workman As the term is 
defined in section 2 ( s ) of the Industrial Disputes Act , 1947. 
His is a technical job and as a tochnical worker , he could 
be included in the Supervisory staff . The claim is maintain 
Able and has to be investigated . 


13 . The matter has to be cxamined in the manner of 
channels of promotion . The clerks have their promotion in one 
channel and tho Assistant Caretaker and Electricians-cum 
Caretaker have their promotion to the most of Carctaker and 
Assistant Security Officer. The manner in which the Manage 
ment of Reserve Bank has acted is to open two promotion 
channels for P . N . Behl. The question is whether the name 
is correct, when no such two channels of promotion are 
available to the workman Chanda Singh , Assistant Caretaket . 


( 1 ) To takc and hand over the possession of the staff 

quarters and to ensure in connection therewith that 
all the fittings etc . to the staff quarters are in 
order and also to take caro of the premises as to 

their proper lipkecp . 
( 2 ) To ensure that the complaints regarding clectrical 

installation , sanitary , wood and masionary work , 

ctc. are properly and promptly attended to . 
( 3 ) To supervise over the work Charge staff viz , pluni 

ber , wireman , carpenter -cum -mason . mazdoots, 
sweepers , etc . and to pay frequent visits to the 
colony to ensure that the staff is performing their 
duties in a satistactory manner and to guide the 

stuff from time to time. 
( 4 ) To restore necessary material purchased against 

indents under orders of the main office and to 
keep proper record , thereof in connection with 

the maintenance of the staff quarters. 
(5 ) To Look after the contractor s work relating white 

washing , colour washing, painting, additions and 
alterations and other miscellaneous work entrusted 
to them from time to time in connection with com 
plaints received from the occupants for properly co 

ordinating the work . 
(6 ) To keep proper record and to attend to all the 

correspondence emanating from / to the main office , 
regarding occupation , vacation reports, submission 
of the indents for the required material after pre 
paring the estimates thereof, monthy statistics of 
the work done by the staff , and to maintain proper 
invcntiories of the fittings provided in the staff 
quarters conducting confidential enquir es recard 
ing complaints filed by the staff against their fellow 
residents, and to pursue the matters with the other 

local concerns, 
( 7 ) To keep a proper account of petty cash as And 

when received from the main office in connection 
with the postage of the letters desnatched to the 

main office and purchase of petty materials etc , 
( 8 ) To receive and despatch the dak of Dispensary from 

and to the main office . 
( 9 ) To arrange the purchasc cleaning material for Dis 

pensary etc . and to keep a proper record thereof, 
( 10 ) To makc arrangements for washing of clothes, linon , 

uniforms of the staff etc . attached to the staff 

quarters. 
(11) To supervise the work of Sweeper s i. e , scanvening 

of staircases, roads and open swaures etc . 
( 12 ) To ensure about the proner running of pumps and 

also to ensure about the regular water supply to 

the residents, 
( 13 ) To keen a proper record and keys of meter claims 

and terraces and to issue them to the staff as an ! 
when required , 


14 . In case Mr. P . N . Bohl was working as Assistant Carc 
taker at the time the names were to be considered , but 
happened to be ip the clerical cadce , there could have been 
no objection to his being considered for the post of care 
taker . Again there, would have been no objection to his 
being considered , if he had worked for a major portion of 
Rcrvice as Agglstant Carétakor. He has merely worked on 
leave vacancies for a short period of one year and some 
inonths an Assistant Caretaker in a total service of 30 ycars 
in the back from 1949 to 1979. In this situation , P . N . Behl 
was essentially not in the Caretaking- staff, but was in the 
clerical cadre of the Bank , and if the exigencies of the work 
required him to work as Assistant Caretaker for short periods, 
that would not allow him to take away the promotion chances 
available to the Coretaking staff , 


15 , I am of the clear opinion that the Management was 
ill - advised to consider Mr. P . N . Behl for the post of Care 
taker , under the circulars mentioned earlier , and Chanda 
Singh ostensibly put at No. 3 should have heen found at 
No . 2 and being promoted as Caretaker w .e .f . 6 - 7 - 79, the 
date from which Bakshi Kegar Singh Ghura was promoted 
Ag Caretaker Gr. II . Chanda ingh shall be allowed back 
wages and advantages on that basis. The Award is made 
accordingly with no orders as to costs. 


Further ordered that the requisite number of copies of 
this award be forwarded to the Central Government for 
nccessary action at their end . 


0 . P . SINGLA , Presiding Officer 


May 2 , 1984 , 


(No. L - 12012 / 126 / 80- D .JI( A ) ] 


S . O , 1786 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov . 
ernment Industrial Tribunal Jaipur in the industrial disputo 
between the employers in relation to the United Commercial 
Bank , Jaipur and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 11th May. 1984 . 
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___ भेन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
केस नं० सी०आईल्टी० 1/ 82 

, केन्द्र मरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या : 

___ एल 120 121 257. 30- दो [ [ ( प ) दिनांक 19- 12- 91 
सैक्रेटरी, राजस्थान बैंक एम्पलाईन यूनियन , अजमेर---- यूनियन पक्ष 


कार्यवाहमा अगाय मे रमित करने के लिए एक अन्य व्यक्ति को अम्प 
शाखा गे म्यानान्तरित कग लिया । ऐसा किया माना द्विपक्षीय समझौता 
दिनांक 19-10- 6th के विरुद्ध था । . 


12- 5 - 83 


बनाम 
डिवीजन मैनेजर, यूनाईटेड कामशियल बैंक , जयपुर - - जयपुर 

उपस्थिति : 
यूनियन पक्ष की ओर से : कोई उपस्थित नहीं 
नियोजक पक्ष की ओर से : . श्री एम०पी० मापुर 
दिनांक अयाई : 

अवार्ड 
केन्द्र सरकार ने निम्न लिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ने 
निपटारा अपनी अधिसूचना संख्या : एल 120 12/ 257/ 80-2ी 11 ( प. ) 

न कि 19- 12- 81 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की 
धारा 10 ( 1 ) के अन्तर्गत भेजा है । 
Whether the action of the management of the United 

Commercial Bank in relation to its Branch at 
Purani Mandi, Ajmer in , warning Sh . C . L . Shalley; . 
Assistant Head Cashier by way of punishment in 
their letter dated August 4 ; 1979 is justified ? if 
not, to what relief is the workmaņ concerned 

entitled ? » 
2. उक्त विवाव श्री सी०एल० शेले सहायक है : कैशियर को तारा 
( वानिंग ) के दंह से संबंधित है । इस न्यायाधिकरण को उस वंह की 
वैधता को निर्णीत करना है । 

3. इससे पूर्व कि होम तथ्य अंकित करें यह कहना आवश्यक है कि 
श्री एम०पी०माथुर ने बहस के लिए समय पाहा । राजस्थान औद्योगिक 
विवाद रूम्स के सल्म 10( बी ) ( 3 ) के परम्तुक में स्पष्ट रूप से अंकित 
किया गया है कि माधारणतया मुकदमें की सुनवाई दिन प्रतिदिन की 
आयेगी एवं जिस दिन साक्ष्य बंद होगी उसके तुरन्त बाव बहस ममाप्त 
की जायेगी । अत: सामान्य तथा औद्योगिक विवाद शीघ्र से शीघ्र निपटाये 
जाने चाहिए । यह विवाद दिनांक 5- 1- 82 मे लम्बित हैं एवं अधि . 
वक्ताओं की उचित प्रार्थनाएं हमेशा स्वीकार की जाती है । यदि किसी 
मामले में कोई कानूनी या तथ्यों की पेजीदगियों हों तो न्याय हेतु यहम 
के लिए समय दिया जाना उचित होगा एवं दिया भी जाता है । परन्तु 
यह मामला एक छोटा मामला है, जिसमें विभागीय जांच अधिकारी के 
समक्ष प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर यह निर्णीत किया जाना है कि उस साध्य 
से आरोप मिस है या नही । अत : श्री माथुर की प्रार्थना है कि उन्हें 
बम के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाय, इस मामले की प्रकृति 
एवं तप्पो को देखते हुए अनुचित प्रतीत होता है । तत्पश्चात श्री मापुर 
ने हमारे मममविभागीय जांच अधिकारी के ममम हुए गवाहों के कयनों 
को शब्दोशब्द पढ़ा एवं उनका कहना है कि आरोर साम्प से सिस है . 

4. इसमे पूर्व कि हम अपना निर्णय विवाद पर में कुछ तथ्य अंकित 
किये जाने आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैं । 


___ यूनियन का आगे कहना है कि श्री ने एक अन्य पकिन खबचद 
भी माथ 13 जलाई मन् 76 को लगभग 7 बजकर 10 मिनट पर बैंक 
की शाखा में गये जहां श्री भार्गव मैनेजर मौजद थे एवं उन्होंने उनसे , 
श्री गेले , को कार्यवाहक अनाउन्म से वंचित करने के कारण जानने के 
लिए कहा । इस पर श्री भार्गव नागल हो गये और उन्होन एक मनमान 
पाठा आरोप पत्र दिया एवं जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच 
कगई गई । जांच अधिकारी ने 3-५ उगा आग गव मे चुत लाने का 
आरोग एघ बावहार का आरोप नहीं माना गयं कषन जोर में बोलने 
फा आरोप मित्र माना । परन्तु मअम अधिकारी ने उनके विरुद्ध यह आरोप 
भी मिड माना एष उन्हें वार्निंग का दंड दिया । 

7. हमने पन्नावती का अघलोकन किया , जिसका अवलोकन में यह 
कहा जा सकता है कि विभागीय जांच विधीवत की गई थी एवं उसमें 
पूर्णतः नैसर्गिक न्याय के मिसान्तों का पालन किया गया है । अब प्रश्न यह 
है कि क्या कोई माक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर तथाकथित आरोप 
मिक्ष माना जो मकना है । 

8. जो आरोप श्री जैन के बिसनू दिनांक 17- 7-76 को लगाया गया 
उमका गाराण गह है कि दिनांक 13. जलाई 75 को लगभग 7 बजकर 
40 मिनिट शाम श्री शैले म्यूअर के माथ गब में घुर होकर धैक 
में आये गयं श्री भार्गव मैनेजर के माथ दुष्यवहार किया । उन्होंने मैनेजा 
से कहा कि उनका ( शैने ) का , कार्यवाहक है कैशियर की हैसियत में 
कार्य करना बंद कर दिया गया है और जम श्री गेले को सूचित किया 
गया कि यह एक प्रशासनिक मामला है एवं उन्हें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना 
पाहिए तो उन्होंने दम्यवहार करना प्रारम्भ किया एवं बलामक या 
हिमात्मक आचरण किया एवं यह कृत्व द्विरक्षीय मममोना 1966 की 
धारा 19 . 5 ( मी ) के अन्तर्गन दुराधरण है । 

. श्री शने ने अपने उनर में आरोप अम्वीकार किये एक जाच 
अधिकारी के समक्ष जांच कार्यवाही दिनांक 11- 1- 78 से प्रारम्भ हुई । 
जांच अधिकारी के समक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए श्री गहलाल श्री वर्मा 
एवं श्री तुलसीराम के ग्यान कगये गये । एवं श्री शैले ने केवल अपना 
म्यान कगया । गषि अधिकारी ने उनके जांच प्रतिवेदन में यह निर्णय 
किया कि शराब में धुत होने का आरोप श्री गेले केविमिन नहीं 
है । उन्होने कहा कि भारोप स० 1 मिद्ध नहीं है । परन्तु आंत्र अधिकारी 
के विचार में श्री शैले द्वारा जार मे बोलना सिद्ध है । मक्षम अधिकारी ने 
जाव प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दिनांक 25 मई 1979 को यह अकिन 
किया एवं श्री शैले को सूचित किया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में 
यह निद्ध है कि श्री शैले शराब में धुत होकर अंक शाखा में आये । 
जब शैले ने सक्षम अधिकारी का ध्यान छम और आकषिक किया कि 
गाच अधिकारी ने सो यह आरोप मिर्च नहीं माना है पर जांच अधिकारी 
की रिपोर्ट का कुछ अंश उम सच में अपने पत्र में अंकित किये गये तो 
मक्षम अधिकारी ने श्री गहलोत . वर्मा के . कयन , जो कि जांच अधि 
कारी यः ममक्ष हुए थे, का हवाला देते हुए यह कहा कि उन्होंने अपने 
मथनों में याहा है कि श्री शैले शगव के नशे में थे एवं उनमे यह आरोप 
मिस है । एष उन्होंने वानिग का दंड दिया । 


5. श्री सी०एम० शैले यूनाईटेड कामशियल बैंक अजमेर पुरानी मंडी 
• शाखा में सहायक है। कैशियर के पद पर कार्यरत था । उम बैंक में 
पीफ कैशियर का एक स्थाई पर था एवं उस पद पर कार्य कर रहे 
बीफ कैशियर का म्यानान्तरण हो गया था क्योंकि श्री शैले वरिष्ठ 
महायक हेड कैशियर ये अन. उन्हें धोफ कैशियर का कार्य करने के लिए 
कार्यवाहक कप में काम करने का आदेश दिया गया एवं उन्हें मासिक 
अलाउमा मिलना था । श्री जले के अनुसार वह यूनियन में सक्यि या 
एवं समय- समय पर कर्मचारियों को कठिनाइयों को बैंक मैनेजर के समक्ष 
प्रस्तुत करते रहते थे, जिसके कारण बैंक मैनेजर उससे नाराज था 
एवं तत्कालीन बैंक मैनेजर श्री मार्गव ने उन्हें पीफ कैशियर के पद के 


__ 10. हमने श्री माथुर की मदद से विभागीय जांच अधिकारी के समक्ष 
हा कथनो को सम्दान् प । इससे पूर्व की हम साक्ष्य का विवेचन 
करके यह बतायें कि आरोप मिल नहीं है यह कहना आवश्यक है कि 
श्री भार्गव याच मैनेजर जिनके माथ दुष्यं वहार किया जाना कहा जाता है, 
को मादय में विभागीय जान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुन नहीं किया गया 
था । रही ऐसे व्यक्ति हो सकते थे जो यह कह सकते थे कि उनके साय 
क्श दश्यवहार किया गया । श्री गहलोत ने अपने सपन में कहा है कि 
श्री पौने ने भार्गव की कोई गाली नहीं दी एवं वह केवल ऊंची आवाज 
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में माल रहे थे उन्होंने यह भी कहा है कि यह धानी मानि शैने और नहीं पी एवं नको कमी किमी के माय गन प्रहार किया है । 
बाबचंद गमे लगते थे कि वह भाराब पिये हुए थे 

मुलगीराम जो कि विभाग की ओर से प्रस्तुत किय गये थे कहते हैं कि 
" It appeared that they were under some intoxication " 

गले जोर से बोजन के आदी है और उस रोज भी वह आम दिनों की 

तरह बोल रहे थे अत . केवल ममी कारग कि गत जा . HT: जारस 
अा . वह यह कहीं नहीं चाहते कि श्री शैले दारु पिर्य हए था । यह कहन में 

बोलने के आदि है, जोर में श्री भागय में बोन जिन ·मध में कि श्री 
कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बाक्नि किमी नगे में था पय यह कहने गार्गव को ही , कहना चाहिए था या नहीं कहा जा सकता कि शैले द्वारा 
में कि एक व्यक्ति दारू पिये हग था काफी अंतर है - अम: सक्षम अधि माई कुगचरण किया गया , अस . न तो यह आरोप सिद्ध है कि श्री शैले 
कारी ने जांच अधिकारी में भिन्न मन इम मंबंध में व्यक्त माश्य पर शराब के नशे में भार्गव के कमरे में बैंक में 7 बजकर 10 मिनिट पर शाम 
नहीं किये है क्योंकि श्री गहलोत ने कहीं भी ऐमा नहीं कहा है कि श्री 

फो गये एवं उन्होन दुव्यवहार किया एवं न हो उनके विरुद्ध यह सिद्ध 
गले नशे में थे जबकि माम अधिकारी ने उनके फया में ऐसा पर कि उन्होंने म प्रकार जार में बोला कि जो कि अमेत्र व्यवहार की 
लिया है । अब यदि वर्मा के कथन को देखें तो गन्हों । मी आन मल्य परिधि में आता हो । 
कथन में पहा है कि 

11 आ यह पावित का है कि यूनाईटेर काम गयन बैंक के व्यव . 
" It appeared they were drunk which we could smell " 

स्थापना ग मां एल . न सहायक है कैशियर को वानिग का वंस 
वह भी यह स्वीकार करते है कि श्री शैले म तो गाली दे रहे थे न ही पना अनुचित है । श्री शैले के विच आरोप सिद्ध नहीं है । गन: म . प्रकार 
अपशब्द कह रहे थे । प्रनिपरिक्षण में उन्होंने पुन : कहा कि वह नशे में थे । पा अवाई पारित किया जाता है । यह अवा केन्द्र सरकार को वास्त 
तीसग माक्षी श्री तुलसीराम है मो यह नही सहमा कि श्री ने शराब 

प्रकाशनार्थ अमर्गत धारा 17 ( 1 ) अधिनियम भेजा जाये । 
पिये हुए थे एवं नशे में थे । हम कह चुके है कि थो भार्गव याच मैनेजर 
का उपस्थित नहीं किया गया है जिनके नाथ घटना घटित कही जाती है 

__ महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीम 
ए जिनके माथ हुई घटना के संबंध में आरोप पत्र दिया गया था । णे में 

[ सम्या एल - 120 12 /257/ 80-डी If ( ए.० )] 
ने अपने कथन में कहा है कि उन्होंने अपने मोबन में कभी भी शराब 

S . S . PRASHER , Desk Officer 
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